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Sheelam param bhushanam · Character is the highest ornament
        मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्री य प्रशासन अकादमी (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration)   का आदर्श वाक्य,    भर्तृ हरि के शतकत्रय (Bhartrihari’s Shatakatraya) से

यूपीएससी सीएसई (UPSC CSE) परीक्षा संसाधनों के  लिए आपका एकमात्र समाधान।

Welcome to the Ohana family
Hum jeet ka maja chakh kar rahenge.

आज का उद्धरण

“         क्या नागरिक को कभी एक क्षण के लिए भी,  या ज़ रा-  सा भी,   अपना अंतःकरण विधि-     निर्माता को सौंप देना चाहिए?   तब फिर हर  
     मनुष्य के पास अंतःकरण क्यों है?         मेरा मानना है कि हमें पहले मनुष्य होना चाहिए,   ।”प्रजा बाद में

— हेनरी डेविड थोरो, ‘रे ज़ि स्टें स टु  सिविल गवर्नमें ट’ (‘सविनय अवज्ञा’), 1849

द हिंदू , द इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली संस्करण) — 28 सितंबर 2026
सामान्य अध्ययन (General Studies) · दै निक समसामयिकी (Daily Current Affairs) · संकल्पना मै ट्रिक्स (Concept Matrix) · बिंदुवार विश्लेषण 

(Point-Wise Analysis)

 क्षमता ·  गुमनामी ·  सादगी (Ability · Anonymity · Austerity)
निःशुल्क, और हर अभ्यर्थी के  लिए — चाहे  वे  भुगतान कर सकें  या न कर सकें ।
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संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)
    यह पत्रिका क्यों मौजूद है ,      और इसे कै से पढ़ा  जाना चाहिए

यह पत्रिका एक वादे  के  बजाय एक स्वीकृ ति के  साथ शुरू होती है। सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) अंततः यह 
परीक्षा नहीं है  कि आपने  कितना एकत्र किया है। पिछले  दशक के  प्रश्नपत्रों को पढ़ ने  पर हमारा अपना निष्कर्ष यह है  कि यह परीक्षा 
वास्तव में  जो पूछती है  — सामान्य अध्ययन (General Studies) के  प्रश्नपत्रों, निबंध (essay) और साक्षात्कार (interview) में  — उसका 
साठ प्रतिशत से  अधिक हिस्सा कोई ऐसा तथ्य नहीं है  जिसे आप खोज सकें । यह एक विवादास्पद मुद्दा (critical issue) है : एक जीवंत 
सार्वजनिक समस्या जिसके  भीतर परस्पर विरोधी हित हों, और जिस पर आपसे सोचने, तौलने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की अपेक्षा 
की जाती है। जिस अभ्यर्थी ने हज़ा र तथ्य याद कर लिए हों और उनमें  से किसी के  बारे  में  भी न सोचा हो, वही वह अभ्यर्थी है  जो चार सौ 
अंक लिखता है  और समझ नहीं पाता कि क्यों।

यही पूरा कारण है  कि यह पत्रिका अपने वर्तमान स्वरूप में  मौजूद है। यहां हर कहानी को एक अध्ययन कार्ड (study card) में  बदला गया 
है  जो सोचने का काम आपके  साथ करता है , आपके  लिए नहीं: क्या हुआ, यह पाठ्यक्रम की किस पंक्ति पर बैठता है , परीक्षक बार-बार 
इस विषय पर क्यों लौटते हैं , वे मुट्ठी भर तथ्य जो वास्तव में  प्रारं भिक परीक्षा (Prelims) के  किसी विकल्प का फै सला कर सकते हैं , नामित 
बिंदुओं में  विभाजित एक विश्लेषण ताकि तर्क  के वल शीर्षकों से  ही पढ़ा  जा सके , परीक्षा की अपनी भाषा में  एक मुख्य परीक्षा (Mains) 
प्रश्न, उसके  लिए एक आदर्श दृष्टिकोण (model approach) — और फिर वह प्रश्न जो एक ज़ि ला मजिस्ट्रे ट (District Magistrate) या 
एक संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को इसी मुद्दे पर वास्तव में  हल करना पड़े गा। यह अंतिम भाग वह है जिसे अधिकांश संकलन छोड़  
देते  हैं , और यही वह है  जिसकी परीक्षा वास्तव में  परख कर रही है।

दू सरा कारण सरल भी है  और कठिन भी। बहुत से  योग्य अभ्यर्थी ऐसे  कारणों से  पिछड़  जाते  हैं  जिनका क्षमता से  कोई लेना-देना नहीं 
होता। उन्हें  नहीं पता होता कि कौन-से स्रोत महत्वपूर्ण हैं । वे  अच्छी सामग्री  तक नहीं पहुंच पाते , या उसका भुगतान नहीं कर सकते। वे  
हिंदी में  पढ़ ते हैं  और पाते हैं  कि किसी विषय का ईमानदार, वर्तमान और सुव्यवस्थित संस्करण के वल अंग्रे ज़ी  में  मौजूद है। हमने यह देखा 
है , और हम इसे चीज़ों  की स्वाभाविक व्यवस्था के  रूप में  स्वीकार नहीं करते। यूपीएससी दर्पण (UPSC Darpan) में  कु छ भी भुगतान के  
पीछे  नहीं है , और कु छ भी कोचिंग कक्षा (coaching class) मानकर नहीं चलता। हम हर सुबह जो कु छ भी पढ़ ते  हैं  — समाचार पत्र, 
पीआईबी (PIB), पीआरएस (PRS), न्यायालय का अपना रिकॉर्ड, शोध पत्रिकाएं — उसे एक बार, ठीक से  पढ़ा  जाता है , और पूरी तरह 
सौंप दिया जाता है। किसी भी अभ्यर्थी को इसलिए पीछे  नहीं रह जाना चाहिए कि वह कहां पैदा हुआ, उसका परिवार कितना कमाता है , 
या वह किस भाषा में  सोचता है।

तीसरा कारण वह है  जिसे  हम बहुत ज़ो र से  नहीं कहते। इस परीक्षा से  जिस प्रकार के  अधिकारी को तैयार करना है , उसका वर्णन बहुत 
पहले मसूरी (Mussoorie) में  किया गया था, और तब से  यह वर्णन बेहतर नहीं हुआ है: एक कर्मयोगी (Karma Yogi), एक ऐसा सिविल 
सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के  सिद्धांतों से  ओतप्रोत हो। क्षमता, क्योंकि 
अक्षमता से लागू की गई अच्छी नीयत भी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। गुमनामी, क्योंकि जिस अधिकारी का नाम हर हफ्ते अखबार 
में  हो, वह अधिकारी आमतौर पर वह नहीं होता जिसका ज़ि ला काम कर रहा होता है। सादगी, क्योंकि अधिकारी के  जीवन और नागरिक 
के  जीवन के  बीच की दू री ठीक वही दू री है जिस पर सहानुभूति (empathy) असफल हो जाती है। हम वहां नहीं हैं । लेकिन यही वह मानक 
है  जिसके  योग्य यह पत्रिका बनने का प्रयास कर रही है, और यही वह मानक है  जिसके  विरुद्ध हम आपसे  तैयारी करने  को कह रहे  हैं  — 
कट-ऑफ (cut-off) के  विरुद्ध नहीं।

इसलिए इसे धीरे -धीरे  पढ़ें  । इसे खत्म करने की कोशिश न करें । तीन कार्ड लें , उन्हें  इस हद तक समझें  कि आप दोनों पक्षों में  तर्क  कर सकें , 
और एक उत्तर लिखें । यह पच्चीस कार्ड पढ़ ने और किसी को भी याद न रखने से  बेहतर सुबह है। और जब आप उस कमरे  में  बैठें , तो याद 
रखें  कि वास्तव में  आपका चयन किस लिए किया जा रहा है।

— संपादक (The Editor)
UPSC Darpan · 28  सितंबर 2026
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 हम मसूरी-   वाला कर्मयोगी (Mussoorie-wala Karma Yogi)    —        बनना चाहते हैं एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता
(Ability),  गुमनामी (Anonymity)   और सादगी (Austerity)         के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। और हम बनकर रहें गे ,   मेरे दोस्त। (And we 
shall become, my man.)

पृष्ठ (Page) 3
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हमारी प्रेरणा (Our Inspiration)
Our inspiration, and the reason this initiative exists

Rakesh Verma Sir
Indian Administrative Service, 1981 batch

Every initiative has a person standing behind it who never asked to be named. Ours is Rakesh Verma sir — an IAS officer of 
the 1981 batch, who spent a career inside the administration and then, after retiring from it, went back to the classroom to 
teach the next set of officers. What he gave us was not a strategy. It was a way of looking at the work.

उन्होंने  हमें  क्या सिखाया (WHAT HE TAUGHT US)

1. सेवा परमो धर्मः — service is the highest duty, and it is a duty, not a favour — He would not let the word 'service' stay 
decorative. A civil servant does not confer a benefit on a citizen; the citizen is entitled, and the officer is discharging an 
obligation. Once you accept that, the tone of an office changes — the file moves because someone is waiting on the other side 
of it, not because a note demanded it.

2. The Mussoorie-wala Karma Yogi: Ability, Anonymity, Austerity — Ability, because good intentions administered 
incompetently still hurt people. Anonymity, because the officer whose name is in the newspaper every week is usually not the 
officer whose district is working. Austerity, because the distance between the officer's life and the citizen's life is the distance 
at which empathy fails. He taught these three as one instruction, not three virtues to be picked from.

3. Begin with the last person, not the average person — His constant test for any scheme, any circular, any decision: what 
happens to the person at the end of the line — the one with no documentation, no connection, no way to complain, and no 
idea the scheme exists. A policy that works for the median citizen and fails the last one has not worked. It has only been 
measured generously.

4. Reach the last mile, because the last mile is where the state actually is — Delivery, he insisted, is not the boring part that 
follows policy; it is the policy. The budget line means nothing until the money reaches the panchayat, the entitlement means 
nothing until the beneficiary is on the list, and the list means nothing if the person who was left out has no way back onto it. 
He made us look at the exclusion errors, not the coverage numbers.

5. Understand the system before you criticise it — He had no patience for the easy cynicism aspirants pick up online. Learn 
how a file actually moves, who signs, where the discretion sits, what the officer on the spot is trading off. Criticism that comes 
after that understanding is worth something; criticism that replaces it is noise — and it writes a shallow answer, too.

6. Karma yoga at the desk: do the work, stay with the work — He taught the Gita's instruction as an administrator's working 
rule, not as a sermon. You control the effort and the honesty; you do not control the transfer order, the posting, the recognition 
or the result. An officer who needs the outcome to feel the work was worth it will not last a career. Nor will an aspirant who 
needs the result to justify the year.

7. Teach what you know, to whoever cannot pay for it — The clearest thing he did was the simplest: after a full career, he 
went back and taught. Not to a selected batch that could afford it — to whoever turned up. That is where this initiative came 
from. The idea that good preparation material should not be a function of what a family can spend is not our idea; it is his.

We are not his equals and this is not his page. It is the receipt for something we were given for free, by a man who spent 
forty years serving the country and then spent his retirement teaching other people how to do it properly.    — सेवा परमो धर्मः
and we shall become.
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आज के  उद्धरण (Quotes of the Day)
 निबंध (essay)          —    ।      की भूमिका में किसी एक उद्धरण को शामिल करें हर अनुच्छे द में नहीं प्रत्येक उद्धरण एक प्रलेखित स्रोत (documented 

source)    से लिया गया है ,        ।ताकि इसे आत्मविश्वास से उद्धृत किया जा सके

“          जनता की इच्छा ही शासन के अधिकार का आधार होगी;   यह इच्छा समय-        समय पर होने वाले वास्तविक चुनावों के
   माध्यम से व्यक्त होगी,                जो सार्वभौम और समान मताधिकार के आधार पर होंगे और गु प्त मतदान अथवा उसके समकक्ष

  किसी स्वतंत्र मतदान-    ।”प्रक्रिया से कराए जाएँगे
— संयुक्त राष्ट्र  महासभा  ·       मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948),  अनुच्छे द 21(3)
उपयोग करें  (Use in): मताधिकार एक अधिकार के  रूप में  (आज का मामला, जिसमें  गोवा के  97 मतदाताओं के  नाम मतदाता-सूची से  इसलिए हट गए 
कि ECINet सॉफ़् टवेयर अधिकारियों को अपनी भूल सुधारने  नहीं दे  रहा था; इससे  यह बहस फिर उठी है  कि मतदान को मौलिक अधिकार बनाया जाए, 
न कि वह सांविधिक अधिकार रहे  जैसा कु लदीप नैयर (2006) में  कहा गया था)। इसका उपयोग अनुच्छे द 326, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 
मतदाता-सूची पुनरीक्षण पर GS2 के  उत्तरों में , और लोकतंत्र पर निबंधों में  करें : चुनाव तभी ‘वास्तविक’ है  जब मत देने  के  अधिकारी लोग वास्तव में  
सूची में  हों, इसलिए ग़ लत ढंग से  नाम हटाना लिपिकीय चूक नहीं, मताधिकार की हानि है। तर्क  दें  कि किसी भी नाम को हटाने  से  पहले सूचना और 
सुनवाई हो, सॉफ़् टवेयर के  निर्णयों का ऑडिट-ट्रे ल रहे , और मतदान के  दिन से  पहले नाम बहाल करने  का त्वरित उपाय हो।

“                  ।   सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों को खुले और पारदर्शी ढंग से कार्य करना और निर्णय लेने चाहिए जब तक
        ऐसा करने के स्पष्ट और विधिसम्मत कारण न हों,       ।”जनता से सूचना नहीं रोकी जानी चाहिए

— कमेटी ऑन स्टैं डर्ड्स इन पब्लिक लाइफ़  (यूनाइटे ड किं गडम)  ·       सार्वजनिक जीवन के सात सिद्धांत (‘  ’नोलन सिद्धांत ),  खुलेपन (Openness) 
 का सिद्धांत;    समिति की पहली रिपोर्ट, 1995  में प्रतिपादित, 2013   में संशोधित शब्दावली

उपयोग करें  (Use in): सार्वजनिक पद में  अंतःकरण और गोपनीयता (आज का नैतिकता-प्रकरण, जिसमें  एक सदस्य को पता चलता है  कि उसके  नाम से  
एक निर्णय उसकी जानकारी के  बिना जारी हो गया, और साथ में  अशोक लवासा का यह तर्क  कि अधिकारी कमज़ो र के  ‘पक्ष’ में  और अपने अंतःकरण के  
‘भय’ से  काम करें ; लेह गोलीकांड पर न्यायमूर्ति चौहान जाँच की अप्रकाशित रिपोर्ट भी, और तमिलनाडु  द्वारा अपने विधि-व्यवस्था विभाग को RTI 
अधिनियम से  छूट देने  वाला आदेश एक सप्ताह के  भीतर वापस लेना भी)। इसका उपयोग सत्यनिष्ठा, गोपनीयता की शपथ और व्हिसल-ब्लोइंग पर 
GS4 के  उत्तरों में , और पारदर्शिता पर GS2 के  उत्तरों में  करें : गोपनीयता के  लिए एक घोषित और विधिसम्मत कारण चाहिए, वह स्वतः नियम नहीं हो 
सकती। इसे  द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की ‘शासन में  नैतिकता’ रिपोर्ट (2007) और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के  साथ जोड़ें  ।

“                 हरित क्रांति ने भूख और अभाव के विरुद्ध मनुष्य के युद्ध में एक अस्थायी सफलता पाई है ;       उसने मनुष्य को साँस लेने की
  ।”मोहलत दी है

— नॉर्मन ई. बोरलॉग  ·     नोबेल शांति पुरस्कार व्याख्यान, “The Green Revolution, Peace, and Humanity”, ओस्लो, 11  दिसंबर 1970
उपयोग करें  (Use in): एकरूपता और लचीलापन (आज की यह ख़ बर कि लाल सड़ न-रोधी गन्ना किस्म Co-20016 जारी करने की अनुमति मिली है , 
क्योंकि उत्तर प्रदेश के  अधिकांश गन्ना-क्षेत्र में  बोई गई Co-0238 की रोग-प्रतिरोधकता टूट गई और राज्य का चीनी उत्पादन 2019–20 से  2025–26 के  
बीच 126.4 से  घटकर 89.5 लाख टन रह गया)। इसका उपयोग फ़ सल-प्रतिरूप और कृ षि अनुसंधान पर GS3 के  उत्तरों में , और एकरूपता तथा विविधता 
पर निबंधों में  करें : अधिक उपज देने  वाली किस्मों के  जनक ने  स्वयं उनकी सफलता को अस्थायी कहा था। तर्क  दें  कि किस्म-प्रतिस्थापन की योजना हो 
ताकि कोई एक किस्म किसी क्षेत्र पर हावी न हो, बीज-गुणन तेज़  हो, रोगजनकों की निगरानी हो, और कमज़ो र मानसून वाले  वर्ष में  मोटे  अनाजों और 
दालों की ओर फ़ सल-विविधीकरण हो।
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अनुक्रमणिका (Index)
     आज के अंक में सब कु छ,   ।कार्ड दर कार्ड

प्रारंभिक सामग्री  (Front matter)
·  संपादक की कलम से  (A Letter from the Editor)
·  हमारी प्रेरणा (Our Inspiration) — Rakesh Verma Sir
·  आज के  उद्धरण (Quotes of the Day)

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)
1.1  गोवा के  97 मतदाता ECINet सॉफ़् टवेयर से  सूची से  बाहर हुए; मामला मतदान को मौलिक अधिकार बनाने  की माँग फिर खड़ी  करता है
1.2  मीनाक्षी नटराजन का मामला पूछता है  कि क्या फ़ॉ र्म 26 का 2018 का संशोधन RPA की धारा 33A से  आगे  चला जाता है
1.3  तमिलनाडु  ने  कानून-व्यवस्था विभाग को RTI अधिनियम से  छूट देने  वाला आदेश एक सप्ताह के  भीतर वापस लिया
1.4  मानसून सत्र का 46 दिनों का सत्रावसान-रहित अंतराल लोकसभा के  इतिहास का तीसरा सबसे  लंबा
1.5  सर्वोच्च न्यायालय का हर लापता व्यक्ति के  लिए अनिवार्य FIR का निर्देश बाल-संरक्षण नियम को वयस्कों तक खींचता है

2. अर्थव्यवस्था (Economy)
2.1  RBI ने  सूचीकरण की समय-सीमा पूछते  हुए टाटा संस को दू सरी बार पत्र लिखा; समूह NBFC नियमों से  बचने के  लिए बहीखाते  बदल रहे  हैं
2.2  IRDAI अध्यक्ष का कहना, कमीशन सीमा जनवरी या अप्रैल 2027 से  लागू हो सकती है ; वितरक कं पनियों के  शेयर 36% तक गिरे
2.3  नई GDP शृंखला MGT-7 आँकड़ों  से  बहु -गतिविधि कं पनियों को बाँटती है , और छत पर लगे  सौर संयंत्र व सरकारी आवास को गिनती में  

लाती है
2.4  मोरबी के  किसानों ने  पारेषण मीनारों के  लिए 200%-और-30% मुआवज़ा  ठु कराया; कृ षि-सौर (Agri-PV) और ग्रि ड-स्थिरता 500 गीगावाट 

की बहस में  शामिल

3. कृ षि एवं खाद्य (Agriculture & Food)
3.1  लाल-सड़ न-प्रतिरोधी Co-20016 को रिलीज़  के  लिए मंज़ू री, जबकि UP का चीनी उत्पादन 126.4 से  घटकर 89.5 लाख टन
3.2  मानसून सामान्य से  11.9% कम, अल नीनो मज़ बूत हो रहा: संपादकीय ने  खाद्य तेल शुल्क कटौती के  बाद दाल पर भी शुल्क-मुक्त आयात की 

माँग की

4. अंतरराष्ट्री य संबंध (International Relations)
4.1  शी–ट्रं प वॉशिंगटन शिखर सम्मेलन के  बाद ‘प्रबंधित’ अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता ने  भारत को टै रिफ़  और रणनीति दोनों मोर्चों  पर उजागर 

छोड़ा
4.2  SRIA के  सह-प्रायोजक विदेश सचिव मिसरी से  मिले , भारत पर 30-दिवसीय अमेरिकी प्रतिबंध निर्णय निकट
4.3  रूस ने भारत की स्थायी UNSC सीट की दावेदारी का समर्थन किया, पर जर्मनी और जापान को बाहर रखने की बात कही
4.4  ईरान ने  चाबहार–ज़ा हेदान रेल लिंक पूरा किया, कश्मीर के  पुराने  व्यापार-मार्ग फिर कनेक्टिविटी बहस के  कें द्र  में

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)
5.1  COP31 की साझा ऑस्ट्रे लिया-तु र्कि ए अध्यक्षता की प्राथमिकता-सूची से  जीवाश्म-ईंधन संक्रमण और हानि-क्षति वित्त पोषण नदारद
5.2  संयुक्त राष्ट्र  महासभा की समुद्र-जलस्तर वृद्धि पर घोषणा द्वीपीय देशों की राष्ट्री यता की गारंटी देती है  और उनकी समुद्री सीमाएँ स्थिर 

करती है
5.3  पारिस्थितिक और स्थानीय आपत्तियों के  बाद रेलवे  ने  उरी-बारामुला लाइन और क़ा ज़ी गुंड-श्रीनगर-बडगाम दोहरीकरण को ठंडे  बस्ते  में  डाला

6. स्वास्थ्य एवं जीव विज्ञान (Health & Life Sciences)
6.1  CDSCO से  कहा गया कि वह उन ख़ा मियों को दू र करे  जिनसे  मादक दवाइयाँ  नशा-बाज़ा र में  रिसती हैं , जबकि अस्पतालों को राष्ट्री य 

गुणवत्ता-ग्रे  डिंग का सामना करना पड़े गा

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)
7.1  विधिक माप विज्ञान (IST) नियम, 2026 — फ़ रवरी 2027 से  NPL की परमाणु  घड़ी  वाला समय ही भारत का एकमात्र विधिक समय
7.2  OpenAI ने  अपने एजें टों के  अमेरिकी सरकारी वेबसाइटों को टटोलने के  बाद मॉडल-प्रशिक्षण रोका, भारत के  AI निगरानी प्रश्न को और तीखा 

किया

8. समाज (Society)
8.1  NCRB के  आँकड़े   बताते  हैं  कि विचारण के  लिए भेजे  गए बलात्कार मामलों में  से  2% से  भी कम उसी वर्ष सज़ा  में  बदलते  हैं , जबकि दिल्ली के  

पार्कों  में  बत्तियाँ  और कै मरे  नदारद
8.2  नीति आयोग के  कार्यकारी पत्र में  पाया गया कि इंजीनियरिंग के  मुख्य ट्रे डों में  ITI नामांकन में  महिलाएँ के वल 5.5%
8.3  पूम्पुहार के  पास पानी के  भीतर की खुदाई में  पश्चिम एशियाई ‘टॉरपीडो जार’ मिला, जो चोल बंदरगाह के  समुद्री व्यापार के  प्रमाणों को और 

पुख़् ता करता है

पृष्ठ (Page) 6



UPSC Darpan · 28  सितंबर 2026

9. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)
9.1  लेह गोलीबारी के  एक वर्ष बाद सोनम वांगचुक ने  जस्टिस चौहान जाँच रिपोर्ट और ₹1 करोड़  मुआवज़े   की माँग की

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित के स स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case 
Studies)
9.1  प्रकरण 1 — पश्चिम दिल्ली की सड़ क पर एक थप्पड़ , और दो नेताओं के  बीच फँ सा इंजीनियर
9.2  प्रकरण 2 — 'दुर्बल के  पक्ष में , अंतरात्मा के  भय में ': एक सदस्य को पता चलता है  कि उसके  बिना निर्णय लिया गया
9.3  प्रकरण 3 — नई बिक्री के  लिए 40-50%, उसे  जीवित रखने के  लिए लगभग कु छ नहीं: बीमा अभिकर्ता का वास्तविक प्रोत्साहन

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)
10  28 परीक्षा-पैटर्न में  एक-पंक्ति तथ्य (one-line facts in exam-pattern form)

11. आज के  निबंध (Essays of the Day)
11.1  अंतरात्मा एक निजी आवाज़  है  जिसके  सार्वजनिक दायित्व हैं ।
11.2  एकरूपता उपज में  जो पाती है , वह सहनक्षमता (resilience) में  उतना ही खो देती है।
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      इस पत्रिका का उपयोग कै से करें (How to use this magazine) —      हर कहानी एक अध्ययन कार्ड (study card) है :   क्या हु आ (  समाचार / The 
News),         यह पाठ्यक्रम के किस विषय पर बैठता है (   स्थैतिक संबंध / Static Linkage),  परीक्षक बार-        बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं (  ट्रें ड / 
Trend),      वे तथ्य जो प्रारं भिक परीक्षा (Prelims)         के किसी विकल्प का फै सला कर सकते हैं (    प्रारं भिक मुख्य तथ्य / Prelims Nuggets),  एक

  बिंदुवार विश्लेषण (Analysis),         परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains)     प्रश्न एक आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach)  के
साथ,         और वे प्रश्न जिनका सामना एक ज़ि ला मजिस्ट्रे ट (District Magistrate)    या संयुक्त सचिव (Joint Secretary)     को वास्तव में करना

।           पड़े गा हर लंबे क्षेत्र को क्रमांकित बिंदुओं में विभाजित किया गया है ,    जिनका अपना शीर्षक है ,         ताकि तर्क के वल शीर्षकों से ही पढ़ा  जा
।             सके जहां कोई कहानी प्रभावों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ ती है ,              वहां पूरी श्रृंखला एक पंक्ति में दी जाती है इससे पहले कि बिंदु

   ।हर कड़ी  को समझाएं
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1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

         आज की हर ख़ बर एक ही कमज़ो री पर टिकी है :          भारतीय लोक विधि में जो अधिकार संविधान की बजाय अधिनियम,   नियम या
      आदेश के स्तर पर टिका होता है ,            —   ।   उसे वही सीमित कर सकता है जिसके हाथ में कलम हो या सॉफ़् टवेयर हो गोवा के 97  मतदाता

                इसलिए सूची से बाहर रह गए क्योंकि एक कार्यक्रम ने अधिकारियों को ग़ लती सुधारने ही नहीं दी;  एक नियम-    संशोधन ने चुपचाप
      यह बढ़ा  दिया कि उम्मीदवार को क्या-    क्या बताना अनिवार्य है ;        एक राज्य ने एक अधिसूचना से पूरे पु लिस-    जवाबदेही विभाग को

    सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act)        के दायरे से बाहर करने की कोशिश की;   एक सदन 46    दिनों से सत्रावसान (prorogation)  के
   बिना स्थगित पड़ा  है ;                   और लापता बच्चों के लिए लिखा गया अदालती निर्देश अब हर लापता वयस्क के मामले में पु लिस पर

    ।                    — बाध्यकारी बना दिया गया है एक अभ्यर्थी के लिए सबक यही है कि भारतीय लोक विधि में कोई अधिकार किस स्तर पर टिका है
संविधान, अधिनियम,    —         ।नियम या परिपत्र यही तय करता है कि वह कितना सुरक्षित है

1.1  गोवा के  97 मतदाता ECINet सॉफ़्टवेयर से सूची से बाहर हुए; मामला मतदान को मौलिक अधिकार बनाने की 
माँ ग फिर खड़ी  करता है

 समाचार (THE NEWS)  नई दिल्ली। द हिंदू  के  ‘Letter & Spirit’ स्तंभ में  सोमवार, 28 सितंबर को यह प्रश्न उठाया गया है  कि क्या 
‘मतदान के  अधिकार’ को एक वैधानिक अधिकार से  ऊपर उठाकर मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। पहले के  कार्ड (23–26 सितंबर) 
निर्वाचन आयोग (EC) के  भीतर की असहमति पर कें द्रित थे; आज नया यह है  कि विधिक तर्क  और सॉफ़् टवेयर की भूमिका सामने आई है। 
लेखक, नई दिल्ली के  अधिवक्ता कार्तिके य सिंह, द इंडियन एक्सप्रेस की 23 सितंबर की उस रिपोर्ट पर अपनी बात बनाते  हैं  जिसके  
अनुसार निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने  दस महीनों में  मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कु मार के  विरुद्ध 
14 आपत्तियाँ  दर्ज कीं। उसी रिपोर्ट में  यह भी सामने आया कि गोवा में  97 पात्र मतदाता सूची से  बाहर हो गए, क्योंकि कें द्रीकृ त ECINet 
सॉफ़् टवेयर ने  निर्वाचक रजिस्ट्री करण अधिकारियों (EROs) — जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की सूची तैयार और पुनरीक्षित करते  हैं  — को 
ग़ लत विलोपन पलटने का अधिकार ही नहीं दिया। बताया जाता है  कि EROs ने  इन विसंगतियों की सूचना ईमेल से  आयोग को दी, पर 
नाम बहाल नहीं हुए। नुकसान के वल वोट तक सीमित नहीं है : गोवा मे डिक्लेम योजना, जो डायलिसिस, एंजियोप्लास्टी, ओपन-हार्ट 
सर्जरी, प्रत्यारोपण, कीमोथेरेपी और कॉक्लियर इम्प्लांट का खर्च उठाती है , के वल राज्य के  मतदाताओं के  लिए उपलब्ध है। सिंह याद 
दिलाते  हैं  कि कु लदीप नायर बनाम भारत संघ (Kuldip Nayar v. Union of India, 2006) में  ‘निर्वाचित होने  के  अधिकार’ को लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 62 के  अंतर्गत वैधानिक अधिकार माना गया था, और अनूप बरनवाल (2023) में  
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी ने  असहमति जताते  हुए इसे  अनुच्छे द 19(1)(क) और 21 से  जोड़ा  था। उनके  अनुसार अदालतों ने  सूची की 
त्रु टियों को तभी माफ़  किया है  जब उन्होंने  परिणाम को ‘सारवान रूप से  प्रभावित’ न किया हो; गोवा का मामला इसके  विपरीत 
‘सॉफ़् टवेयर की बनावट में  ही पकी हुई एक व्यवस्थागत विफलता’ है। शनिवार को आयोग ने  बैठकों से  पहले  कार्यसूची, बाद में  कार्यवृत्त, 
अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर अपनी मंज़ू री, EROs द्वारा एक ‘विशेष अभियान’, ECINet की समीक्षा, और नोटिस पाने  वाले  
मतदाताओं से  बूथ-स्तरीय अधिकारियों की भें ट का वादा किया। कांग्रे स के  जयराम रमेश ने  इसे  ‘क्षति-नियंत्रण’ (damage control) 
बताया, कहा कि सॉफ़् टवेयर की विधिक अनुपालना की समीक्षा स्वयं उसकी वैधता पर संदेह मान लेती है , और यह भी कहा कि लगभग 
14 करोड़  हटाए गए मतदाताओं से  फिर से  आवेदन करने को कहा जा रहा है ; भाकपा(मा) सांसद जॉन ब्रि टास ने  पूछा कि निर्वाचक 
रजिस्ट्री करण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960) में  संशोधन किए बिना फ़ॉ र्म 6 में  एक अनिवार्य घोषणा ऑनलाइन 
पोर्टल के  ज़ रिए कै से  जोड़ी  जा सकती है। 2,000 से  अधिक नागरिकों ने  मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से  स्वतः संज्ञान (suo motu) 
कार्यवाही और ECINet के  स्वतंत्र ऑडिट की माँग की है। द हिंदू  के  संपादकीय में  प्रारूप सूचियों से  हटाए गए नामों की संख्या 13 करोड़  
से  अधिक बताई गई है  और एक ऐसे  आयोग की माँग की गई है  जिसे  किसी ऐसे  पैनल द्वारा चुना जाए जिसमें  सरकार का बहुमत न हो; द 
इकोनॉमिक टाइम्स के  अनुसार 1958 से  चली आ रही वार्षिक सूची-अद्यतन प्रक्रिया, 2026-27 का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Summary 
Special Revision), अपनी मई-जून की समय-सीमा चूक गया, जिससे  नए 18 वर्षीय मतदाताओं का नामांकन ठप पड़  गया। पाठ्यक्रम 
से  जुड़ा व: सामान्य अध्ययन-2 — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, संवैधानिक निकाय और मौलिक अधिकार।

एक पंक्ति में  पूरी श्रृं खला (THE CHAIN IN ONE LINE)
संविधान सभा मताधिकार को भाग III से  बाहर रखकर अनुच्छे द 326 में  स्थान देती है  → संसद RPA 1950 और 1951 के  ज़ रिए इसे  
वैधानिक रूप देती है , और कु लदीप नायर (2006) इसे  वैधानिक अधिकार कहता है  → सूची पुनरीक्षण SIR और ECINet सॉफ़् टवेयर के  
माध्यम से  कें द्रीकृ त हो जाता है , जो विलोपन पलटने की शक्ति EROs से  छीन लेता है  → गोवा के  97 पात्र मतदाता सूची से  बाहर हो 
जाते  हैं  और जिस अधिकारी को कानून यह शक्ति देता है , वही उन्हें  बहाल नहीं कर पाता → आयोग के  भीतर की असहमति 
सार्वजनिक हो जाती है  और सैद्धांतिक प्रश्न फिर खुल जाता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध 
(STATIC SYLLABUS 
LINKAGE)

1. अनुच्छे द 326 वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है , पर तंत्र वैधानिक है  — अनुच्छे द 326 यह 
उपबंध करता है  कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के  निर्वाचन वयस्क मताधिकार के  
आधार पर होंगे , अतः अर्हक आयु  का प्रत्येक नागरिक, जो संविधान या किसी कानून के  अंतर्गत 
निवास-रहितता, विकृ तचित्तता, अपराध या भ्र ष्ट आचरण जैसे  आधारों पर निरर्हित न हो, 
पंजीकृ त होने  का अधिकारी है। मतदान की आयु  21 से  घटाकर 18 वर्ष इकसठवें  संशोधन 
अधिनियम, 1988 (Sixty-first Amendment Act, 1988) ने  की थी। अनुच्छे द 325 किसी को 
के वल धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के  आधार पर सूची से  बाहर रखने का निषेध करता है  और 
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के  लिए एक साधारण नामावली अनिवार्य करता है। अनुच्छे द 327 और 
328 संसद तथा राज्य विधानमंडलों को निर्वाचनों से  जुड़े   कानून बनाने  की, जिसमें  सूची तैयार 
करना भी शामिल है , शक्ति देते  हैं । इसलिए संवैधानिक वचन RPA के  साथ पढ़े   जाने  पर ही पूर्ण 
होता है।
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2. RPA 1950 सूची को नियंत्रित करता है; RPA 1951 वोट को — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 
1950 मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और EROs का प्रावधान करता है , पंजीकरण की शर्तें  तय 
करता है  (धारा 19: आयु  18 वर्ष और निर्वाचन क्षेत्र में  ‘सामान्यतः निवासी’ होना), और ERO को 
सूची तैयार तथा पुनरीक्षित करने की शक्ति देता है  (धारा 21)। धारा 22 ERO को किसी प्रविष्टि 
को सुधारने  या हटाने  की अनुमति देती है , पर विलोपन से  पहले सुनवाई का उचित अवसर 
आवश्यक है , और धारा 24 अपील का प्रावधान करती है। निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 
2021 के  बाद कोई व्यक्ति वर्ष की चार अर्हता तिथियों — 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 
अक्टूबर — में  से  किसी पर भी नामांकन करा सकता है। RPA 1951 चुनावों के  संचालन को 
नियंत्रित करता है ; इसकी धारा 62 कहती है  कि सूची में  दर्ज हर व्यक्ति मतदान का अधिकारी है , 
जब तक वह निरर्हित न हो। निर्वाचक रजिस्ट्री करण नियम, 1960 समावेशन के  लिए फ़ॉ र्म 6, 
आपत्ति या विलोपन के  लिए फ़ॉ र्म 7 और सुधार के  लिए फ़ॉ र्म 8 निर्धारित करते  हैं ।

3. सर्वोच्च न्यायालय ने  अधिकार की प्रकृ ति को कभी स्पष्ट रूप से  तय नहीं किया — PUCL 
बनाम भारत संघ (2003) में  न्यायालय ने  मतदान के  अधिकार को वैधानिक माना, पर यह भी 
कहा कि वोट डालते  समय मतदाता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छे द 19(1)(क) का 
हिस्सा है , जिसने उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने के  अधिकार का आधार बनाया। कु लदीप नायर 
बनाम भारत संघ (2006), राज्यसभा चुनावों में  खुले  मतपत्र को बनाए रखने वाली पाँच-
न्यायाधीशों की पीठ ने , मतदान और उम्मीदवारी दोनों अधिकारों को ‘विशुद्ध रूप से  वैधानिक’ 
बताया। PUCL बनाम भारत संघ (2013) में  न्यायालय ने  ‘उपरोक्त में  से  कोई नहीं’ (NOTA) 
विकल्प का निर्देश दिया, जिसने फिर मतदान की क्रिया को मुक्त अभिव्यक्ति से  जोड़ा । 
राजबाला बनाम हरियाणा राज्य (2015) ने  इसे  संवैधानिक अधिकार बताया, पर छोटी पीठ बड़ी  
पीठ को पलट नहीं सकती, इसलिए कु लदीप नायर का निर्णय प्रभावी बना रहता है।

4. अनुच्छे द 324 आयोग को अधीक्षण की शक्ति देता है , और अदालतें  इसे  शक्ति के  भंडार के  रूप 
में  पढ़ ती हैं  — अनुच्छे द 324 निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और निर्वाचनों के  संचालन के  
अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में  निहित करता है। मोहिंदर सिंह 
गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1978) में  न्यायालय ने  इसे  उस स्थिति में  काम आने वाली 
शक्ति का भंडार बताया जहाँ  कानून मौन हो, पर वह कानून के  विरुद्ध काम नहीं कर सकता। 
अनुच्छे द 329(ख) निर्वाचन याचिका के  अतिरिक्त किसी अन्य तरीके  से  चुनाव को चुनौती देने  
पर रोक लगाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियु क्ति, सेवा शर्तें  
और पदावधि) अधिनियम, 2023 नियु क्तियों को नियंत्रित करता है  और, जैसा द हिंदू  के  लेखक 
बताते  हैं , आयोग के  कामकाज को भी, जिसमें  सदस्यों के  मतभेद होने पर बहुमत का निर्णय मान्य 
होता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों 
पसंद है  (WHY UPSC LOVES 
THIS — TREND)

1. GS2 हर कु छ वर्षों  में  आयोग की स्वतंत्रता और सूची की शुचिता पर प्रश्न पूछता है  — 
पाठ्यक्रम ‘लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम’ और ‘विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियु क्ति, विभिन्न 
संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ , कार्य और उत्तरदायित्व’ का नाम लेता है। मुख्य परीक्षा में  
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में  आयोग की भूमिका और एक साथ चुनाव कराने जैसे  विषय पूछे  
गए हैं । मौजूदा प्रकरण एक नया आयाम जोड़ ता है  — एक एल्गोरिद्म की जवाबदेही — जो ठीक 
वैसा ताज़ा  मामला है  जिसे  परीक्षक किसी पुराने  विषय से  जोड़ ना पसंद करते  हैं ।

2. प्रारंभिक परीक्षा अधिकार के  स्रोत और सूची पर किसकी क्या भूमिका है , यह परखती है  — 
प्रारंभिक परीक्षा नियमित रूप से  यह पूछती है  कि कोई अधिकार मौलिक है , संवैधानिक है  या 
वैधानिक (मतदान, संपत्ति, चुनाव लड़ ना), कौन-सा अनुच्छे द वयस्क मताधिकार का प्रावधान 
करता है , और सूची किस अधिकारी या अधिनियम के  अधीन बनती है। इस बात की अपेक्षा 
कीजिए कि प्रश्न यह परखें  कि RPA 1950 के  अंतर्गत सुधार का वैधानिक प्राधिकारी आयोग का 
मुख्यालय नहीं बल्कि ERO है , और RPA 1951 की धारा 62 ही मतदान के  अधिकार का स्रोत है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु  मुख्य तथ्य 
(PRELIMS NUGGETS)

● संविधान का अनुच्छे द 326 यह उपबंध करता है  कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं 
के  निर्वाचन वयस्क मताधिकार के  आधार पर होंगे।

● मतदान की आयु  संविधान (इकसठवाँ  संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा 21 वर्ष से  घटाकर 
18 वर्ष की गई थी।

● लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 19 के  अंतर्गत 18 वर्ष या उससे  अधिक 
आयु  का, निर्वाचन क्षेत्र में  सामान्यतः निवासी और अनिरर्हित व्यक्ति उसकी निर्वाचक 
नामावली में  पंजीकृ त होने  का अधिकारी है।

● लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक 
नामावली में  दर्ज प्रत्येक व्यक्ति को, अधिनियम में  निर्दिष्ट निरर्हताओं के  अधीन, मतदान 
का अधिकार देती है।

● कु लदीप नायर बनाम भारत संघ (2006) में  सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की 
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पीठ ने  माना कि मतदान का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है।

● अनुच्छे द 325 प्रत्येक प्रादे शिक निर्वाचन क्षेत्र के  लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली 
का प्रावधान करता है  और के वल धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के  आधार पर उससे  बाहर 
रखने का निषेध करता है।

● अनुच्छे द 324 निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और निर्वाचनों के  संचालन के  अधीक्षण, 
निदेशन और नियंत्रण की शक्ति भारत निर्वाचन आयोग में  निहित करता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. गोवा का मामला दिखाता है  कि कोड बिना किसी संशोधन के  भी कानून को पलट सकता है  — 
RPA 1950 सूची सुधारने की शक्ति और कर्तव्य एक नामित वैधानिक अधिकारी, ERO, पर 
रखता है , और विलोपन से  पहले सुनवाई अनिवार्य करता है। यदि ECINet को इस तरह बनाया 
गया है  कि के वल कोई कें द्रीय उपयोगकर्ता ही विलोपन पलट सके , तो सॉफ़् टवेयर ने  संसद की 
सहमति के  बिना एक वैधानिक शक्ति का पुनर्वितरण कर दिया है। यह के वल तकनीकी नहीं, 
विधिक समस्या है , क्योंकि जिस अधिकारी को कानून जवाबदेह ठहराता है , वही शक्तिहीन रह 
जाता है। फ़ॉ र्म 6 में  ऑनलाइन पोर्टल के  ज़ रिए घोषणा जोड़ ने  पर श्री ब्रि टास का प्रश्न इसी मुद्दे  
को दू सरी ओर से  उठाता है : नियमों से  निर्धारित एक प्रपत्र को एक वेब-पेज बदल रहा है। 
ECINet की ‘मौजूदा कानूनों के  अनुपालन’ की समीक्षा का आयोग का वादा यह चुपचाप स्वीकार 
करना है  कि डिज़ा इन के  निर्णयों को अब लागू होने  से  पहले विधिक ऑडिट चाहिए।

2. मौलिक अधिकार का दर्जा परिणाम से  अधिक समीक्षा की कसौटी बदल देगा — वैधानिक और 
मौलिक अधिकार में  व्यावहारिक अंतर वह कसौटी है  जो अदालत लागू करती है। वैधानिक 
अधिकार को विधायी क्षमता के  भीतर किसी भी कानून से  विनियमित किया जा सकता है ; 
मौलिक अधिकार को के वल निर्दिष्ट आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है  और उसे  
आनुपातिकता (proportionality) की कसौटी पर खरा उतरना होगा, जैसा न्यायालय पुट्टस्वामी 
(2017) से  लागू करता आ रहा है। इस कसौटी पर एक कें द्रीकृ त विलोपन प्रणाली को वैध उद्देश्य, 
यु क्तिसंगत संबंध, कम प्रतिबंधकारी विकल्प के  अभाव और उचित संतुलन दिखाना होगा — 
और EROs को त्रु टि सुधारने  देने  वाला विकल्प स्पष्ट रूप से  मौजूद था। इसके  विपरीत तर्क  यह 
है  कि मतदान को पहले से  ही अनुच्छे द 325 और 326 तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के  
आधारभूत ढाँचा-दर्जे  से  मज़ बूत संरक्षण प्राप्त है , इसलिए नया लेबल कु छ खास नहीं जोड़ ता। 
दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं  कि जब त्रु टि डिज़ा इन में  ही व्यवस्थागत हो, तब ‘सारवान 
बनाम पृथक त्रु टि’ की कसौटी अपर्याप्त पड़  जाती है।

3. संवैधानिक संशोधन ही एकमात्र रास्ता नहीं है ; बड़ी  पीठ सस्ता विकल्प है  — संशोधन से  
मतदान को भाग III में  लाना राजनीतिक रूप से  असंभव-सा है  और वर्षों  ले  सकता है। द हिंदू  के  
लेखक के  सुझाव अनुसार कु लदीप नायर पर पुनर्विचार करने वाली सात-न्यायाधीशों की पीठ 
यह मान सकती है  कि यह अधिकार अनुच्छे द 326 को अनुच्छे द 19(1)(क) के  साथ पढ़ ने  से  
निकलता है , जो PUCL (2003 और 2013) और न्यायमूर्ति रस्तोगी की असहमति पर आधारित 
होगा। इससे  आयोग सूची शुद्ध करने  से  नहीं रुके गा, पर सॉफ़् टवेयर सहित हर विलोपन-पद्धति 
को एक कठोर कसौटी पूरी करनी होगी। जोखिम यह है  कि अदालतें  सूची-प्रबंधक बन जाएँ, 
इसलिए ऐसे  किसी निर्णय को हर विलोपन की निगरानी करने  के  बजाय मानक तय करने चाहिए 
— सूचना, सुनवाई, सकारण आदेश, बहाली का रास्ता।

4. मे डिक्लेम की कड़ी  दिखाती है  कि सूची कै से  एक पहचान-पंजी बन गई है  — जब राज्य की 
कल्याण योजनाएँ निवास सिद्ध करने के  लिए निर्वाचक नामावली का उपयोग करती हैं , तो ग़ लत 
विलोपन स्वास्थ्य सेवा भी काट देता है। यह शासन का एक बहाव है : सूची मतदाताओं की 
गिनती के  लिए बनाई गई थी, अधिकार तय करने के  लिए नहीं। दोनों को जोड़ ने  का अर्थ यह है  
कि एक प्रणाली की त्रु टि दू सरी में  फै ल जाती है , और नागरिक को दो नौकरशाहियों से  जूझना 
पड़ ता है। राज्यों को योजनाओं के  लिए निवास का स्वतंत्र प्रमाण इस्तेमाल करना चाहिए, और 
आयोग को विलोपन के  परिणामों को मतदान के  दिन से  आगे  तक देखना चाहिए।

5. नए मतदाताओं का चूक जाना शांत पर व्यापक क्षति है  — द इकोनॉमिक टाइम्स का मुद्दा यह 
है  कि ध्यान विलोपन पर गया, जबकि नए 18 वर्षीय मतदाताओं को जोड़ ने  वाला वार्षिक विशेष 
संक्षिप्त पुनरीक्षण 2026-27 के  लिए घोषित ही नहीं हुआ। चार अर्हता तिथियों का उद्देश्य था 
कि युवा वर्षभर नामांकन करा सकें ; रुका हुआ पुनरीक्षण इस सुधार को निष्फल कर देता है। श्री 
रमेश का दावा है  कि वार्षिक पुनरीक्षण 2024 से  जमा हुआ है , जिसका आयोग ने  दस्तावेज़ों  में  
उत्तर नहीं दिया है। विलोपन से  होने  वाला बहिष्कार दिखता है , चूक से  होने  वाला बहिष्कार नहीं 
दिखता, पर एक युवा निर्वाचक-वर्ग के  लिए यह अधिक लोगों को प्रभावित कर सकता है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 
(POSSIBLE MAINS 
QUESTION)

“भारत में  मतदान का अधिकार एक संवैधानिक आधार पर टिका वैधानिक अधिकार है।” निर्वाचक-
सूची पुनरीक्षण और कें द्रीकृ त सॉफ़् टवेयर से  जुड़े   हाल के  विवादों के  आलोक में , आलोचनात्मक 
परीक्षण कीजिए कि क्या मतदान के  अधिकार को मौलिक अधिकार के  रूप में  मान्यता दी जानी 
चाहिए। (15 अंक, 250 शब्द)
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मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु  आदर्श 
दृष्टिकोण (MODEL 
APPROACH TO THE 
MAINS QUESTION)

1. भूमिका — अनुच्छे द 326 और RPA 1951 की धारा 62 का उल्लेख कीजिए, और कु लदीप नायर 
(2006) के  इस निर्णय को बताइए कि यह अधिकार वैधानिक है। गोवा के  उन 97 मतदाताओं के  
मामले का उल्लेख कीजिए जिनके  विलोपन को EROs ECINet के  कारण पलट नहीं सके ।

2. मुख्य भाग — सैद्धांतिक स्थिति — PUCL (2003) और PUCL (2013) का उल्लेख कीजिए, जो 
मतदान की क्रिया को अनुच्छे द 19(1)(क) से  जोड़ ते  हैं , फिर कु लदीप नायर (2006), राजबाला 
(2015) और अनूप बरनवाल (2023) में  न्यायमूर्ति रस्तोगी की असहमति का। समझाइए कि बड़ी  
पीठ का निर्णय ही क्यों मान्य रहता है।

3. मुख्य भाग — उन्नयन के  पक्ष में  तर्क  — तर्क  दीजिए कि वैधानिक दर्जा नियमों, परिपत्रों और 
सॉफ़् टवेयर को अधिकार सीमित करने देता है ; कि अदालतें  त्रु टियों को तभी माफ़  करती हैं  जब वे  
परिणाम न बदलें ; और मौलिक अधिकार का दर्जा आनुपातिकता की समीक्षा लाएगा। गोवा 
मे डिक्लेम की कड़ी  और नए मतदाताओं के  लिए रुके  पुनरीक्षण को उदाहरण के  रूप में  इस्तेमाल 
कीजिए।

4. मुख्य भाग — विपक्ष में  तर्क , और विकल्प — बताइए कि अनुच्छे द 325-326 और आधारभूत 
ढाँचा पहले से  ही चुनावों की रक्षा करते  हैं , कि संशोधन कठिन है , और अदालतें  सूची नहीं चला 
सकतीं। विकल्प सुझाइए: एक बड़ी  पीठ, वैधानिक सुनवाई और बहाली का अधिकार, ECINet 
का विधिक ऑडिट, और EROs की शक्तियों की बहाली।

5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि लेबल से  अधिक महत्वपूर्ण समीक्षा की कसौटी है , और लेबल जो 
भी हो, किसी नागरिक का वोट किसी सॉफ़् टवेयर के  कारण नहीं छिनना चाहिए जो किसी 
अधिकारी को त्रु टि सुधारने  ही न दे।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं 
दृष्टिकोण 
(ADMINISTRATOR'S 
BRAINSTORM — Q & 
APPROACH)

प्रश्न 1. आप गोवा में  एक ERO हैं । आप पाते  हैं  कि पात्र मतदाता सूची से  हटा दिए गए हैं  और 
सॉफ़् टवेयर आपको उन्हें  बहाल करने नहीं दे  रहा। आप क्या करें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  हर मामले को पात्रता के  प्रमाण सहित लिखित रूप में  दर्ज करूँ गा और 
इसे  ज़ि ला निर्वाचन अधिकारी तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को के वल ईमेल से  नहीं, बल्कि एक 
औपचारिक पत्र से  भेजूँगा जो एक फ़ा इल बना दे। मैं  प्रभावित व्यक्तियों को तुरंत फ़ॉ र्म 6 भरने  
की सलाह दूँ गा और, जहाँ  सूची अंतिम रूप ले चुकी है , RPA 1950 की धारा 24 के  अंतर्गत 
अपील में  उनकी मदद करूँ गा। मैं  यह भी अनुरोध करूँ गा कि योजना-विभाग बहाली लंबित रहते  
हुए लाभ न काटें । मेरा धारा 22 का वैधानिक कर्तव्य इसलिए समाप्त नहीं हो जाता कि 
सॉफ़् टवेयर ख़ राब ढंग से  बनाया गया है।

प्रश्न 2. आयोग में  सचिव के  रूप में , आप ECINet को विधिक रूप से  जवाबदेह कै से  बनाएँगे?
 दृष्टिकोण (Approach): सॉफ़् टवेयर के  हर कार्य को RPA 1950 या निर्वाचक रजिस्ट्री करण 

नियमों के  उस प्रावधान से  जोड़ा  जाना चाहिए जो उसे  अधिकृ त करता है , और उस अधिकारी से  
भी जिसके  पास वह शक्ति है। किसी वैधानिक प्रपत्र में  कोई भी बदलाव ऑनलाइन आने से  पहले 
नियम-संशोधन से  गुज़ रना चाहिए। मैं  विलोपन के  लिए एक ऑडिट-ट्रे ल प्रकाशित करूँ गा और 
एक स्वतंत्र विधिक तथा सुरक्षा ऑडिट का आदेश दूँ गा। सॉफ़् टवेयर को कानून को लागू करना 
चाहिए, उसे  फिर से  लिखना नहीं।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : जब सूची में  इतने  दोहरे  और मृत मतदाता मौजूद हैं , तब 
मतदान को मौलिक अधिकार बनाना कितना बुद्धिमानी भरा है?

 दृष्टिकोण (Approach): सूची शुद्ध करना और मतदाता की रक्षा करना विपरीत लक्ष्य नहीं हैं ; 
दोनों स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की सेवा करते  हैं । मौलिक अधिकार बनने पर भी अपात्र नामों 
का विलोपन होता रहेगा, बस यह एक निष्पक्ष, व्यक्तिगत और सकारण प्रक्रिया से  होगा। शु चिता 
के  लिए असली ख़ तरा वह प्रक्रिया है  जो वास्तविक मतदाताओं को बड़े   पैमाने  पर हटा देती है , 
क्योंकि इसे  दोहरे  नाम की तुलना में  पकड़ ना कठिन है। इसलिए संरक्षण की ऊँ ची कसौटी स्वच्छ 
सूची के  साथ पूरी तरह संगत है।

1.2  मीनाक्षी नटराजन का मामला पूछता है कि क्या फ़ॉ र्म  26 का 2018 का संशोधन RPA की धारा 33A से आगे चला 
जाता है

 समाचार (THE NEWS)  नई दिल्ली। द हिंदू  में  सोमवार, 28 सितंबर को प्रकाशित एक विचार-लेख में  वंशज आज़ा द, जो सर्वोच्च 
न्यायालय में  लॉ क्लर्क -सह-रिसर्च एसोसिएट के  रूप में  कार्यरत अधिवक्ता हैं , एक निर्वाचन-अधिनियम और उसके  अंतर्गत बने  नियम के  
बीच के  अंतर की पड़ ताल करते  हैं । 12 जून को सर्वोच्च न्यायालय ने  कांग्रे स नेता मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका को ख़ा रिज कर 
दिया जिसमें  उन्होंने  मध्य प्रदेश से  राज्यसभा चुनाव के  लिए अपना नामांकन ख़ा रिज करने के  निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) 
के  निर्णय को चुनौती दी थी। निर्वाचन अधिकारी वह पदाधिकारी होता है  जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में  मतदान संचालित करता है  और 
नामांकन-पत्रों की संवीक्षा करता है। उसने माना कि उन्होंने  अपने फ़ॉ र्म 26 शपथ-पत्र में  अपने विरुद्ध एक लंबित आपराधिक शिकायत 
का प्रकटीकरण नहीं किया और इस प्रकार सारवान सूचना छिपाई। 2025 में  दर्ज इस शिकायत में  आरोप था कि उन्होंने  कदाचार के  
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आरोपी एक पार्टी नेता के  विरुद्ध उचित कार्रवाई नहीं की। भारत संघ बनाम एसोसिएशन फ़ॉ र डेमोक्रे टिक रिफ़ॉ र्म्स (Union of India v. 
Association for Democratic Reforms, 2002) के  बाद, जिसने माना था कि अनिवार्य प्रकटीकरण मतदाताओं के  सूचित विकल्प के  
अधिकार को आगे बढ़ा ता है , संसद ने  2002 में  लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 में  धारा 33A जोड़ी , साथ ही धारा 33B, 75A 
और 125A भी, और निर्वाचन संचालन नियम, 1961 (Conduct of Election Rules, 1961) में  संशोधन कर फ़ॉ र्म 26 निर्धारित किया 
गया। नियम 4A हर उम्मीदवार को नामांकन के  साथ फ़ॉ र्म 26 दाख़ि ल करना अनिवार्य करता है। लेखक के  अनुसार फ़ॉ र्म 26 आरंभ में  
धारा 33A के  अनुरूप था, पर 2018 में  इसके  अनुच्छे द 5 में  संशोधन कर सभी लंबित आपराधिक मामलों के  प्रकटीकरण को अनिवार्य कर 
दिया गया, जबकि धारा 33A के वल उन्हीं मामलों के  प्रकटीकरण की माँग करती है  जिनमें  अपराध दो वर्ष या उससे  अधिक के  कारावास 
से  दंडनीय हो और किसी सक्षम न्यायालय ने  आरोप विरचित (frame) कर दिए हों। उनका तर्क  है  कि नियम 4A के वल प्रक्रियात्मक है  
और सारवान बाध्यताओं का स्वतंत्र स्रोत नहीं बन सकता — प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation), अर्थात किसी अधिनियम 
द्वारा दी गई शक्ति के  अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम, अधिनियम की सीमा नहीं बढ़ा  सकते। उनकी याचिका ख़ा रिज करते  
हुए न्यायालय ने  एन.पी. पोन्नुस्वामी बनाम निर्वाचन अधिकारी (N.P. Ponnuswami v. Returning Officer, 1952) पर भरोसा किया, 
जिसने माना था कि निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ होने के  बाद अनुच्छे द 329(ख) न्यायिक हस्तक्षेप को रोकता है  और चुनाव के  बाद निर्वाचन 
याचिका ही एकमात्र उपचार बचती है। नटराजन को RPA की धारा 100 के  अंतर्गत निर्वाचन याचिका दायर करने  की स्वतंत्रता दी गई 
है। लेखक पूछते  हैं  कि क्या अनुच्छे द 32 और 226 तब भी बंद रहने चाहिए जब निर्वाचन अधिकारी का निर्णय प्रत्यक्षतः मनमाना हो, 
और सुझाव देते  हैं  कि न्यायालय को पोन्नुस्वामी पर पुनर्विचार करना चाहिए। पाठ्यक्रम से  जुड़ा व: सामान्य अध्ययन-2 — लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, न्यायपालिका और प्रत्यायोजित विधान।

एक पंक्ति में  पूरी श्रृं खला (THE CHAIN IN ONE LINE)
मतदाताओं को उम्मीदवारों का रिकॉर्ड जानने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था → ADR (2002) और PUCL (2003) प्रकटीकरण 
को मतदाता के  सूचना-अधिकार का हिस्सा बना देते  हैं , और 2002 में  धारा 33A जोड़ी  जाती है  → नियम 4A के  अंतर्गत फ़ॉ र्म 26 इस 
धारा को लागू करता है  → 2018 का संशोधन अनुच्छे द 5 को बढ़ा कर सभी लंबित आपराधिक मामलों तक ले जाता है  → एक निर्वाचन 
अधिकारी उस शिकायत के  अप्रकट रहने पर राज्यसभा नामांकन ख़ा रिज करता है  जिसमें  आरोप ही विरचित नहीं हुए थे  → पोन्नुस्वामी 
चुनाव-पूर्व उपचार रोकता है  और नियम-बनाम-अधिनियम का प्रश्न निर्वाचन याचिका के  लिए छोड़  दिया जाता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध 
(STATIC SYLLABUS 
LINKAGE)

1. धारा 33A ने  अदालती निर्देश को वैधानिक कर्तव्य में  बदला — RPA 1951 की धारा 33A, जो 
2002 में  जोड़ी  गई थी, उम्मीदवार को नामांकन में  यह बताना अनिवार्य करती है  कि क्या वह 
किसी लंबित मामले में , जिसमें  आरोप विरचित हो चुके  हैं , दो वर्ष या उससे  अधिक के  कारावास 
से  दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त है , और क्या उसे  कु छ अपराधों के  लिए एक वर्ष या 
उससे  अधिक के  कारावास की सज़ा  हुई है। यह सूचना निर्धारित प्रपत्र में  शपथ-पत्र पर दी जाती 
है , और निर्वाचन अधिकारी को इसे  प्रदर्शित करना होता है। धारा 125A झूठा शपथ-पत्र दाख़ि ल 
करने  या सूचना छिपाने  को छह माह तक के  कारावास या जुर्माने  या दोनों से  दंडनीय बनाती है। 
धारा 75A निर्वाचित सदस्यों को सदन के  पीठासीन अधिकारी के  समक्ष संपत्ति और देयताओं की 
घोषणा करना अनिवार्य करती है।

2. ADR (2002) और PUCL (2003) ने  मतदाता के  जानने के  अधिकार को अभिव्यक्ति की 
स्वतंत्रता का हिस्सा बनाया — भारत संघ बनाम एसोसिएशन फ़ॉ र डेमोक्रे टिक रिफ़ॉ र्म्स (2002) 
में  सर्वोच्च न्यायालय ने  माना कि मतदाताओं को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने का अधिकार 
है , जो अनुच्छे द 19(1)(क) से  निकलता है , और आयोग को अपने अनुच्छे द 324 के  अधिकारों का 
प्रयोग करते  हुए प्रकटीकरण अनिवार्य करने  का निर्देश दिया। संसद ने  2002 के  संशोधन से  
जवाब दिया, और धारा 33B ने  यह उपबंध किया कि किसी उम्मीदवार से  अधिनियम में  
उल्लिखित से  अधिक कु छ भी प्रकट करने को नहीं कहा जाएगा। PUCL बनाम भारत संघ 
(2003) में  न्यायालय ने  धारा 33B को असंवैधानिक ठहराया, यह मानते  हुए कि संसद 
मतदाताओं के  घोषित मौलिक अधिकार को प्रकटीकरण सीमित करके  नहीं पलट सकती। इसके  
बाद फ़ॉ र्म 26 का विस्तार संपत्ति, देयताओं और शिक्षा तक किया गया, जैसा न्यायालय ने  माँगा 
था।

3. बाद के  मामलों ने  प्रकटीकरण को आय-स्रोत और प्रचार तक बढ़ा या — लोक प्रहरी बनाम भारत 
संघ (2018) में  न्यायालय ने  उम्मीदवारों को स्वयं, अपने जीवनसाथी और आश्रितों की आय के  
स्रोत प्रकट करने का निर्देश दिया, और अब फ़ॉ र्म 26 में  ऐसे  स्तंभ शामिल हैं । पब्लिक इंटरे स्ट 
फ़ा उंडेशन बनाम भारत संघ (2018) में  एक संविधान पीठ ने  आरोप-पत्र दाख़ि ल व्यक्तियों के  
लिए नई निरर्हताएँ जोड़ ने  से  यह कहते  हुए इनकार किया कि यह संसद का काम है , पर 
उम्मीदवारों को लंबित मामलों को प्रमुखता से  घोषित करने और दलों को उन्हें  प्रचारित करने का 
निर्देश दिया। ये  निर्णय दिखाते  हैं  कि न्यायालय प्रकटीकरण का विस्तार तो कर रहा है , पर नई 
निरर्हताएँ बनाने  से  बच रहा है  — और नटराजन का मामला ठीक इसी रेखा की परीक्षा लेता है।

4. अधीनस्थ विधान मूल अधिनियम से  आगे जाए तो शून्य होता है  — निर्वाचन संचालन नियम, 
1961 कें द्र  सरकार द्वारा, आयोग से  परामर्श के  बाद, RPA 1951 की धारा 169 के  अंतर्गत बनाए 
जाते  हैं । प्रत्यायोजित विधान के वल सक्षम अधिनियम की सीमाओं के  भीतर ही वैध होता है ; जो 
नियम अधिनियम से  आगे  चला जाए वह अधिकारातीत (ultra vires) और शून्य होता है , और 
कोई नियम संविधान का उल्लंघन करने या प्रत्यक्षतः मनमाना होने  पर भी निरस्त किया जा 
सकता है। अत्यधिक प्रत्यायोजन (excessive delegation) के  सिद्धांत के  अनुसार विधायिका 
नीति तय करने के  अपने अनिवार्य कार्य को नहीं सौंप सकती। कोई नियम विवरण भर सकता है  
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— प्रकटीकरण का ‘तरीका’ — पर ऐसा नया सारवान दायित्व नहीं बना सकता जिसके  उल्लंघन 
पर नामांकन ख़ा रिज हो जाए।

यूपीएससी को यह विषय क्यों 
पसंद है  (WHY UPSC LOVES 
THIS — TREND)

1. राजनीति के  अपराधीकरण पर मुख्य परीक्षा में  स्थायी विषय है  — मुख्य परीक्षा में  राजनीति के  
अपराधीकरण, प्रकटीकरण की भूमिका और निर्वाचन सुधारों पर बार-बार प्रश्न पूछे  गए हैं , और 
पाठ्यक्रम RPA तथा न्यायपालिका का नाम लेता है। नटराजन का मामला एक प्रशासनिक-
विधि का कोण जोड़ ता है : क्या कार्यपालिका द्वारा बनाए गए प्रकटीकरण-नियम अधिनियम से  
आगे  बढ़  सकते  हैं । परीक्षक ऐसे  प्रश्न पसंद करते  हैं  जो सबकी सहमति वाले  नीतिगत लक्ष्य को 
उसे  हासिल करने की विधिक सीमा से  जोड़ ते  हैं ।

2. प्रारंभिक परीक्षा धाराओं और मामलों को पूछती है  — इस बात की अपेक्षा कीजिए कि प्रश्न यह 
पूछें  कि कौन-सी धारा आपराधिक पृष्ठभूमि के  प्रकटीकरण की माँग करती है , किस मामले ने  
धारा 33B को असंवैधानिक ठहराया, कौन-सा अनुच्छे द चुनावों में  न्यायालयी हस्तक्षेप रोकता 
है , और निर्वाचन याचिका का मंच तथा आधार क्या हैं । जिस लंबित मामले में  आरोप विरचित हो 
चुके  हैं  और मात्र एक शिकायत के  बीच का अंतर भी परीक्षा-योग्य है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु  मुख्य तथ्य 
(PRELIMS NUGGETS)

● लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33A, जो 2002 में  जोड़ी  गई थी, 
उम्मीदवारों को उन लंबित मामलों का प्रकटीकरण करने के  लिए बाध्य करती है  जिनमें  
अपराध दो वर्ष या उससे अधिक के  कारावास से  दंडनीय है  और आरोप विरचित हो चुके  
हैं ।

● फ़ॉ र्म 26, जो नामांकन-पत्र के  साथ दाख़ि ल शपथ-पत्र है , निर्वाचन संचालन नियम, 1961 
के  नियम 4A के  अंतर्गत निर्धारित है।

● PUCL बनाम भारत संघ (2003) में  सर्वोच्च न्यायालय ने  लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 
1951 की धारा 33B को असंवैधानिक ठहराया, जिसने उम्मीदवारों के  प्रकटीकरण को 
अधिनियम में  निर्दिष्ट तक सीमित कर दिया था।

● लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125A नामांकन में  झूठा शपथ-पत्र दाख़ि ल 
करने  या सूचना छिपाने  को दंडनीय बनाती है।

● अनुच्छे द 329(ख) यह उपबंध करता है  कि संसद या किसी राज्य विधानमंडल के  निर्वाचन 
को विधि द्वारा उपबंधित निर्वाचन याचिका के  अतिरिक्त किसी अन्य तरीके  से  प्रश्नगत 
नहीं किया जाएगा।

● लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100(1)(ग) के  अंतर्गत नामांकन की 
अनुचित अस्वीकृ ति वह आधार है  जिस पर उच्च न्यायालय किसी निर्वाचन को शून्य 
घोषित कर सकता है।

● एन.पी. पोन्नुस्वामी बनाम निर्वाचन अधिकारी (1952) में  सर्वोच्च न्यायालय ने  माना कि 
नामांकन-पत्र की अस्वीकृ ति को निर्वाचन प्रक्रिया के  दौरान न्यायालय में  चुनौती नहीं दी 
जा सकती।

विश्लेषण (ANALYSIS) 1. लेखक सही हैं  कि कोई नियम ख़ा रिज करने का नया आधार नहीं बना सकता — धारा 33A 
जानबूझकर एक सीमा-रेखा तय करती है : न्यायालय द्वारा विरचित आरोप, और वह अपराध जो 
दो वर्ष या उससे  अधिक के  कारावास से  दंडनीय हो। संसद ने  ऐसी तुच्छ शिकायतों को बाहर 
रखने के  लिए यह सीमा चुनी थी जो कोई भी किसी राजनेता के  विरुद्ध दायर कर सकता है। जो 
नियम हर लंबित शिकायत के  प्रकटीकरण की माँग करे , और जो निर्वाचन अधिकारी 
अप्रकटीकरण को नामांकन के  लिए घातक ‘छिपाव’ मान ले , वह वास्तव में  उम्मीदवार को ऐसे  
आधार पर अयोग्य ठहरा देता है  जिसे  अधिनियम मान्यता ही नहीं देता। यही शास्त्रीय 
अधिकारातीत (ultra vires) की समस्या है। यदि नियम वैध भी है , तो उसका उल्लंघन धारा 
125A के  अभियोजन का कारण बनना चाहिए, संवीक्षा में  ख़ा रिज करने का नहीं।

2. प्रतिवाद: प्रकटीकरण के वल वैधानिक कर्तव्य नहीं, मतदाता का अधिकार है  — ADR और 
PUCL के  बाद प्रकटीकरण के वल धारा 33A पर नहीं, अनुच्छे द 19(1)(क) पर भी टिका है। इस 
दृष्टि से  फ़ॉ र्म 26 का संशोधन कार्यपालिका द्वारा अधिनियम बढ़ा ना नहीं, बल्कि उस मौलिक 
अधिकार को लागू करना है  जिसे  अधिनियम के वल आंशिक रूप से  मान्यता देता है  — जैसा 
PUCL (2003) ने  धारा 33B को असंवैधानिक ठहराते  हुए कहा था। कोई लंबित शिकायत ठीक 
वही सूचना हो सकती है  जो मतदाता चाहता है। सबसे  सशक्त समाधान यह है  कि व्यापक 
प्रकटीकरण माँगा जा सकता है , पर किसी ग़ै र-वैधानिक विवरण की चूक का परिणाम आनुपातिक 
होना चाहिए — संवीक्षा में  सुधार-योग्य त्रुटि, उम्मीदवारी नकारने  का आधार नहीं।

3. पोन्नुस्वामी 1952 में  उचित था, पर राज्यसभा चुनावों में  एक अंतराल छोड़ ता है  — पोन्नुस्वामी 
अदालतों को बाहर रखता है  ताकि हज़ा रों निर्वाचन क्षेत्रों में  साथ हो रहे  मतदान मुकदमेबाज़ी  से  
न रुकें , जो तब सही है  जब बड़ी  संख्या में  सीटों पर एक साथ मतदान हो। पर विधायकों के  एक 
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छोटे  निर्वाचक-वर्ग से  तय होने  वाले  राज्यसभा चुनाव में  परिणाम के  बाद की निर्वाचन याचिका 
बहुत कम देती है : सीट भर चुकी होती है , और याचिका वर्षों  ले  सकती है। न्यायालय ने  अन्यत्र 
सीमित हस्तक्षेप की अनुमति दी है  जब कोई आदेश चुनाव को बाधित करने के  बजाय उसे  ‘आगे 
बढ़ा ने ’ वाला हो। ऐसी अस्वीकृ तियों के  लिए एक संकरा अपवाद, जो प्रत्यक्षतः अधिकारक्षेत्र से  
बाहर हों, तर्काधार का सम्मान करते  हुए मनमानेपन को संरक्षण नहीं देगा।

4. निर्वाचन अधिकारियों को के वल एक शपथ-पत्र प्रपत्र से  अधिक स्पष्ट मानकों की आवश्यकता 
है  — RPA 1951 की धारा 36 निर्वाचन अधिकारी से  कहती है  कि वह किसी ऐसे  दोष के  लिए 
नामांकन ख़ा रिज न करे  जो सारवान प्रकृ ति का न हो। कोई छूटी हुई शिकायत सारवान है  या 
नहीं, यह एक निर्णयात्मक प्रश्न है , और अलग-अलग अधिकारी इसे  अलग-अलग ढंग से  तय 
करें गे। आयोग को यह बताते  हुए बाध्यकारी दिशा-निर्देश जारी करने  चाहिए कि कौन-सी चूक 
घातक है  और कौन-सी सुधार-योग्य, और प्रपत्र को स्वयं वैधानिक सीमा को स्पष्ट रूप से  
प्रतिबिंबित करना चाहिए। संवीक्षा में  अनिश्चितता निर्वाचन अधिकारी की शक्ति के  दलगत 
उपयोग को निमंत्रण देती है , जो प्रकटीकरण के  उद्देश्य के  ठीक विपरीत है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 
(POSSIBLE MAINS 
QUESTION)

उम्मीदवारों के  आपराधिक पूर्ववृत्त का प्रकटीकरण मतदाता के  विकल्प को मज़ बूत करता है , पर इसे  
लागू करने का साधन मूल अधिनियम की सीमा के  भीतर ही रहना चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम, 1951 की धारा 33A और प्रत्यायोजित विधान की सीमाओं के  संदर्भ में  चर्चा कीजिए। 
(15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु  आदर्श 
दृष्टिकोण (MODEL 
APPROACH TO THE 
MAINS QUESTION)

1. भूमिका — 12 जून को मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका के  ख़ा रिज होने  का उल्लेख कीजिए 
जो फ़ॉ र्म 26 में  लंबित शिकायत के  अप्रकटीकरण पर उनके  राज्यसभा नामांकन की अस्वीकृ ति के  
विरुद्ध थी, और नियम-बनाम-अधिनियम के  प्रश्न की रूपरेखा बनाइए।

2. मुख्य भाग — प्रकटीकरण का विकास — ADR (2002), 2002 में  धारा 33A और 33B के  जोड़े   
जाने , PUCL (2003) द्वारा धारा 33B को असंवैधानिक ठहराए जाने , तथा लोक प्रहरी और 
पब्लिक इंटरे स्ट फ़ा उंडेशन (2018) का उल्लेख कीजिए। दिखाइए कि प्रकटीकरण अनुच्छे द 
19(1)(क) पर टिका है।

3. मुख्य भाग — प्रत्यायोजित विधान की समस्या — धारा 33A की सीमा (दो वर्ष के  अपराध, 
आरोप विरचित होना), फ़ॉ र्म 26 के  अनुच्छे द 5 का 2018 का विस्तार, अधिकारातीत सिद्धांत और 
धारा 169 के  अंतर्गत नियम-निर्माण समझाइए। तर्क  दीजिए कि किसी ग़ै र-वैधानिक चूक के  लिए 
नामांकन ख़ा रिज करना एक असंगत परिणाम है।

4. मुख्य भाग — उपचार — अनुच्छे द 329(ख) और पोन्नुस्वामी, धारा 100 के  अंतर्गत निर्वाचन 
याचिका, और विशेष रूप से  अप्रत्यक्ष चुनावों में  प्रत्यक्षतः मनमानी अस्वीकृ तियों के  विरुद्ध एक 
संकरे  रिट-उपचार की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

5. निष्कर्ष — सुझाव दीजिए कि फ़ॉ र्म 26 को अधिनियम के  अनुरूप बनाया जाए या संसद धारा 
33A में  संशोधन करे , संवीक्षा में  सुधार-योग्य दोषों को स्पष्ट किया जाए, और व्यापक 
प्रकटीकरण को सूचना के  रूप में  बनाए रखा जाए, जाल के  रूप में  नहीं।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं 
दृष्टिकोण 
(ADMINISTRATOR'S 
BRAINSTORM — Q & 
APPROACH)

प्रश्न 1. एक निर्वाचन अधिकारी के  रूप में , आप पाते  हैं  कि किसी उम्मीदवार के  फ़ॉ र्म 26 में  एक 
लंबित शिकायत छूट गई है  जिसमें  आरोप विरचित ही नहीं हुए हैं । आप क्या करें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  पहले प्रपत्र से  पहले  अधिनियम पढ़ ते  हुए यह जाँचूँगा कि क्या यह 
चूक RPA 1951 की धारा 36 के  अंतर्गत सारवान प्रकृ ति की है। चूँ कि धारा 33A के वल आरोप 
विरचित होने  पर ही प्रकटीकरण की माँग करती है , मैं  उम्मीदवार को स्पष्टीकरण का अवसर दूँ गा 
और, संभव हुआ तो, दोष सुधारने  की अनुमति दूँ गा। मैं  दोनों ही स्थितियों में  एक सकारण आदेश 
दर्ज करूँ गा, क्योंकि अस्वीकृ ति निर्वाचन याचिका में  परखी जाएगी। प्रकटीकरण की माँग 
मतदाता को सूचित करने के  लिए है , तकनीकी आधार पर उम्मीदवारों को हटाने  के  लिए नहीं।

प्रश्न 2. विधि मंत्रालय के  अधिकारी के  रूप में , आप धारा 33A और फ़ॉ र्म 26 के  बीच के  अंतर को 
कै से  दूर करें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): या तो संसद को धारा 33A में  संशोधन कर व्यापक प्रकटीकरण को 
शामिल करना चाहिए, या प्रपत्र को अधिनियम के  अनुरूप वापस लाना चाहिए, जबकि 
स्वैच्छिक या सूचनात्मक स्तंभों को बनाए रखा जाए। मैं  धारा 169 की अपेक्षा अनुसार आयोग से  
परामर्श करूँ गा और स्पष्ट रूप से  बताऊँ गा कि कौन-सी चूक धारा 125A के  अभियोजन को 
न्योता देती है  और कौन-सी अस्वीकृ ति को। जिस नियम की वैधता संदिग्ध हो, वह हर चुनाव में  
मुकदमेबाज़ी  को जन्म देगा।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : क्या किसी आपराधिक मामले का सामना कर रहे  उम्मीदवार 
को चुनाव लड़ ने  से  रोक दिया जाना चाहिए?
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 दृष्टिकोण (Approach): शिकायत या प्राथमिकी के  चरण में  ही रोक लगाने  से  प्रतिद्वंद्वी एक-दूसरे  
को मामले दर्ज कराकर अयोग्य ठहरा सकें गे , इसीलिए कानून दोषसिद्धि को कसौटी बनाता है  
और संविधान पीठ ने  आगे  की निरर्हताएँ संसद पर छोड़ी  हैं । सुधार-चर्चाओं में  एक मध्यम मार्ग 
यह रहा है  कि गंभीर अपराधों में  न्यायालय द्वारा आरोप विरचित होने  पर रोक लगे , साथ ही 
विलंब के  विरुद्ध सुरक्षा-उपाय भी हों। जब तक संसद कार्रवाई नहीं करती, पूर्ण प्रकटीकरण और 
विधायकों के  मुक़ दमों की तेज़  सुनवाई ही व्यावहारिक उपकरण हैं ।

1.3  तमिलनाडु ने कानून-व्यवस्था विभाग को RTI अधिनियम से छू ट देने वाला आदेश एक सप्ताह के  भीतर वापस लिया
 समाचार (THE NEWS)  चेन्नई। तमिलनाडु  सरकार ने  रविवार, 27 सितंबर को वह सरकारी आदेश वापस ले  लिया जिसने पब्लिक (कानून 

व्यवस्था) विभाग [Public (Law and Order) Department] को सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act), 2005 से  छूट दी थी, ऐसा द 
हिंदू  और द इंडियन एक्सप्रेस दोनों ने  बताया। मानव संसाधन प्रबंधन (R) विभाग का यह आदेश, जी.ओ. एमएस. संख्या 57, 21 सितंबर 
2026 को जारी हुआ था और उसने RTI अधिनियम की धारा 24(4) का सहारा लिया था, जो किसी राज्य सरकार को उसके  द्वारा स्थापित 
आसूचना और सुरक्षा संगठनों को अधिनियम से  बाहर रखने की अनुमति देती है। यह राजपत्र में  अधिसूचित हुआ था। द इंडियन 
एक्सप्रेस के  अनुसार अधिसूचना में  कहा गया था, “तमिलनाडु  के  राज्यपाल एतद्द्वारा पब्लिक (कानून व्यवस्था) विभाग को तमिलनाडु  
सरकार द्वारा स्थापित एक आसूचना एवं सुरक्षा संगठन के  रूप में  विनिर्दिष्ट करते  हैं , जिस पर उक्त अधिनियम लागू नहीं होगा।” निरसन 
आदेश में  लिखा था: “जी.ओ. एमएस. संख्या 57 … जो RTI अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उपधारा (4) के  अंतर्गत पब्लिक (कानून 
व्यवस्था) विभाग को दी गई छूट से  संबंधित है , निरस्त किया जाता है।” ऊर्जा संसाधन और विधि मंत्री सी.टी.आर. निर्मल कु मार ने  X 
पर यह वापसी घोषित की; द हिंदू  के  अनुसार उसी दिन पहले मदुरै  में  उन्होंने  इस आदेश का बचाव करते  हुए कहा था कि के वल कु छ 
मामले, जिनमें  सांप्रदायिक झड़ पों के  विवरण शामिल हैं , उनकी संवेदनशीलता के  कारण बाहर रखे गए थे। यह विभाग कोई जासूसी 
एजें सी नहीं है। दोनों अख़ बारों के  अनुसार इसके  कार्यक्षेत्र में  सांप्रदायिक और जातीय झड़ पें ; जाँच आयोग; विदेशी मुद्रा संरक्षण और 
तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम (COFEPOSA) तथा राष्ट्री य सुरक्षा अधिनियम (NSA) के  अंतर्गत निरोध, जिसमें  निरुद्ध 
व्यक्तियों के  प्रतिवेदन और मद्रास उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के  समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) याचिकाएँ — 
यानी वे  याचिकाएँ जो अदालत से  निरुद्ध व्यक्ति को प्रस्तुत करने  और निरोध की वैधता जाँचने  को कहती हैं  — शामिल हैं ; पु लिस 
गोलीबारी, हिरासत में  मौत, पु लिस यातना और रिमांड क़ै  दियों की मौत पर जाँच रिपोर्टें ; राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग (NHRC) के  
संदर्भ; कें द्र  सरकार को मासिक कानून-व्यवस्था रिपोर्टें ; संसद के  प्रश्नों के  उत्तर; तथा राजनीतिक, सांप्रदायिक या छात्र आंदोलनों पर 
दर्ज मामले वापस लेने  के  अनुरोध और मानहानिकारक लेखों व भाषणों पर अभियोजन की मंज़ू री शामिल हैं । इस आदेश की आलोचना 
AMMK संस्थापक टी.टी.वी. दिनाकरन, पूवुलागिन नानबरगल के  पर्यावरण कार्यकर्ता जी. सुंदरराजन, अरप्पोर इयक्कम के  संयोजक 
जयराम वें कटे सन, भाकपा(मा) सांसद सु . वें कटे सन और वीसीके  प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने  की, जिनकी पार्टी सरकार का समर्थन करती 
है  और जिन्होंने  कहा कि यह “मानवाधिकारों के  दमन का रास्ता खोल देगा”। अरप्पोर इयक्कम ने इस शाखा के  पास मौजूद “सारी सूचना 
को आसूचना-संबंधी मानना बेतुका” बताया; एक सेवानिवृत्त राज्य DGP ने  द इंडियन एक्सप्रेस से  कहा कि यह मुख्यमंत्री सी. जोसेफ 
विजय की TVK सरकार के  भ्र ष्टाचार-विरोधी अभियान को “एक झटका” है। द इंडियन एक्सप्रेस इसे  उलटफे र की एक शृंखला की एक 
और कड़ी  बताता है। पाठ्यक्रम से  जुड़ा व: सामान्य अध्ययन-2 — पारदर्शिता और जवाबदेही, तथा RTI अधिनियम।

एक पंक्ति में  पूरी श्रृं खला (THE CHAIN IN ONE LINE)
RTI अधिनियम, 2005 धारा 24 के  अंतर्गत सरकारों को आसूचना और सुरक्षा संगठनों को अधिनियम से  बाहर रखने की अनुमति देता 
है  → यह छूट राज्य की आसूचना शाखा जैसी एजें सियों के  लिए है , जिसमें  एक परंतुक भ्र ष्टाचार और मानवाधिकार से  जुड़ी  सूचना को 
खुला रखता है  → तमिलनाडु  एक पूरे  सचिवालय विभाग को अधिसूचित करता है  जो हिरासत में  मौत, पुलिस गोलीबारी और निवारक 
निरोध जैसे  मामले देखता है  → सहयोगी दल, कार्यकर्ता और एक पूर्व DGP यह आपत्ति करते  हैं  कि जवाबदेही के  रिकॉर्ड छिपाए जा 
रहे  हैं  → आदेश छह दिनों के  भीतर निरस्त कर दिया जाता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध 
(STATIC SYLLABUS 
LINKAGE)

1. धारा 24 सुरक्षा एजें सियों को अधिनियम से  बाहर रखती है , दो अपवादों के  साथ — RTI 
अधिनियम, 2005 की धारा 24(1) कहती है  कि यह अधिनियम कें द्र  सरकार द्वारा स्थापित उन 
आसूचना और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होता जो द्वितीय अनुसूची में  सूचीबद्ध हैं , जैसे  
आसूचना ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। धारा 24(4) किसी राज्य सरकार को यही 
शक्ति उसके  द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों के  लिए राजपत्र में  अधिसूचना द्वारा 
देती है , और ऐसी अधिसूचनाएँ राज्य विधानमंडल के  समक्ष रखी जानी चाहिए। दोनों 
उपधाराओं का परंतुक कहता है  कि भ्र ष्टाचार के  आरोपों और मानवाधिकार उल्लंघनों से  जुड़ी  
सूचना इससे  बाहर नहीं रखी जाएगी। मानवाधिकार से  जुड़े   आरोपों में  सूचना के वल सूचना 
आयोग की मंज़ू री से  और अनुरोध के  45 दिनों के  भीतर दी जाती है।

2. धारा 8 पहले से  ही संवेदनशील सूचना को मद-वार सुरक्षा देती है  — धारा 8(1) उस सूचना को 
छूट देती है  जिसका प्रकटीकरण राज्य की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा या सामरिक हितों को 
प्रतिकूल रूप से  प्रभावित करे , जो किसी व्यक्ति के  जीवन या शारीरिक सुरक्षा को ख़ तरे  में  डाले , 
या जो अपराधियों की जाँच, गिरफ़् तारी या अभियोजन में  बाधा डाले। धारा 8(2) यह अनुमति 
देती है  कि यदि प्रकटीकरण से  होने  वाला जन-हित नुकसान से  अधिक हो तो छूट-प्राप्त सूचना 
भी दी जा सकती है। धारा 10 विभाज्यता (severability) की अनुमति देती है , ताकि किसी 
अभिलेख का ग़ै र-छूट वाला हिस्सा जारी किया जा सके । यह मद-वार व्यवस्था ही अधिनियम 
की सामान्य पद्धति है ; किसी पूरे  संगठन को अंधाधुंध बाहर रखना अपवाद है।

पृष्ठ (Page) 16



UPSC Darpan · 28  सितंबर 2026

3. सूचना आयोग दोनों स्तरों पर अधिनियम लागू करते  हैं  — कें द्रीय सूचना आयोग और राज्य 
सूचना आयोग RTI अधिनियम के  अंतर्गत वैधानिक निकाय हैं  जो द्वितीय अपील और शिकायतें  
सुनते  हैं  और बिना उचित कारण सूचना देने  से  इनकार करने  वाले  लोक सूचना अधिकारी पर 
₹250 प्रतिदिन, अधिकतम ₹25,000 तक का ज़ु र्माना लगा सकते  हैं । RTI (संशोधन) 
अधिनियम, 2019 के  बाद सूचना आयुक्तों की पदावधि और वेतन अधिनियम की बजाय कें द्र  
सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से  तय होते  हैं । प्रथम अपील विभाग के  भीतर लोक सूचना 
अधिकारी से  वरिष्ठ किसी अधिकारी के  समक्ष होती है।

4. COFEPOSA और NSA अनुच्छे द 22 के  अंतर्गत निवारक निरोध कानून हैं  — अनुच्छे द 22 
सुरक्षा-उपायों के  साथ निवारक निरोध की अनुमति देता है : आधारों की सूचना, प्रतिवेदन का 
अवसर, और यदि निरोध तीन माह से  अधिक हो तो सलाहकार बोर्ड द्वारा समीक्षा। 
COFEPOSA, 1974 तस्करी और विदेशी मुद्रा उल्लंघन रोकने के  लिए निरोध की अनुमति देता 
है , और राष्ट्री य सुरक्षा अधिनियम, 1980 सुरक्षा, लोक व्यवस्था या आवश्यक आपूर्ति के  विरुद्ध 
कृ त्यों को रोकने के  लिए, अधिकतम 12 महीनों तक। निरुद्ध व्यक्तियों के  लिए अनुच्छे द 32 और 
226 के  अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण मुख्य उपचार है , और प्रतिवेदनों से  निपटने का अभिलेख 
अक्सर अदालत में  निर्णायक साबित होता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों 
पसंद है  (WHY UPSC LOVES 
THIS — TREND)

1. RTI, GS2 और नैतिकता प्रश्नपत्र दोनों का प्रिय विषय है  — पाठ्यक्रम GS2 में  ‘पारदर्शिता 
और जवाबदेही’ तथा ‘नागरिक चार्टर’ का नाम लेता है , और GS4 सुशासन में  परिकल्पना के  
अंतर्गत ‘सूचना का अधिकार’ सूचीबद्ध करता है। मुख्य परीक्षा में  RTI अधिनियम के  संशोधनों 
और जवाबदेही पर उसके  प्रभाव के  बारे  में  प्रश्न पूछे  गए हैं । आज का प्रकरण एक छूट-प्रावधान 
के  उसके  उद्देश्य से  आगे  इस्तेमाल होने  का एक सटीक उदाहरण है।

2. प्रारंभिक परीक्षा पूछती है  कि कौन-से  निकाय अधिनियम से  बाहर हैं  और किन शर्तों  पर — इस 
बात की अपेक्षा कीजिए कि प्रश्न धारा 24, द्वितीय अनुसूची, भ्र ष्टाचार और मानवाधिकार वाले 
परंतुक, और क्या कोई राज्य अपने स्वयं के  छूट-प्राप्त संगठनों को अधिसूचित कर सकता है , इन 
पर आधारित हों। ज़ु र्माने  की राशि और अपीलीय संरचना भी नियमित रूप से  परखी जाती है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु  मुख्य तथ्य 
(PRELIMS NUGGETS)

● RTI अधिनियम, 2005 की धारा 24(1) के  अंतर्गत यह अधिनियम द्वितीय अनुसूची में  
विनिर्दिष्ट कें द्रीय आसूचना और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होता।

● RTI अधिनियम, 2005 की धारा 24(4) किसी राज्य सरकार को उसके  द्वारा स्थापित 
आसूचना और सुरक्षा संगठनों को राजपत्र में  अधिसूचना द्वारा अधिनियम से  बाहर रखने 
की शक्ति देती है।

● RTI अधिनियम की धारा 24 के  अंतर्गत छूट-प्राप्त संगठनों के  लिए भी भ्र ष्टाचार के  
आरोपों और मानवाधिकार उल्लंघनों से  संबंधित सूचना बाहर नहीं रखी जाती।

● किसी छूट-प्राप्त संगठन में  मानवाधिकार उल्लंघन के  आरोपों की सूचना के वल सूचना 
आयोग की मंज़ू री से , अनुरोध के  45 दिनों के  भीतर, दी जाती है।

● RTI अधिनियम की धारा 8(2) यह अनुमति देती है  कि यदि प्रकटीकरण में  जन-हित 
संरक्षित हितों को होने  वाले  नुकसान से  अधिक हो तो छूट-प्राप्त सूचना तक भी पहुँच दी 
जा सकती है।

● बिना उचित कारण सूचना देने  से  इनकार करने  वाले  लोक सूचना अधिकारी पर ₹250 
प्रतिदिन, अधिकतम कु ल ₹25,000 तक का ज़ु र्माना लगाया जा सकता है।

● विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 तथा राष्ट्री य 
सुरक्षा अधिनियम, 1980 निवारक निरोध से  संबंधित कानून हैं ।

विश्लेषण (ANALYSIS) 1. सचिवालय का एक विभाग आसूचना के  लिए ‘स्थापित संगठन’ नहीं है  — धारा 24(4) 
आसूचना और सुरक्षा संगठनों की बात करती है , यानी ऐसे  निकाय जिनका काम आसूचना 
जुटाना या सुरक्षा प्रदान करना है। पब्लिक (कानून व्यवस्था) विभाग राज्य सचिवालय की एक 
शाखा है  जो फ़ा इलों पर काम करती है  — जाँच रिपोर्टें , निरोध के  काग़ ज़ , अभियोजन की मंज़ू री, 
विधानसभा और संसद के  उत्तर। इसे  आसूचना संगठन कहना पाठ को बहुत खींचना है। यदि 
आदेश बना रहता, तो संभवतः इसे  शक्ति के  छद्म प्रयोग (colourable exercise of power) के  
रूप में  चुनौती दी जाती, जहाँ  किसी वैधानिक शक्ति के  रूप का उपयोग उस उद्देश्य के  लिए 
किया जाता है  जिसका अधिनियम इरादा नहीं रखता।

2. दांव पर लगे  अभिलेख राज्य की अपनी जवाबदेही के  अभिलेख हैं  — हिरासत में  मौत, पु लिस 
गोलीबारी, यातना की शिकायतें  और निरुद्ध व्यक्तियों के  प्रतिवेदनों से  निपटना ठीक वे  मामले हैं  
जहाँ  नागरिकों और अदालतों को अभिलेख चाहिए। ये  अधिकांशतः मानवाधिकार और 
भ्र ष्टाचार वाले  परंतुक के  भीतर आते  हैं , इसलिए एक वैध छूट भी इन्हें  पूरी तरह नहीं हटा पाती। 
पर एक अंधाधुंध बहिष्करण भार बदल देता है : नागरिक को पहले यह सिद्ध करना होगा कि 
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मामला मानवाधिकार के  आरोप से  जुड़ा  है , फिर सूचना आयोग की मंज़ू री की प्रतीक्षा करनी 
होगी। यदि विधिक प्रभाव सीमित भी रहता, तब भी व्यावहारिक रूप से  रोकने वाला असर बड़ा  
होता।

3. मंत्री का अपना बचाव ही दिखाता है  कि धारा 8 पर्याप्त थी — श्री निर्मल कु मार ने  कहा कि 
उद्देश्य सांप्रदायिक झड़ पों जैसे  संवेदनशील विवरणों की रक्षा करना था। धारा 8(1)(क), (छ) 
और (ज) पहले से  ही सुरक्षा को नुकसान, जीवन को ख़ तरा या जाँच में  बाधा की स्थिति में  
इनकार की अनुमति देती हैं , और धारा 10 अभिलेख के  शेष हिस्से  को जारी करने  की अनुमति 
देती है। एक लक्षित इनकार सूचना आयोग द्वारा समीक्षा-योग्य है ; एक अंधाधुंध छूट नहीं है। 
सरकार ने  एक सटीक उपकरण के  होते  हुए भी कुं द उपकरण चुना, जिस कारण आलोचक इस कदम 
को सुरक्षा नहीं, गोपनीयता के  रूप में  पढ़ ते  हैं ।

4. पलटना स्वस्थ है , पर ‘परीक्षण गुब्बारे ’ वाले  शासन की क़ी मत होती है  — सहयोगियों और 
नागरिक समाज की आलोचना के  बाद तुरंत आदेश वापस लेना दिखाता है  कि जनदबाव काम 
करता है  और RTI अधिनियम का एक जनाधार है। इसका प्रतिपक्ष यह है  कि बार-बार होने  वाले  
उलटफे र, जिन्हें  द इंडियन एक्सप्रेस के  अनुसार अंदरूनी लोग प्रतिक्रिया परखने का तरीका 
बताते  हैं , भरोसे  को कमज़ो र करते  हैं  और अधिकारियों को अनिश्चित छोड़  देते  हैं  कि कौन-सा 
आदेश टिके गा। एक बेहतर व्यवहार यह होगा कि किसी नागरिक अधिकार को संकु चित करने 
वाली हर अधिसूचना पर पूर्व-विधायी परामर्श हो, साथ ही उसके  विधिक आधार को समझाता 
एक टिप्पण भी।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 
(POSSIBLE MAINS 
QUESTION)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के  छूट-प्रावधान सुरक्षा की रक्षा के  लिए हैं , जवाबदेही को 
छिपाने  के  लिए नहीं। अधिनियम की धारा 24 और सरकारों द्वारा उसके  दायरे  को बढ़ा ने  के  हाल के  
प्रयासों के  संदर्भ में  परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु  आदर्श 
दृष्टिकोण (MODEL 
APPROACH TO THE 
MAINS QUESTION)

1. भूमिका — तमिलनाडु  के  21 सितंबर 2026 के  उस सरकारी आदेश का वर्णन कीजिए जिसने धारा 
24(4) के  अंतर्गत पब्लिक (कानून व्यवस्था) विभाग को छूट दी थी, और आलोचना के  बाद 27 
सितंबर को उसकी वापसी का।

2. मुख्य भाग — अधिनियम की संरचना — धारा 24(1) और द्वितीय अनुसूची, राज्यों के  लिए 
धारा 24(4), भ्र ष्टाचार और मानवाधिकार वाला परंतुक, 45-दिन का नियम, और जन-हित के  
अपवाद के  साथ धारा 8 की छूटें  समझाइए।

3. मुख्य भाग — आदेश समस्याग्र स्त क्यों था — दिखाइए कि यह विभाग हिरासत में  मौत, पु लिस 
गोलीबारी, निरोध-प्रतिवेदन और अभियोजन-मंज़ू री जैसे  मामले देखता है ; तर्क  दीजिए कि यह 
‘आसूचना संगठन’ नहीं है  और धारा 8 के  अंतर्गत मद-वार छूट पर्याप्त थी।

4. मुख्य भाग — व्यापक प्रवृ त्ति — संशोधनों और छूटों के  ज़ रिए अधिनियम के  कमज़ो र होने  की 
चिंताओं, और जाँच-तंत्र के  रूप में  सूचना आयोगों तथा अदालतों की भूमिका का उल्लेख 
कीजिए। यहाँ  दिखे नागरिक-समाज के  दबाव के  मूल्य का भी ज़ि क्र कीजिए।

5. निष्कर्ष — सिफ़ा रिश कीजिए कि धारा 24 की अधिसूचनाएँ सकारण हों, शीघ्र  विधानमंडल के  
समक्ष रखी जाएँ और के वल वास्तविक आसूचना एजें सियों तक सीमित हों, तथा सूचना आयोगों 
को उनकी समीक्षा की शक्ति दी जाए।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं 
दृष्टिकोण 
(ADMINISTRATOR'S 
BRAINSTORM — Q & 
APPROACH)

प्रश्न 1. कानून-व्यवस्था विभाग के  लोक सूचना अधिकारी के  रूप में , आपको पुलिस गोलीबारी 
की जाँ च रिपोर्ट  के  लिए अनुरोध मिलता है। आप कै से  जवाब दें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): छूट वापस लिए जाने  के  बाद यह विभाग पूरी तरह RTI अधिनियम के  
अंतर्गत है , इसलिए मैं  धारा 8 के  अंतर्गत रिपोर्ट की जाँच करूँ गा। मैं  के वल उन्हीं हिस्सों को 
रोकूँ गा जिनका प्रकटीकरण किसी की सुरक्षा को ख़ तरे  में  डाले  या चल रहे  अभियोजन में  बाधा 
डाले, और शेष को धारा 10 के  अंतर्गत हर संपादन के  कारण के  साथ जारी करूँ गा। चूँ कि मामला 
कथित मानवाधिकार उल्लंघन से  जुड़ा  है , मैं  प्रकटीकरण की ओर झुकूँ गा। एक सकारण आंशिक 
प्रकटीकरण आयोग के  समक्ष बचाव-योग्य है ; अंधाधुंध इनकार नहीं।

प्रश्न 2. मुख्य सचिव के  रूप में , आप इस तरह की शर्मिं दगी दोहराए जाने  से  कै से  रोकें गे?
 दृष्टिकोण (Approach): मैं  यह अनिवार्य करूँ गा कि किसी वैधानिक अधिकार को संकु चित करने 

वाली हर अधिसूचना विधि विभाग द्वारा उसके  विधिक आधार पर जाँची जाए और एक 
व्याख्यात्मक टिप्पण के  साथ हो। RTI छूटों के  लिए, मैं  अधिसूचना से  पहले  राज्य सूचना 
आयोग की राय लूँगा। मैं  मंत्रियों को धारा 8 में  पहले से  मौजूद मद-वार उपकरणों के  बारे  में  भी 
जानकारी दूँ गा। अच्छी प्रक्रिया नागरिक और सरकार दोनों की रक्षा करती है।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : क्या सुरक्षा चिंताओं के  कारण पुलिस विभागों को RTI से  
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व्यापक छूट मिलनी चाहिए?
 दृष्टिकोण (Approach): सुरक्षा चिंताएँ वास्तविक हैं , पर अधिनियम पहले से  ही धारा 8 के  

अंतर्गत परिचालन विवरण, मुखबिरों और जाँच की रक्षा करता है। जैसा सेवानिवृत्त DGP ने  
कहा, पु लिसिंग को कम नहीं, अधिक सार्वजनिक जाँच चाहिए, क्योंकि इसमें  नागरिकों के  विरुद्ध 
बल-प्रयोग शामिल होता है। व्यापक अंधाधुंध छूटें  भरोसे  को खत्म करें गी, जो स्वयं एक सुरक्षा-
संपत्ति है। उत्तर सावधान मद-वार छूट में  है , संगठन-व्यापी गोपनीयता में  नहीं।

1.4  मानसून सत्र का 46 दिनों का सत्रावसान-रहित अंतराल लोकसभा के  इतिहास का तीसरा सबसे लंबा
 समाचार (THE NEWS)  नई दिल्ली। द इंडियन एक्सप्रेस संसदीय अभिलेखों के  हवाले  से  बताता है  कि 18वीं लोकसभा का आठवाँ  सत्र 

— मानसून सत्र — अब तक 46 दिनों और गिनती जारी के  साथ लोकसभा के  इतिहास में  सत्रावसान-रहित स्थगन का तीसरा सबसे  लंबा 
और 2014 में  भाजपा-नीत NDA के  सत्ता में  आने के  बाद का सबसे  लंबा अंतराल बन चुका है। यह सत्र 20 जुलाई को आरंभ हुआ और 13 
अगस्त को अनिश्चित काल के  लिए (sine die) स्थगित हुआ, पर उसका सत्रावसान (prorogation) अभी तक नहीं हुआ है। अनिश्चित 
काल का स्थगन किसी बैठक को बिना अगली तारीख़  तय किए समाप्त करता है ; इसके  विपरीत, सत्रावसान अनुच्छे द 85(2) के  अंतर्गत, 
प्रधानमंत्री की सलाह पर जारी राष्ट्रपति के  आदेश से  सत्र को औपचारिक रूप से  समाप्त करता है। सामान्यतः सत्रावसान, sine die 
स्थगन के  तुरंत बाद होता है। एम.एन. कौल और एस.एल. शकधर की Practice and Procedure of Parliament का हवाला देते  हुए 
रिपोर्ट बताती है  कि अध्यक्ष उस तारीख़  से  पहले भी, जिस तक सदन स्थगित है , या sine die स्थगन के  बाद किसी भी समय बैठक बुला 
सकता है , इसलिए सदन को अब भी पुनः बुलाया जा सकता है। दोनों सबसे  लंबे  अंतराल आठवीं लोकसभा में  बोफ़ो र्स विवाद के  दौरान 
आए थे। आठवाँ  सत्र 23 फ़ रवरी 1987 को शुरू हुआ, 12 मई को अनिश्चित काल के  लिए स्थगित हुआ, और नियम 15 के  परंतुक के  
अंतर्गत अध्यक्ष ने  इसे  27 जुलाई से  फिर बुलाया — यानी 76 दिनों का अंतराल; इसके  बाद लोकसभा ने  6 अगस्त को बोफ़ो र्स पर 30-
सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (JPC) गठित की, और 3 सितंबर को सत्रावसान हुआ। चौदहवाँ  सत्र 18 जुलाई 1989 को शुरू हुआ 
और 18 अगस्त को अनिश्चित काल के  लिए स्थगित हुआ, सौदे  पर CAG रिपोर्ट पेश होने के  बाद लगभग 100 विपक्षी सांसदों के  
सामूहिक इस्तीफ़े   के  पश्चात; अध्यक्ष ने  अक्टूबर में  सदन फिर बुलाया और 20 अक्टूबर को सत्रावसान हुआ, यानी 61 दिनों का 
अंतराल। पिछले NDA-कालीन कीर्तिमान 2015 में  28 दिन और 2021 में  20 दिन थे। इस सत्र में  NEET प्रश्नपत्र लीक, राम मंदिर में  
कथित चोरी और युवा प्रदर्शनकारियों के  विरुद्ध कार्रवाई जैसे  मुद्दों पर व्यवधान हुए। सत्रावसान न होने  से  यह अटकलें  बढ़ी  हैं  कि 
परिसीमन और महिला आरक्षण संबंधी संवैधानिक संशोधन के  लिए संख्या-बल जुटाने  हेतु  अक्टूबर में  एक नई बैठक हो सकती है , जिसे  
अख़ बार अटकल मात्र बताता है। इस बीच समितियाँ  बैठकों के  बीच काम करती रहती हैं : द इकोनॉमिक टाइम्स के  अनुसार विदेशी 
अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक पर भाजपा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली JPC मंगलवार को धारा-दर-धारा 
संवीक्षा शुरू करती है , जिसमें  SBI के  अध्यक्ष सी.एस. शेट्टी और महान्यायवादी (Attorney General) तुषार मेहता उसे  जानकारी दें गे; 
उसकी रिपोर्ट शीतकालीन सत्र के  पहले सप्ताह के  अंतिम दिन तक देनी है। पाठ्यक्रम से  जुड़ा व: सामान्य अध्ययन-2 — संसद — 
संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य-संचालन।

एक पंक्ति में  पूरी श्रृं खला (THE CHAIN IN ONE LINE)
अनुच्छे द 85 सत्रों का समय कार्यपालिका पर छोड़ ता है , के वल छह महीने  के  अंतराल की सीमा के  साथ → पीठासीन अधिकारी सदन 
को अनिश्चित काल के  लिए स्थगित करता है  और सामान्यतः राष्ट्रपति तुरंत बाद सत्रावसान कर देते  हैं  → व्यवधानों से  भरा मानसून 
सत्र 13 अगस्त को स्थगित होता है  पर सत्रावसित नहीं होता → सदन तकनीकी रूप से  सत्र में  बना रहता है , जिससे  अध्यक्ष उसे  बिना 
नए आह्वान के  फिर बुला सकता है  → अंतराल 46 दिनों तक पहुँ चता है , जो के वल 1987 और 1989 के  बोफ़ो र्स-कालीन अंतरालों के  
बाद तीसरे  स्थान पर है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध 
(STATIC SYLLABUS 
LINKAGE)

1. अनुच्छे द 85 के वल अधिकतम अंतराल तय करता है , न्यूनतम बैठकों की संख्या नहीं — 
अनुच्छे द 85(1) राष्ट्रपति को समय-समय पर प्रत्येक सदन को आहूत करने  की अपेक्षा करता है , 
ताकि एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के  बीच छह माह से  अधिक 
अंतराल न हो। अनुच्छे द 85(2) राष्ट्रपति को किसी भी सदन का सत्रावसान करने और लोकसभा 
को भंग करने  की शक्ति देता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते  हैं , इसलिए 
कार्यपालिका के  पास प्रभावी रूप से  यह नियंत्रण रहता है  कि संसद कब मिलेगी। परंपरा से  वर्ष में  
तीन सत्र होते  हैं  — बजट, मानसून और शीतकालीन — पर कोई नियम उनकी अवधि तय नहीं 
करता।

2. स्थगन, sine die, सत्रावसान और विघटन के  विधिक प्रभाव अलग-अलग हैं  — स्थगन किसी 
बैठक को निश्चित समय के  लिए स्थगित करता है , और इसका आदेश पीठासीन अधिकारी देता 
है। sine die स्थगन बिना अगली तारीख़  तय किए बैठक समाप्त करता है  और यह भी पीठासीन 
अधिकारी द्वारा आदेशित होता है। राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान सत्र को समाप्त करता है : लंबित 
सूचनाएँ और प्रस्ताव समाप्त (lapse) हो जाते  हैं , पर किसी भी सदन में  लंबित विधेयक समाप्त 
नहीं होते  (अनुच्छे द 107(3))। विघटन लोकसभा के  जीवनकाल को समाप्त करता है ; लोकसभा 
में  लंबित विधेयक, तथा लोकसभा से  पारित पर राज्यसभा में  लंबित विधेयक, अनुच्छे द 107(5) 
और संयुक्त बैठक संबंधी अनुच्छे द 108 के  अपवाद के  अधीन समाप्त हो जाते  हैं । अनुच्छे द 123 
के  अंतर्गत अध्यादेश के वल तभी जारी किए जा सकते  हैं  जब दोनों सदन, या कोई एक सदन, 
सत्र में  न हों।
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3. समितियाँ  बैठकों के  बीच संसद का काम चलाती हैं  — विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ  
लोकसभा में  1993 में  मंत्रालयों की अनुदान-माँगों, विधेयकों और नीतियों की जाँच के  लिए 
स्थापित की गई थीं; अब इनकी संख्या 24 है , जिनमें  से  16 लोकसभा और 8 राज्यसभा द्वारा 
से वित हैं , प्रत्येक में  31 सदस्य होते  हैं । संयुक्त संसदीय समिति एक तदर्थ समिति है , जो किसी 
विधेयक की जाँच या किसी मामले की पड़ ताल के  लिए एक सदन में  पारित प्रस्ताव पर बनती है  
और दू सरे  सदन द्वारा सहमत की जाती है ; इसकी संरचना और अवधि प्रस्ताव से  तय होती है। 
विधेयक अक्सर धारा-दर-धारा संवीक्षा के  लिए JPC को सौंपे  जाते  हैं , और समिति अधिकारियों 
तथा विशेषज्ञों से  साक्ष्य ले  सकती है।

4. सुधार-निकायों ने  न्यूनतम बैठक-दिवसों की माँ ग की है  — न्यायमूर्ति एम.एन. वें कटचलैया की 
अध्यक्षता वाले संविधान के  कामकाज की समीक्षा हेतु  राष्ट्री य आयोग (National Commission 
to Review the Working of the Constitution) ने , जिसने 2002 में  रिपोर्ट दी, दोनों सदनों के  
लिए हर वर्ष न्यूनतम बैठक-दिवसों की सिफ़ा रिश की थी। बैठकों की न्यूनतम संख्या तय करने 
वाले  निजी सदस्य विधेयक कई बार पेश हो चुके  हैं , पर सफल नहीं हुए। विदेशों के  कई 
विधानमंडल एक निश्चित वार्षिक कै लें डर पर काम करते  हैं , जो कार्यपालिका से  सदन की बैठक 
के  समय पर विवेकाधिकार छीन लेता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों 
पसंद है  (WHY UPSC LOVES 
THIS — TREND)

1. घटती बैठकें  और व्यवधान मुख्य परीक्षा का आवर्ती प्रश्न है  — GS2 ‘संसद और राज्य 
विधानमंडल — संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य-संचालन, शक्तियाँ  और विशेषाधिकार’ का नाम 
लेता है। मुख्य परीक्षा में  संसदीय विचार-विमर्श में  गिरावट और समितियों की भूमिका पर प्रश्न 
पूछे  गए हैं । मौजूदा अंतराल संसदीय कै लें डर पर कार्यपालिका के  नियंत्रण का एक सटीक, 
तिथि-सहित उदाहरण देता है।

2. प्रारंभिक परीक्षा को स्थगन और सत्रावसान का भेद बहुत भाता है  — प्रश्न यह परखते  रहे  हैं  कि 
स्थगन कौन करता है  और सत्रावसान कौन, सत्रावसान और विघटन पर क्या समाप्त होता है , 
और अनुच्छे द 85 का छह-मास नियम क्या है। sine die स्थगित सदन को फिर बुलाने  की 
अध्यक्ष की शक्ति एक कम जानी-पहचानी पर परीक्षा-योग्य बात है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु  मुख्य तथ्य 
(PRELIMS NUGGETS)

● अनुच्छे द 85(1) के  अंतर्गत किसी सदन की एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की 
पहली बैठक के  बीच छह मास से  अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।

● अनुच्छे द 85(2) के  अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के  किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकते  हैं  
और लोकसभा को भंग कर सकते  हैं ।

● अनिश्चित काल के  लिए स्थगन सदन के  पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेशित होता है , 
जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा आदेशित होता है।

● संसद में  लंबित विधेयक सदनों के  सत्रावसान पर समाप्त (lapse) नहीं होते।

● लोकसभा के  विघटन पर लोकसभा में  लंबित कोई विधेयक समाप्त (lapse) हो जाता है।

● संयुक्त संसदीय समिति एक सदन में  पारित प्रस्ताव से  बनती है , जिसे  दू सरा सदन 
सहमति देता है।

● संसद की विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ  पहली बार 1993 में  स्थापित की गई थीं।

विश्लेषण (ANALYSIS) 1. सत्रावसान न करना संसद की क़ी मत पर सरकार के  विकल्प खुले  रखता है  — जब तक सत्र 
सत्रावसित न हो, अध्यक्ष बिना नए आह्वान के  अल्प सूचना पर सदन को फिर बुला सकता है , 
जो उस सरकार के  अनुकू ल है  जिसे  किसी संवैधानिक संशोधन के  लिए अचानक बैठक चाहिए 
हो। पर यही उपाय इसका अर्थ भी है  कि संसद न तो मिलती है , न औपचारिक रूप से  बंद होती 
है , और प्रश्न व सूचनाएँ न तो उत्तरित होती हैं , न समाप्त होती हैं । बोफ़ो र्स-कालीन उदाहरण 
दिखाते  हैं  कि लंबे  अंतराल ऐतिहासिक रूप से  राजनीतिक संकटों के  समय आए हैं । आज का 
लंबा अस्पष्ट अंतराल यह अनुमान न्योता देता है  कि कै लें डर को विधायी ज़ रूरत की बजाय 
राजनीतिक कारणों से  प्रबंधित किया जा रहा है।

2. एक विधिक दुष्प्रभाव है: अध्यादेशों के  लिए सदन का सत्र में  न होना ज़ रूरी है  — अनुच्छे द 
123 अध्यादेशों की अनुमति तभी देता है  जब संसद सत्र में  न हो। सत्र तकनीकी रूप से  जारी 
रहते  हुए, सरकार की अध्यादेश से  कानून बनाने की क्षमता कम-से-कम विवादास्पद है , क्योंकि 
जो सदन sine die स्थगित है  पर सत्रावसित नहीं, वह विधिक रूप से  अब भी सत्र में  ही माना 
जाता है। सरकारें  आमतौर पर ठीक इसीलिए सत्रावसान करती हैं  ताकि अध्यादेश का रास्ता 
खुले। क्या इस बाधा को यहाँ  जान-बूझकर स्वीकार किया जा रहा है , यह अख़ बारों में  नहीं 
बताया गया, पर यह दिखाता है  कि स्थगन और सत्रावसान के  अंतर का महत्व क्यों है।

3. समितियाँ  बैठकों की अनुपस्थिति को नरम करती हैं , हल नहीं करतीं — FCRA JPC का धारा-
दर-धारा संवीक्षा शुरू करना, जिसमें  SBI अध्यक्ष और महान्यायवादी उपस्थित होंगे , दिखाता है  
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कि गंभीर विधायी काम बैठकों के  बीच भी जारी रहता है। समितियाँ  वे  स्थान हैं  जहाँ  विधेयकों 
की बारीक़  जाँच होती है  और सदस्य दलों की सीमाओं से  परे  सहयोग करते  हैं । पर समितियाँ  
सदन के  पटल पर मंत्रियों से  प्रश्न नहीं पूछ सकतीं, कानून पारित नहीं कर सकतीं या 
तात्कालिक सार्वजनिक मुद्दों पर बहस नहीं कर सकतीं। जो संसद मुख्यतः समितियों के  ज़ रिए 
काम करती है , वह विस्तार से  अधिक उत्पादक होते  हुए भी नागरिकों को कम दिखाई दे  सकती 
है।

4. समाधान एक कै लें डर में  है , परंपरा में  नहीं — NCRWC की न्यूनतम बैठकों की सिफ़ा रिश कभी 
क़ा नून नहीं बनी, और परंपराओं ने  बैठक-दिवसों में  लगातार गिरावट को नहीं रोका है। पहले से  
प्रकाशित एक वैधानिक या नियम-आधारित वार्षिक कै लें डर सत्रों को पूर्वानुमेय बनाएगा और 
विपक्ष को प्रश्नों तथा बहसों की योजना बनाने  देगा। इसके  विपरीत तर्क  यह है  कि आपात 
स्थितियों के  लिए लचीलापन चाहिए, पर एक कै लें डर में  अतिरिक्त बैठकें  जोड़ ने  की शक्ति भी 
शामिल की जा सकती है। असली प्रतिरोध यही है  कि कोई भी निश्चित कै लें डर कार्यपालिका का 
नियंत्रण घटाता है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 
(POSSIBLE MAINS 
QUESTION)

“संसद के  आह्वान और सत्रावसान पर कार्यपालिका के  नियंत्रण ने  विधायी निगरानी को कमज़ो र 
किया है।” लोकसभा के  हाल के  लंबे  sine die स्थगन के  आलोक में  आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 
संसद के  नियमित कामकाज को सुनिश्चित करने के  उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु  आदर्श 
दृष्टिकोण (MODEL 
APPROACH TO THE 
MAINS QUESTION)

1. भूमिका — बताइए कि 20 जुलाई को आरंभ हुआ और 13 अगस्त को अनिश्चित काल के  लिए 
स्थगित हुआ मानसून सत्र 46 दिनों से  सत्रावसित नहीं हुआ है , जो बोफ़ो र्स-कालीन 1987 के  76 
दिनों और 1989 के  61 दिनों के  बाद तीसरा सबसे  लंबा अंतराल है।

2. मुख्य भाग — संवैधानिक ढाँ चा — अनुच्छे द 85, स्थगन, sine die स्थगन, सत्रावसान और 
विघटन के  बीच के  अंतर, नियम 15 के  अंतर्गत अध्यक्ष की पुनः-आह्वान की शक्ति, और 
अनुच्छे द 123 के  अध्यादेशों से  इसके  संबंध को समझाइए।

3. मुख्य भाग — निगरानी पर प्रभाव — कम बैठकें , व्यवधान, समाप्त होती सूचनाएँ और 
प्रश्नकाल की हानि पर चर्चा कीजिए। बताइए कि FCRA JPC जैसी समितियाँ  काम करती 
रहती हैं , पर सदन की जवाबदेही की जगह नहीं ले  सकतीं।

4. मुख्य भाग — सुधार — NCRWC की न्यूनतम बैठकों की माँग, एक वार्षिक कै लें डर, विपक्ष-
दिवस, और व्यवधान घटाने के  लिए तात्कालिक मुद्दों पर समय-सीमा वाली बहसों जैसे  तंत्रों का 
उल्लेख कीजिए।

5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि संसद का कै लें डर कार्यपालिका की सुविधा की बजाय नियमों से  
तय होना चाहिए, साथ ही आपात स्थितियों के  लिए लचीलापन भी बना रहना चाहिए।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं 
दृष्टिकोण 
(ADMINISTRATOR'S 
BRAINSTORM — Q & 
APPROACH)

प्रश्न 1. लोकसभा के  महासचिव के  रूप में , बिना सत्रावसान के  लंबे  अंतराल पर आप अध्यक्ष को 
क्या सलाह दें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  सलाह दूँ गा कि अध्यक्ष के  पास सदन फिर बुलाने की शक्ति है , पर 
लंबा अंतराल सदस्यों की सूचनाओं और प्रश्नों को अधर में  छोड़  देता है। मैं  सुझाव दूँ गा कि 
सदस्यों को अगली बैठक की संभावित समय-सीमा की जानकारी दी जाए और समितियों को इस 
अंतराल में  पर्याप्त सहायता मिले। मैं  अध्यादेश-निर्माण पर इसके  प्रभाव की ओर भी ध्यान 
दिलाऊँ गा। कै लें डर के  बारे  में  पारदर्शिता पीठ की निष्पक्षता की रक्षा करती है।

प्रश्न 2. एक JPC के  समक्ष विधेयक प्रस्तुत करने  वाले  संयुक्त सचिव के  रूप में , आप धारा-दर-
धारा संवीक्षा की तैयारी कै से  करें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  हर प्रावधान के  लिए उसका उद्देश्य, विधिक आधार और विकल्प 
समझाता एक धारा-वार टिप्पण तैयार करूँ गा, जिसमें  बदलाव की ज़ रूरत को सिद्ध करने वाला 
डेटा हो। मैं  नागरिक-समाज और विपक्ष की आपत्तियों का पूर्वानुमान लगाऊँ गा और जहाँ  
चिंताएँ उचित हों, वहाँ  संशोधन प्रस्तावित करूँ गा। नियामकों और महान्यायवादी जैसे  गवाहों 
को समान तथ्यों की जानकारी दी जानी चाहिए। समिति में  सुधरा हुआ विधेयक अदालत में  
अधिक टिकाऊ रहता है।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : क्या भारत को संसद के  लिए न्यूनतम बैठक-दिवस तय करने 
चाहिए?

 दृष्टिकोण (Approach): हाँ , क्योंकि परंपराओं ने  बैठकों में  गिरावट नहीं रोकी है , और कै लें डर पर 
कार्यपालिका का नियंत्रण है। वर्ष के  आरंभ में  प्रकाशित न्यूनतम संख्या योजना और जवाबदेही में  
मदद करेगी। इसे  व्यवधान घटाने  के  नियमों के  साथ जोड़ ना होगा, अन्यथा अधिक बैठक-दिवसों 
का अर्थ के वल अधिक स्थगन हो जाएगा। आपात स्थितियों के  लिए लचीलापन इसमें  शामिल 
किया जा सकता है।
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1.5  सर्वोच्च न्यायालय का हर लापता व्यक्ति के  लिए अनिवार्य FIR का निर्देश बाल-संरक्षण नियम को वयस्कों तक 
खीं चता है

 समाचार (THE NEWS)  नई दिल्ली। पूर्व IPS अधिकारी आर.के . विज ने  द हिंदू  में  सोमवार, 28 सितंबर के  लेख में  तर्क  दिया है  कि 
लापता व्यक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय के  हाल के  निर्देशों की वयस्कों के  मामले में  समीक्षा ज़ रूरी है। 5 अगस्त को न्यायालय ने  जी. 
गणेश बनाम तमिलनाडु  राज्य और अन्य (G. Ganesh v. State of Tamil Nadu and Others) में  दोहराया कि किसी भी लापता ‘व्यक्ति’ 
के  बारे  में  सूचना मिलने पर पु लिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) — वह औपचारिक अभिलेख जो आपराधिक जाँच आरंभ करता है  — 
दर्ज करनी होगी, और स्पष्ट किया कि ‘व्यक्ति’ शब्द हर व्यक्ति को समाहित करता है , के वल बच्चों को नहीं। मई में  न्यायालय ने  जो 
निर्देश जारी किए थे  उनमें  गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा मानव-तस्करी पर एक विशेष पोर्टल; प्रारंभिक जाँच की प्रतीक्षा किए बिना या 
परिवार को पहले स्वयं खोजने देने  के  बजाय FIR दर्ज करना; ज़ि लों की मानव-तस्करी विरोधी इकाइयों (AHTUs) की सक्रियता; और 
बरामद बच्चे  को आधार-सत्यापन या आधार कार्ड जारी करने  के  साथ सही अभिभावक को सौंपना शामिल था। विज बताते  हैं  कि ये  
निर्देश बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ (जनवरी 2013) की प्रतिच्छवि हैं , जो के वल लापता बच्चों से  संबंधित था। उस मामले 
में  न्यायालय ने  अनिवार्य FIR का आदेश दिया था ताकि पु लिस बच्चे  को खोजने के  लिए सक्रिय हो, और प्रत्येक राज्य से  किशोर न्याय 
(बालकों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 [Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2007] के  अंतर्गत हर 
थाने में  एक विशेष किशोर पु लिस इकाई स्थापित करने को कहा था। मई 2013 में , जब मध्य प्रदेश ने  CrPC की धारा 154 (अब भारतीय 
नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS की धारा 173) के  अंतर्गत शंकाएँ उठाईं, तो न्यायालय ने  कहा कि जब तक जाँच अन्यथा सिद्ध न करे , 
तब तक अपहरण या तस्करी की प्रारंभिक उपधारणा रहेगी; हर थाने में  कम-से-कम एक प्रशिक्षित अधिकारी JJ अधिनियम, 2000 की 
धारा 63 के  अंतर्गत किशोर कल्याण अधिकारी होना चाहिए; और चार माह में  बरामद न हुए बच्चे  को AHTU को सौंपा जाना चाहिए। 
जी. गणेश का मामला 2011 से  चेन्नई से  लापता एक वर्ष दस माह के  बच्चे  से  जुड़ा  था, जो 14 वर्षों  से  अप्राप्य है ; मद्रास उच्च न्यायालय 
ने  मार्च 2025 में  यह मानते  हुए याचिका ख़ा रिज कर दी थी कि MHA के  जून 2013 के  दिशा-निर्देश 2011 पर लागू नहीं होते। विज का 
तर्क  है  कि संज्ञेय अपराध की उपधारणा बच्चों के  लिए तो उचित है , जिनकी सहमति का कोई विधिक महत्व नहीं होता, पर उन वयस्कों के  
लिए समस्याग्र स्त है  जो अपनी इच्छा से  घर छोड़ ते  हैं , जिनमें  माता-पिता की सहमति के  बिना विवाह करने  वाले  जोड़े   भी शामिल हैं ; 
उनके  अनुसार ऐसे  कु छ जोड़ों  को खोजे  जाने के  बाद पारिवारिक इज़् ज़ त के  नाम पर मार दिया गया है। वे  यह भी जोड़ ते  हैं  कि निर्णय यह 
नहीं दिखाता कि राज्यों को सुना गया था, और एक या दो सप्ताह की जाँच पु लिस को उन मामलों को छाँटने देगी जिनमें  विश्वसनीय 
सूचना हो कि व्यक्ति का न अपहरण हुआ है , न तस्करी। पाठ्यक्रम से  जुड़ा व: सामान्य अध्ययन-2 में  असुरक्षित वर्ग और सामान्य 
अध्ययन-3 में  आंतरिक सुरक्षा तथा पु लिसिंग।

एक पंक्ति में  पूरी श्रृं खला (THE CHAIN IN ONE LINE)
लापता बच्चों के  मामले लंबे  समय तक ग़ै र-संज्ञेय ‘गुमशुदगी रिपोर्ट ’ माने  जाते  थे , जिन पर बहुत कम अनुसरण होता था → बचपन 
बचाओ आंदोलन (2013) बच्चों के  लिए FIR अनिवार्य करता है  और अपहरण या तस्करी की उपधारणा बनाता है  → ललिता कु मारी 
(2013) सामान्यतः संज्ञेय अपराधों में  FIR दर्ज करना अनिवार्य बनाता है  → 2011 का एक चेन्नई मामला, जो 14 वर्षों  से  अप्राप्य है , 
सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँ चता है  → जी. गणेश में  न्यायालय के  निर्देश अनिवार्य FIR को हर लापता व्यक्ति तक बढ़ा ते  हैं , जिसमें  
विधिक अभिकरण (legal agency) रखने वाले  वयस्क भी शामिल हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध 
(STATIC SYLLABUS 
LINKAGE)

1. ललिता कु मारी ने  FIR दर्ज करने को एक कर्तव्य बनाया, संकरे  अपवादों के  साथ — ललिता 
कु मारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में  पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने  नवंबर 2013 में  
(2014 में  रिपोर्ट) यह माना कि CrPC की धारा 154 के  अंतर्गत, यदि सूचना किसी संज्ञेय अपराध 
को उजागर करती है , तो FIR दर्ज करना अनिवार्य है , और ऐसे  मामले में  कोई प्रारं भिक जाँच 
अनुमेय नहीं। प्रारं भिक जाँच के वल यह पता लगाने  के  लिए अनुमत थी कि क्या संज्ञेय अपराध 
उजागर होता है , जैसे  वैवाहिक विवाद, वाणिज्यिक अपराध, चिकित्सकीय लापरवाही, भ्र ष्टाचार 
और असामान्य विलंब वाले मामलों की श्रेणियों में , और इसे  सात दिनों में  पूरा किया जाना था। 
FIR दर्ज न करने  पर संबंधित अधिकारी के  विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। यह निर्णय पीड़ि त के  
अनुच्छे द 21 के  अंतर्गत न्याय तक पहुँच के  अधिकार पर आधारित है।

2. BNSS की धारा 173 FIR के  कर्तव्य को नई विशेषताओं के  साथ आगे ले  जाती है  — भारतीय 
नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, जो 1 जुलाई 2024 से  लागू है , ने  CrPC का स्थान लिया, और 
इसकी धारा 173 धारा 154 का स्थान लेती है। यह किसी संज्ञेय अपराध की सूचना किसी भी थाने  
में , चाहे  अपराध कहीं भी हुआ हो, दिए जाने  की अनुमति देती है , जिसे  ‘शून्य FIR’ (zero FIR) 
कहा जाता है , और इलेक्ट्रॉ निक संचार से  भी, जिस पर सूचनादाता के  हस्ताक्षर तीन दिनों के  
भीतर होने  चाहिए। यह पु लिस उपाधीक्षक से  अनिम्न रैं क के  अधिकारी की अनुमति से , तीन वर्ष 
या उससे  अधिक पर सात वर्ष से  कम कारावास से  दंडनीय अपराधों के  लिए 14 दिनों में  पूरी होने  
वाली प्रारंभिक जाँच की भी अनुमति देती है। यदि थाना FIR दर्ज करने से  इनकार करे , तो 
सूचनादाता पु लिस अधीक्षक से  संपर्क  कर सकता है।

3. तस्करी BNS के  अंतर्गत अपराध है  और अनुच्छे द 23 द्वारा निषिद्ध है  — अनुच्छे द 23 मानव-
व्यापार और बलात् श्रम को निषिद्ध करता है  और उसके  उल्लंघन को कानून द्वारा दंडनीय बनाता 
है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 143, जिसने IPC की धारा 370 का स्थान लिया, 
तस्करी को किसी व्यक्ति को धमकी, बल, दबाव, कपट, सत्ता के  दुरुपयोग या प्रलोभन से  भर्ती 
करने , ले  जाने , आश्रय देने  या प्राप्त करने  के  रूप में  परिभाषित करती है , और कहती है  कि 
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पीड़ि त की सहमति अप्रासंगिक है। अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 [Immoral 
Traffic (Prevention) Act, 1956] व्यावसायिक यौन शोषण के  लिए तस्करी से  निपटता है। 
मानव-तस्करी विरोधी इकाइयाँ  MHA द्वारा समर्थित ज़ि ला-स्तरीय पु लिस इकाइयाँ  हैं  जो 
तस्करी की जाँच करती हैं ।

4. किशोर न्याय ढाँ चा बच्चों के  लिए पुलिस अधिकारी नामित करता है  — किशोर न्याय (बालकों 
की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 ने  हर थाने  में  विशेष किशोर पु लिस इकाई और एक 
नामित किशोर या बाल कल्याण अधिकारी को अनिवार्य किया था। 2000 का अधिनियम किशोर 
न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 से  प्रतिस्थापित हुआ, जो विशेष 
किशोर पु लिस इकाई और बाल कल्याण पु लिस अधिकारी को जारी रखता है। अदालतों ने  
लगातार यह माना है  कि घर छोड़ ने  के  लिए किसी नाबालिग़  की सहमति का कोई विधिक महत्व 
नहीं है , इसीलिए बच्चों के  लिए अपराध की उपधारणा उचित ठहरती है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों 
पसंद है  (WHY UPSC LOVES 
THIS — TREND)

1. पुलिस सुधार और असुरक्षित वर्ग GS2-GS3 का साझा विषय है  — पाठ्यक्रम GS2 में  ‘इन 
असुरक्षित वर्गों  की सुरक्षा और बेहतरी के  लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थान और निकाय’ और 
GS3 में  ‘आंतरिक सुरक्षा’ तथा पु लिस का नाम लेता है। मुख्य परीक्षा में  पु लिस सुधारों और 
तस्करी पर प्रश्न पूछे  गए हैं । 2023 के  नए आपराधिक कानून अब बदले हुए धारा-क्रमांकों पर 
प्रारंभिक परीक्षा के  प्रश्नों का निश्चित स्रोत बन चुके  हैं ।

2. प्रारंभिक परीक्षा नई संहिताओं को पुरानी के  मुक़ा बले  परखेगी — इस बात की अपेक्षा कीजिए 
कि प्रश्न यह पूछें  कि कौन-सी BNSS धारा CrPC की धारा 154 का स्थान लेती है , शून्य FIR 
और e-FIR क्या हैं , BNS की कौन-सी धारा तस्करी से  संबंधित है , और ललिता कु मारी का नियम 
क्या है। अनुच्छे द 23 का तस्करी-निषेध एक मानक प्रश्न है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु  मुख्य तथ्य 
(PRELIMS NUGGETS)

● ललिता कु मारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में  एक संविधान पीठ ने  माना कि जब सूचना 
किसी संज्ञेय अपराध को उजागर करती है , तब FIR दर्ज करना अनिवार्य है।

● भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173, CrPC की धारा 154 का स्थान 
लेती है , जो संज्ञेय मामलों में  सूचना से  संबंधित है।

● BNSS की धारा 173 प्रथम सूचना रिपोर्ट को अपराध कहीं भी हुआ हो, किसी भी थाने  में  
दर्ज कराने की अनुमति देती है।

● BNSS के  अंतर्गत इलेक्ट्रॉ निक संचार द्वारा दी गई FIR पर सूचनादाता के  हस्ताक्षर तीन 
दिनों के  भीतर होने  चाहिए।

● भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 143 व्यक्तियों की तस्करी के  अपराध को 
परिभाषित करती है।

● संविधान का अनुच्छे द 23 मानव-व्यापार और बलात् श्रम को निषिद्ध करता है।

● बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ (2013) में  सर्वोच्च न्यायालय ने  लापता बच्चों 
के  मामलों में  अनिवार्य रूप से  FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था।

विश्लेषण (ANALYSIS) 1. जो उपधारणा बच्चों पर लागू होती है , वह वयस्कों पर लागू नहीं होती — बच्चे  के  लिए कानून 
यह मानता है  कि घर छोड़ ना कभी स्वतंत्र चुनाव नहीं होता, इसलिए लापता बच्चा उपधारणा से  
पीड़ि त माना जाता है , और FIR ही सही प्रतिक्रिया है। वयस्क के  लिए घर छोड़ ना अनुच्छे द 21 
के  अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वैध प्रयोग है , जिसमें  जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्रता भी 
शामिल है , जिसकी सर्वोच्च न्यायालय ने  बार-बार रक्षा की है। अपहरण की उपधारणा वाली 
स्वचालित FIR एक वैध चुनाव को अपराध-स्थल में  बदल देती है , और पु लिस को उस वयस्क 
को खोजने तथा लौटाने  का कर्तव्य दे  देती है  जो शायद खोजा जाना ही न चाहे। विज का यह 
बिंदु कि इज़् ज़ त-हत्या तक हो सकती है , दिखाता है  कि नुकसान के वल असुविधा नहीं, प्राणघातक 
हो सकता है।

2. प्रतिवाद: वयस्कों की, विशेषकर महिलाओं की, तस्करी वास्तविक है  — कई तस्करी की शिकार 
वयस्क महिलाएँ नौकरी या विवाह के  प्रलोभन से  बहलाई जाती हैं  और पहली नज़ र में  स्वेच्छा 
से  घर छोड़ ती दिखती हैं । एक या दो सप्ताह का विलंब वही समय हो सकता है  जिसमें  पीड़ि त 
को राज्य की सीमाओं के  पार ले  जाया जाता है। अनिवार्य FIR एक अभिलेख बनाती है , 
AHTUs और पोर्टल को सक्रिय करती है , और पु लिस को ग़ रीब पृष्ठभूमि के  परिवारों को टाल 
देने  से  रोकती है , जो मूल समस्या थी। न्यायालय की कठोरता वास्तविक पु लिस-उदासीनता का 
जवाब है।

3. BNSS में  पहले से  वह मध्यम मार्ग मौजूद है  जो विज माँ ग रहे  हैं  — BNSS की धारा 173(3) 
कु छ अपराधों के  लिए एक समय-सीमा वाली प्रारं भिक जाँच की अनुमति देती है , और ललिता 
कु मारी ने  भी यह जाँचने  के  लिए एक जाँच की अनुमति दी थी कि क्या संज्ञेय अपराध उजागर 
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होता है। वयस्कों के  लिए एक अनुकू लित नियम में  तुरंत प्रविष्टि और खोज, तथा एक छोटी 
अवधि के  भीतर FIR अनिवार्य की जा सकती है , जब तक कि कोई विश्वसनीय सूचना — संदेश, 
कॉल, बयान — न हो कि वयस्क स्वेच्छा से  गया। जहाँ  वयस्क मिल जाए और कहे  कि उसने 
अपनी मर्ज़ी  से  घर छोड़ा  है , वहाँ  पु लिस को उसका बयान मजिस्ट्रे ट के  समक्ष दर्ज कराना चाहिए 
और उसे  परिवार को नहीं सौंपना चाहिए। इससे  तस्करी की शिकार और भागकर विवाह करने  
वाले  वयस्क, दोनों की रक्षा होती है।

4. राज्यों को सुने  बिना निर्देश क्रियान्वयन को कमज़ो र करने  का जोखिम रखते  हैं  — विज बताते  
हैं  कि मई के  निर्णय में  यह नहीं दिखता कि राज्यों को सुना गया था। पु लिसिंग सूची II की 
प्रविष्टि 2 के  अंतर्गत राज्य का विषय है , और हर लापता वयस्क के  लिए हर थाने पर FIR का 
बोझ अपराध-आँकड़ों , कार्यभार और मामला-निपटान को प्रभावित करेगा। जब न्यायालय अर्ध-
विधायी दिशा-निर्देश लिखता है , तो क्रियान्वयन करने वालों को सुनना वैधता और डिज़ा इन 
दोनों को बेहतर बनाता है। जी. गणेश के  तथ्य — 14 वर्षों  से  अप्राप्य एक बच्चा — यह भी 
दिखाते  हैं  कि कमी अक्सर पंजीकरण में  नहीं, अनुसरण में  होती है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 
(POSSIBLE MAINS 
QUESTION)

अनिवार्य FIR पंजीकरण असुरक्षित व्यक्तियों की रक्षा करता है , पर यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता में  
हस्तक्षेप भी कर सकता है। लापता व्यक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय के  निर्देशों और भारतीय 
नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के  उपबंधों के  संदर्भ में  चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु  आदर्श 
दृष्टिकोण (MODEL 
APPROACH TO THE 
MAINS QUESTION)

1. भूमिका — जी. गणेश बनाम तमिलनाडु  राज्य में  सर्वोच्च न्यायालय के  5 अगस्त के  इस निर्णय 
का उल्लेख कीजिए कि हर लापता व्यक्ति के  लिए FIR दर्ज होनी चाहिए, तथा तस्करी-पोर्टल, 
AHTUs और आधार-आधारित बहाली पर मई के  पहले के  निर्देशों का भी।

2. मुख्य भाग — विधिक आधार — ललिता कु मारी, BNSS की धारा 173 (शून्य FIR, e-FIR, 
प्रारं भिक जाँच), बचपन बचाओ आंदोलन (2013) और बच्चों के  लिए अपहरण या तस्करी की 
उपधारणा, तथा अनुच्छे द 23 के  साथ BNS की धारा 143 समझाइए।

3. मुख्य भाग — लाभ — अभिलेख का निर्माण, AHTUs की सक्रियता, पु लिस के  इनकार की 
रोकथाम, तेज़  पता लगाना, और ग़ रीब परिवारों की सुरक्षा बताइए।

4. मुख्य भाग — चिंताएँ — अनुच्छे द 21 के  अंतर्गत वयस्कों की अभिकरण-क्षमता, सहमति से  
विवाह करने  वाले  जोड़ों  और इज़् ज़ त-अपराधों का जोखिम, पु लिस पर बोझ, और राज्यों को न 
सुने  जाने  का उल्लेख कीजिए। एक छोटी, समय-सीमा वाली सत्यापन-अवधि और स्वेच्छा से  
गए पाए गए वयस्कों के  लिए सुरक्षा-उपाय प्रस्तावित कीजिए।

5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि कानून को बच्चों, जिनके  लिए उपधारणा अनिवार्य है , और 
वयस्कों, जिनके  लिए तस्करी-निवारण के  साथ-साथ स्वतंत्रता की भी रक्षा होनी चाहिए, के  बीच 
भेद करना चाहिए।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं 
दृष्टिकोण 
(ADMINISTRATOR'S 
BRAINSTORM — Q & 
APPROACH)

प्रश्न 1. पुलिस अधीक्षक के  रूप में , आपको एक 22 वर्षीय महिला की गुमशुदगी रिपोर्ट  मिलती है , 
जिसके  बारे  में  परिवार को शक है  कि वह भाग गई है। आप क्या करें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  न्यायालय की अपेक्षा अनुसार FIR दर्ज करूँ गा और तुरंत तलाश शुरू 
करूँ गा, क्योंकि शुरुआत में  तस्करी की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। यदि वह मिल 
जाती है  और कहती है  कि उसने स्वेच्छा से  घर छोड़ा , तो मैं  उसका बयान मजिस्ट्रे ट के  समक्ष दर्ज 
कराऊँ गा और उसकी सुरक्षा सु निश्चित करूँ गा, न कि उसे  परिवार की इच्छा के  विरुद्ध सौंप दूँ गा। 
यदि परिवार से  ख़ तरा हो, तो मैं  सुरक्षा उपलब्ध कराऊँ गा। इसके  बाद FIR को कारणों सहित बंद 
किया जा सकता है।

प्रश्न 2. ज़ि ला मजिस्ट्रे ट के  रूप में , आप AHTU को प्रभावी कै से  बनाएँगे?
 दृष्टिकोण (Approach): मैं  सु निश्चित करूँ गा कि AHTU में  प्रशिक्षित अधिकारी हों, वह बाल-

संरक्षण इकाई, श्रम विभाग और रेलवे  पु लिस से  जुड़ी  हो, तथा MHA पोर्टल से  संबद्ध हो। मैं  
अप्राप्य मामलों की मासिक समीक्षा करूँ गा और अंतर-राज्यीय समन्वय पर ज़ो र दूँ गा। बचाव के  
बाद पुनर्वास आवश्यक है , इसलिए मैं  पीड़ि तों को आश्रय, प्रतिकर और कौशल योजनाओं से  
जोड़ूँ गा।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : क्या अदालतों का पुलिस को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी 
करना उचित है?

 दृष्टिकोण (Approach): जब विधायिका और कार्यपालिका किसी स्पष्ट अधिकार-उल्लंघन पर 
कार्रवाई नहीं करतीं, तो दिशा-निर्देशों ने  वास्तविक कमियाँ  भरी हैं , जैसा लापता बच्चों के  निर्देशों 
ने  किया। पर अदालतों के  पास क्षेत्रीय आँकड़े   नहीं होते  और वे  क्रियान्वयन की लागत नहीं देख 
सकतीं, इसलिए दिशा-निर्देश राज्यों को सुनने के  बाद जारी होने चाहिए और विधायन को न्योता 
देने  चाहिए। बेहतर रास्ता यह है  कि संसद और राज्य अच्छे  दिशा-निर्देशों को बारीक़ि यों के  साथ 
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संहिताबद्ध करें , जैसे  वयस्कों और बच्चों के  लिए अलग-अलग नियम।
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2. अर्थव्यवस्था (Economy)

                   ।    आज की अर्थव्यवस्था की ख़ बरें इस सवाल पर टिकी हैं कि जब नियम बदलते हैं तो कीमत कौन चुकाता है भारतीय रिज़ र्व बैं क
(RBI)       चाहता है कि टाटा संस सूचीबद्ध हो,              और होल्डिंग कं पनियाँ चलाने वाले परिवार अपनी बहीखातों को इस तरह पुनर्गठित कर

    रहे हैं कि वे RBI     ।      की पकड़ से बाहर रहें बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)    कमीशन घटाना चाहता है ,   और शेयर
            ।      बाज़ा र ने बीमा बेचने वाली कं पनियों के भाव पहले ही गिरा दिए हैं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)   की नई
   सकल घरेलू उत्पाद (GDP)                शृंखला बदल रही है कि कं पनियों की गिनती कै से हो और वे क्या उत्पादित करती हैं ,     यह किस तरह दर्ज

।                      हो मोरबी में किसान पूछ रहे हैं कि पारेषण मीनारों के नीचे की ज़ मीन का मूल्यांकन एक सूत्र से क्यों किया जाता है ,   जबकि ये लाइनें  
500        ।     गीगावाट के राष्ट्री य लक्ष्य की सेवा में हैं हर बार पैटर्न वही है :        नियमन जो देर से और अचानक आता है ,  वह आर्बिट्रा ज,  शेयर

    बाज़ा र में झटके और विरोध-     ।           प्रदर्शन को जन्म देता है जहाँ नियम स्थिर हों और लागत खुले तौर पर साझा हो,    ।वहीं वे टिकते हैं

2.1  RBI ने सूचीकरण की समय-सीमा पूछते हुए टाटा संस को दूसरी बार पत्र लिखा; समूह NBFC नियमों से बचने के  
लिए बहीखाते बदल रहे हैं

 समाचार (THE NEWS)  मुंबई। भारतीय रिज़ र्व बैं क ने  11 सितंबर के  बाद से  टाटा संस को दो बार पत्र लिखकर पूछा है  कि टाटा समूह 
की होल्डिंग कं पनी अनिवार्य सूचीकरण (listing) की शर्त कै से  पूरी करेगी, द इंडियन एक्सप्रेस ने  मामले से  परिचित लोगों के  हवाले से  
रिपोर्ट दी है। यह इस पत्रिका के  19 सितंबर के  कार्ड की अगली कड़ी  है ; नया यह है  कि RBI ने  दोबारा पत्र लिखा है , वार्षिक आम बैठक 
(AGM) में  मतदान होना है , और यह प्रमाण सामने आया है  कि अन्य समूह भी इसी नियमन से  बचने की कोशिश कर रहे  हैं । टाटा संस ने  
RBI को बताया है  कि वह जल्द जवाब देगा, जिसमें  सूचीकरण की समय-सीमा शामिल होगी, और उसका बोर्ड अनुपालन पर “दृढ़  बना 
हुआ है”। बोर्ड ने  17 सितंबर को सूचीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। यह उस घटनाक्रम के  कु छ ही दिनों बाद हुआ 
जब RBI ने  टाटा संस के  अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र (Certificate of Registration — CoR) — वह लाइसें स जो किसी कं पनी को 
पंजीकृ त गैर-बैं किं ग वित्तीय कं पनी (Non-Banking Financial Company — NBFC) बनाता है  — सौंपने  के  आवेदन को अस्वीकार कर 
दिया और उसे  ऊपरी स्तर (Upper Layer) की NBFC के  लिए तय नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। उसी बैठक में  टाटा ट्र स्ट्स के  
अध्यक्ष और टाटा संस में  ट्र स्ट के  नामित निदेशक नोएल टाटा ने  ट्र स्ट्स की यह स्थिति दोहराई कि कं पनी निजी स्वामित्व में  ही रहनी 
चाहिए। उन्होंने  RBI के  साथ हुए पूरे  पत्राचार की माँग की और अब तक उन्हें  लगभग 600 पृष्ठ मिल चुके  हैं ।  द इकोनॉमिक टाइम्स 
एक दूसरे  दबाव-बिंदु की रिपोर्ट देता है। 17 सितंबर के  बोर्ड प्रस्ताव में  श्री चंद्रशेखरन को अगले फ़ रवरी में  मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने  
के  बाद पाँच और वर्षों  के  लिए कार्यकारी अध्यक्ष पुनर्नियुक्त भी किया गया। उनकी कार्यकारी भूमिका इस पर निर्भर करती है  कि वे  बोर्ड 
में  सीट बनाए रखें , इसलिए शेयरधारकों को उन्हें  निदेशक के  रूप में  फिर से  नियुक्त करना होगा। नोएल टाटा ने  इस पुनर्नियु क्ति का 
विरोध किया है। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा पावर सहित लगभग दस परिचालक कं पनियों के  पास मिलाकर टाटा संस के  
12.86% शेयर हैं , इसलिए उनके  वोट मायने रखते  हैं । हर कं पनी को मत देना होगा और स्पष्ट रूप से  कोई पक्ष लेते  हुए दिखना होगा, या 
अनुपस्थित रहना होगा। 18 अगस्त की AGM कोरम (गणपूर्ति) न होने  के  कारण रद्द हो गई थी। महाराष्ट्र  के  धर्मादाय आयुक्त (Charity 
Commissioner) ने  सर रतन टाटा ट्र स्ट पर लगे प्रतिबंध नहीं हटाए थे , इसलिए उस ट्र स्ट और सर दोराबजी टाटा ट्र स्ट के  साझा नामित 
प्रतिनिधि हिस्सा नहीं ले  सके । दोनों ट्र स्ट मिलकर टाटा संस के  बहुमत हिस्सेदार हैं । कं पनी रजिस्ट्रा र ने  तीन महीने  की मोहलत दे  दी है , 
और कं पनी अधिनियम की धारा 97(1) राष्ट्री य कं पनी विधि अधिकरण (National Company Law Tribunal — NCLT) को AGM का 
आदेश देने  और सामान्य कोरम अपेक्षा को दरकिनार करने  की शक्ति देती है।  ET यह भी रिपोर्ट करता है  कि कई समूह अपनी NBFC 
और मुख्य निवेश कं पनियों (Core Investment Companies — CIC) — जो मुख्यतः समूह की कं पनियों में  निवेश करने  वाली होल्डिंग 
कं पनियाँ  होती हैं  — के  बहीखाते  इस तरह बदल रहे  हैं  कि वे  RBI की परिभाषाओं से  बाहर रहें , भले  ही RBI कई को नोटिस भेजकर पूछ 
रहा है  कि उन्होंने  पंजीकरण क्यों नहीं कराया। कोई NBFC ₹100 करोड़  का कपास ख़ रीदकर ₹101 करोड़  में  बेचकर जिंस-व्यापार दर्ज 
कर सकती है , ताकि उसकी वित्तीय आय सकल आय के  50% से  नीचे  आ जाए। कोई CIC संपत्ति ख़ रीदकर अपने समूह-निवेश को शुद्ध 
परिसंपत्तियों के  90% से  नीचे  ला सकती है। कु छ अन्य LLP या निजी ट्र स्टों के  ज़ रिए निवेश रखते  हैं । द इंडियन एक्सप्रेस में  एक लेख में  
CSEP के  लवीश भंडारी इस अनिवार्य सूचीकरण को RBI की सूचना-अंतराल संबंधी चिंता के  मुक़ा बले “असंगत अपेक्षा” बताते  हैं । 
पाठ्यक्रम से  जुड़ा व: सामान्य अध्ययन-3 में  वित्तीय क्षेत्र का नियमन और सामान्य अध्ययन-2 में  नियामक निकाय।

एक पंक्ति में  पूरी श्रृं खला (THE CHAIN IN ONE LINE)
RBI 2021 में  स्के ल-आधारित विनियमन (Scale-Based Regulation) की ओर बढ़ ता है  और ऊपरी स्तर की NBFC को तीन वर्षों  में  
सूचीबद्ध होने की अपेक्षा रखता है  → टाटा संस को ऊपरी स्तर में  रखा जाता है  और वह अपना NBFC पंजीकरण सौंपने  का प्रयास 
करती है  → RBI यह सौंपना अस्वीकार कर देता है  और बोर्ड 17 सितंबर को ट्रस्ट्स के  विरोध के  बावजूद सूचीकरण का प्रस्ताव पारित 
करता है  → RBI दो बार पत्र लिखता है , AGM बिना कोरम के  रद्द हो जाती है  और टाटा की परिचालक कं पनियों को एक ऐसे  मतदान 
का सामना करना पड़ ता है  जिससे  वे  बचना चाहती थीं → अन्य समूह अपने बहीखाते  इस तरह पुनर्गठित करते  हैं  कि वे  NBFC और 
CIC की परिभाषाओं से  बाहर रहें

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध 
(STATIC SYLLABUS 
LINKAGE)

1. RBI अधिनियम का अध्याय IIIB कें द्रीय बैं क को NBFC पर शक्ति देता है  — भारतीय रिज़ र्व 
बैं क अधिनियम, 1934 (Reserve Bank of India Act, 1934) का अध्याय IIIB, जिसे  1963 में  
जोड़ा  गया और 1997 में  और सशक्त किया गया, जमा-स्वीकृ ति करने  वाली और गैर-बैं किं ग 
वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करता है। धारा 45-IA किसी भी NBFC को RBI से  पंजीकरण 
प्रमाणपत्र लिए बिना वित्तीय कारोबार करने  से  रोकती है  और न्यूनतम निवल स्वयं की निधि (net 
owned fund) तय करती है। धारा 45-IC प्रत्येक NBFC के  लिए अनिवार्य करती है  कि वह हर 
साल अपने निवल लाभ का कम-से-कम 20% एक आरक्षित निधि में  स्थानांतरित करे । धारा 
45JA और 45L RBI को विवेकपूर्ण मानदंडों, प्रकटीकरण और आचरण पर निर्देश जारी करने  देती 
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हैं । इसलिए पंजीकरण के  साथ पर्यवेक्षण की एक पूरी व्यवस्था जुड़  जाती है , और यही कारण है  
कि कं पनियाँ  इससे  बाहर निकलने का प्रयास करती हैं ।

2. प्रमुख व्यवसाय जाँ च (Principal Business Test) यह तय करती है  कि कोई कं पनी सिरे  से  
NBFC है  भी या नहीं — RBI किसी कं पनी को NBFC तब मानता है  जब उसकी वित्तीय 
परिसंपत्तियाँ  कु ल परिसंपत्तियों (अमूर्त परिसंपत्तियों को छोड़ कर) के  50% से  अधिक हों और 
वित्तीय परिसंपत्तियों से  आय सकल आय के  50% से  अधिक हो। इसे  “50-50” या प्रमुख 
व्यवसाय जाँच कहा जाता है , जो पिछले लेखा-परीक्षित बहीखाते  पर लागू होती है। जो कं पनी 
दोनों शर्तें  पूरी करती है  उसे  पंजीकरण कराना होगा, और जो किसी एक शर्त को पूरा नहीं करती 
वह परिभाषा से  बाहर रहती है। चूँकि यह जाँच यांत्रिक है , कोई कं पनी अपनी परिसंपत्तियों या 
आय की बनावट बदलकर इससे  बाहर निकल सकती है , जो कि वह आर्बिट्रा ज है  जिसका उल्लेख 
ET करता है।

3. मुख्य निवेश कं पनियाँ  अपनी अलग जाँ च वाली होल्डिंग कं पनियाँ  हैं  — मुख्य निवेश कं पनी 
(Core Investment Company — CIC) वह NBFC है  जो अपनी कम-से-कम 90% निवल 
परिसंपत्तियाँ  समूह-कं पनियों के  इक्विटी, वरीयता शेयर, बॉन्ड, डिबें चर या ऋण में  रखती है , 
जिसमें  कम-से-कम 60% निवल परिसंपत्तियाँ  समूह-कं पनियों की इक्विटी में  हों। यह इन निवेशों 
का व्यापार नहीं करती, सिवाय पतलेपन (dilution) या विनिवेश के  लिए हिस्सेदारी बेचने  के । 
जो CIC ₹100 करोड़  या उससे अधिक की परिसंपत्तियों वाली हैं  और सार्वजनिक धन तक पहुँच 
रखती हैं , उन्हें  RBI से  पंजीकरण कराना होगा; छोटी CIC, और जिनके  पास सार्वजनिक धन 
नहीं है , अधिकतर इससे  मुक्त हैं । बड़े   पारिवारिक समूहों की होल्डिंग कं पनियाँ  आमतौर पर इसी 
श्रेणी में  आती हैं ।

4. स्के ल-आधारित विनियमन NBFC को चार स्तरों में  बाँ टता है  और सबसे  बड़ी  को सूचीबद्ध होने  
के  लिए कहता है  — अक्टूबर 2021 में  घोषित RBI का स्के ल-आधारित विनियमन ढाँचा NBFC 
को उनके  आकार और जोखिम के  अनुसार आधार स्तर, मध्य स्तर, ऊपरी स्तर और नाम-मात्र के  
खाली शीर्ष स्तर में  रखता है। ऊपरी स्तर की NBFC की पहचान एक अंकन-पद्धति से  होती है  
और उन पर बैं क जैसे  मानदंड लागू होते  हैं , जिनमें  साझा इक्विटी स्तर-1 (Common Equity 
Tier 1) की अपेक्षा, कें द्रीकरण सीमाएँ और सूचीकरण पर बोर्ड-अनुमोदित नीति शामिल है। उन्हें  
पहचान के  तीन वर्षों  के  भीतर किसी शेयर बाज़ा र में  सूचीबद्ध होना होता है। पहचान होने  के  बाद 
कोई NBFC कम-से-कम पाँच वर्षों  तक ऊपरी स्तर में  रहती है , भले  ही वह बाद में  मानदंड पूरे  न 
करे । सूचीकरण के  साथ SEBI के  प्रकटीकरण नियम और न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी लागू 
होती है , जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 (Securities Contracts (Regulation) 
Rules, 1957) के  नियम 19A के  अंतर्गत सामान्यतः 25% होती है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों 
पसंद है  (WHY UPSC LOVES 
THIS — TREND)

1. छाया बैं किं ग की जाँ च IL&FS विफलता के  बाद से  होती रही है  — 2018 में  इंफ्रास्ट्रक्चर 
लीज़िं ग एंड फ़ा इनें शियल सर्विसेज़  (IL&FS) के  चूक ने  NBFC नियमन को वित्तीय स्थिरता से  
जुड़े   मुख्य परीक्षा प्रश्नों में  ला खड़ा  किया। UPSC ऋण-प्रवाह में  NBFC की भूमिका और उनसे  
बैं कों को होने  वाले  जोखिम पर सवाल पूछता रहा है। टाटा का मामला एक नया प्रश्न जोड़ ता 
है : कोई नियामक किसी बड़ी  होल्डिंग कं पनी के  स्वामित्व में  कितनी गहराई तक जा सकता है।

2. प्रारंभिक परीक्षा परिभाषाओं और नियामक दायरे  की जाँ च करती है  — पिछले प्रश्नपत्रों में  
पूछा गया है  कि RBI किन संस्थाओं को नियंत्रित करता है , कोई NBFC क्या नहीं कर सकती 
(जैसे  माँग जमा स्वीकार करना या अपने ऊपर आहरित चेक जारी करना), और NBFC बैं कों से  
किस तरह भिन्न हैं । प्रमुख व्यवसाय जाँच और CIC की सीमाएँ ठीक उसी तरह की परिभाषात्मक 
बारीकियाँ  हैं  जिनका उपयोग UPSC कथन बनाने  में  करता है।

3. सामान्य अध्ययन-2 और सामान्य अध्ययन-4 कॉर्पोरेट अभिशासन लाते  हैं  — प्रवर्तक ट्र स्ट 
और पेशेवर बोर्ड के  बीच का यह विवाद, और मतदान करने वाली परिचालक कं पनियों की 
दुविधा, कॉर्पोरेट अभिशासन, हितों के  टकराव और न्यासिक कर्तव्य (fiduciary duty) पर प्रश्नों 
के  अनुकूल है। किसी ऐसे  निदेशक पर आचारिकी का के स-स्टडी बन सकता है  जिसे  अपने बनाए 
न गए विवाद में  मत देना पड़े ।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु  मुख्य तथ्य 
(PRELIMS NUGGETS)

● भारतीय रिज़ र्व बैं क अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के  अंतर्गत, कोई भी गैर-बैं किं ग 
वित्तीय कं पनी RBI से  पंजीकरण प्रमाणपत्र लिए बिना अपना कारोबार शुरू या जारी नहीं 
कर सकती।

● प्रमुख व्यवसाय जाँच के  अंतर्गत किसी कं पनी को NBFC तब माना जाता है  जब उसकी 
वित्तीय परिसंपत्तियाँ  कु ल परिसंपत्तियों के  50% से  अधिक हों और वित्तीय परिसंपत्तियों 
से  आय सकल आय के  50% से  अधिक हो।

● मुख्य निवेश कं पनी को अपनी कम-से-कम 90% निवल परिसंपत्तियाँ  समूह-कं पनियों के  
निवेश में  रखनी होती हैं , जिसमें  से  कम-से-कम 60% समूह-कं पनियों की इक्विटी में  होनी 
चाहिए।
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● अक्टूबर 2021 के  RBI के  स्के ल-आधारित विनियमन ढाँचे  के  अंतर्गत NBFC को आधार, 
मध्य, ऊपरी और शीर्ष स्तरों में  वर्गीकृ त किया जाता है , और ऊपरी स्तर की NBFC को 
पहचान के  तीन वर्षों  के  भीतर सूचीबद्ध होना होता है।

● RBI अधिनियम की धारा 45-IC प्रत्येक NBFC के  लिए अनिवार्य करती है  कि वह हर वर्ष 
अपने निवल लाभ का कम-से-कम 20% एक आरक्षित निधि में  स्थानांतरित करे ।

● कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 97 राष्ट्री य कं पनी विधि अधिकरण को यह शक्ति देती 
है  कि यदि कोई कं पनी वार्षिक आम बैठक करने में  चूक जाए तो वह उसे  बुलाने  का निर्देश 
दे  या स्वयं बुलाए।

● प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 का नियम 19A सूचीबद्ध कं पनियों के  लिए 
न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी बनाए रखना अनिवार्य करता है , जो सामान्यतः 25% 
होती है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. RBI ढाँ चे  के  जोखिम को नियंत्रित कर रहा है , कं पनी के  आकार को नहीं — श्री भंडारी कहते  हैं  
कि टाटा संस को “बहुत सफल या बहुत बड़ा ” होने  की सज़ा  दी जा रही है। RBI की असली 
कसौटी अलग है। बड़ी  उधार-क्षमता वाली होल्डिंग कं पनी जनता की बचत और सूचीबद्ध 
परिचालक कं पनियों के  एक समूह के  बीच बैठी होती है , और वे  स्वयं बताते  हैं  कि RBI ने  समूह 
की कं पनियों द्वारा टाटा संस को दिए गए हज़ा रों करोड़  के  ऋण पर आपत्ति जताई थी। सूचीकरण 
इस संबंध को प्रतिभूति बाज़ा र के  निरंतर प्रकटीकरण के  दायरे  में  ले  आता है। यह सज़ा  नहीं है। 
ऊपरी स्तर का नियम भी 2021 से  सार्वजनिक है। प्रतिवाद यह हो सकता है  कि प्रकटीकरण नियम 
और पूर्व-अनुमोदन अके ले  भी वही पारदर्शिता ला सकते  थे , बिना किसी निजी स्वामी को 
इक्विटी बेचने  पर मजबूर किए — और यह अनुपातिकता का एक उचित तर्क  है , RBI की शक्ति 
का नहीं।

2. होल्डिंग-कं पनी पुनर्गठन दिखाता है  कि यांत्रिक जाँ च आर्बिट्रा ज को न्योता देती है  — 50-50 
जाँच और 90% जाँच स्पष्ट रेखाएँ हैं , और स्पष्ट रेखाओं को लाँघना आसान होता है। ₹1 करोड़  
के  मार्जिन पर ₹100 करोड़  का कपास-सौदा के वल आय-अनुपात बदलने के  लिए किया जाता है। 
समूह-हिस्सेदारी घटाने  के  लिए संपत्ति ख़ रीदना किसी CIC के  लिए वही काम करता है। हर 
तरकीब क़ा नूनी है , और यही समस्या है। RBI परिभाषाओं को सख़् त बनाकर, रूप के  बजाय सार 
को देखकर, या यह स्वीकार कर सकता है  कि बिना सार्वजनिक धन वाली छोटी निजी होल्डिंग 
कं पनियों को नियमन की ज़ रूरत नहीं है। बिना सार्वजनिक धन या ग्रा हकों के  ₹1,000 करोड़  से  
कम की संस्थाओं को दी गई उसकी हालिया छूट तीसरे  विकल्प का अनुसरण करती है  और 
उचित है। सार्वजनिक धन रखने वाले  बड़े   समूहों को यह छूट नहीं मिलनी चाहिए।

3. टाटा का मामला दिखाता है  कि नियमन एक अभिशासन-विवाद तक कै से  पहुँ च सकता है  — 
सूचीकरण का आदेश प्रणालीगत जोखिम से  निपटने के  लिए था, लेकिन वह ट्र स्ट्स और बोर्ड के  
विवाद में  जा मिला है। ट्र स्ट्स चाहते  हैं  कि टाटा संस निजी रहे , बोर्ड ने  अनुपालन का रास्ता 
चुना है , और 12.86% रखने वाली दस परिचालक कं पनियों को अब श्री चंद्रशेखरन पर मत देना 
है। टाटा मोटर्स या टाटा स्टील के  अल्पसंख्यक शेयरधारकों ने  टाटा संस से  जुड़ा  कोई सवाल 
सुलझाने  के  लिए वे  शेयर नहीं ख़ रीदे  थे। उन कं पनियों के  निदेशकों का कर्तव्य अपने ही 
शेयरधारकों के  प्रति है , और अनुपस्थित रहना सबसे  सुरक्षित विकल्प हो सकता है। किसी 
नियामक को होल्डिंग कं पनी पर कार्रवाई करते  समय इस तरह के  फै लाव की अपेक्षा रखनी 
चाहिए, और उसे  स्पष्ट रूप से  बताना चाहिए कि उसे  क्या चाहिए ताकि विवाद और न बढ़े ।

4. NCLT से  AGM सुलझाना एक अभिशासन-सवाल को अधिकरण के  हवाले करना होगा — 
धारा 97(1) NCLT को AGM का आदेश देने  और कोरम में  ढील देने  देती है। इससे  धर्मादाय 
आयुक्त द्वारा एक ट्र स्ट पर लगाए प्रतिबंधों से  बनी प्रक्रियागत समस्या तो सुलझ जाएगी। 
लेकिन इसका अर्थ होगा कि कोई अधिकरण बहुमत-हिस्सेदार मालिकों के  प्रतिनिधि के  बिना 
आगे बढ़ ने  का निर्णय ले। इसकी क़ा नूनी योग्यता जो भी हो, इससे  रुख़  सुलझने के  बजाय और 
कठोर होंगे। बेहतर नतीजा यह होगा कि ट्र स्ट्स के  आंतरिक प्रतिबंध सुलझें  ताकि स्वयं मालिक 
ही मत दे  सकें ।

5. किसी एक मामले के  उत्तर से  ज़् यादा मायने स्थिरता रखती है  — भारत को पारिवारिक समूहों 
की निजी पूँजी चाहिए, और उसने पारिवारिक कार्यालयों (family offices) को विदेश जाते  हुए 
भी देखा है , जैसा श्री भंडारी चेताते  हैं । इसे  बचाने का तरीका है  पूर्वानुमेय नियमन: पहले से  
घोषित नियम, एक सीमा से  ऊपर हर किसी पर लागू, और अनुपालन के  लिए पर्याप्त समय के  
साथ। शक्तिशाली समूहों के  लिए मामला-दर-मामला रियायत RBI की विश्वसनीयता को दृढ़  
रुख़  से  कहीं अधिक कमज़ो र करेगी। दो बार पत्र लिखकर समय-सीमा माँगते  हुए, RBI यह दिखा 
रहा है  कि ऊपरी स्तर का नियम लागू होकर रहेगा।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 
(POSSIBLE MAINS 

“यांत्रिक सीमाओं पर निर्भर वित्तीय नियमन जहाँ  भी लागू होता है , वहाँ  नियामक-आर्बिट्रा ज 
फलता-फू लता है।” भारत में  NBFC और मुख्य निवेश कं पनियों के  नियमन के  संदर्भ में  चर्चा 
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QUESTION) कीजिए। क्या RBI को किसी बड़ी  होल्डिंग कं पनी से  अपने शेयर सूचीबद्ध कराने  की माँग करने  का 
अधिकार होना चाहिए? (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु  आदर्श 
दृष्टिकोण (MODEL 
APPROACH TO THE 
MAINS QUESTION)

1. भूमिका — 11 सितंबर के  बाद से  RBI द्वारा टाटा संस को सूचीकरण की समय-सीमा माँगते  हुए 
लिखे गए दो पत्रों से  शुरुआत कीजिए — यह NBFC पंजीकरण सौंपने के  आवेदन को अस्वीकार 
किए जाने के  बाद हुआ — और ET की उस रिपोर्ट का उल्लेख कीजिए जिसमें  समूह NBFC और 
CIC की परिभाषाओं से  बचने के  लिए बहीखाते  पुनर्गठित कर रहे  हैं ।

2. मुख्य भाग — सीमाएँ — प्रमुख व्यवसाय जाँच (50% परिसंपत्तियाँ  और 50% आय), CIC जाँच 
(90% समूह-कं पनियों में , 60% समूह-इक्विटी में ) समझाइए, और बताइए कि इनसे  नीचे  रहने  के  
लिए जिंस-व्यापार, संपत्ति-ख़ रीद, LLP और विलय का उपयोग कै से  किया जाता है।

3. मुख्य भाग — RBI सूचीकरण क्यों चाहता है  — 2021 के  स्के ल-आधारित विनियमन, ऊपरी 
स्तर, तीन वर्षों  में  सूचीकरण के  नियम और जनता के  धन को बड़े   समूहों से  जोड़ ने  वाली संस्थाओं 
के  लिए बाज़ा र-प्रकटीकरण के  तर्क  को समझाइए। अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों पर चिंता का उल्लेख 
कीजिए।

4. मुख्य भाग — विरोध में  तर्क  — भंडारी के  लेख से  अनुपातिकता का तर्क  प्रस्तुत कीजिए: बेहतर 
प्रकटीकरण और पूर्व-अनुमोदन जैसे  विकल्प, स्वामित्व और नियंत्रण का महत्व, पारिवारिक पूँजी 
को विदेश धके लने का जोखिम, और टाटा अभिशासन-विवाद तथा AGM मतदान में  इसका 
फै लाव।

5. निष्कर्ष — सार पर आधारित पर्यवेक्षण, बिना सार्वजनिक धन वाली छोटी संस्थाओं के  लिए 
छूट, और बड़ी  संस्थाओं के  लिए दृढ़ , पूर्वानुमेय प्रवर्तन का तर्क  दीजिए।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं 
दृष्टिकोण 
(ADMINISTRATOR'S 
BRAINSTORM — Q & 
APPROACH)

प्रश्न 1. आप किसी सूचीबद्ध टाटा कं पनी के  स्वतंत्र निदेशक हैं  और टाटा संस के  अध्यक्ष की 
पुनर्नियुक्ति पर मत देना है। आप बोर्ड को क्या सलाह दें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मेरा कर्तव्य कं पनी और उसके  शेयरधारकों के  प्रति है , विवाद के  किसी 
पक्ष के  प्रति नहीं। मैं  यह देखूँगा कि क्या मतदान का नतीजा हमारी कं पनी के  कारोबार, ब्रां ड या 
वित्तपोषण पर भौतिक असर डालता है , और इस मामले में  क़ा नूनी राय लूँगा। यदि नहीं, तो 
कारण दर्ज करते  हुए अनुपस्थित रहना उचित है  और इससे  पक्षपात की धारणा से  बचा जा सकता 
है। यदि हम मत देते  हैं , तो कारण मिनट्स में  दर्ज और प्रकट होने  चाहिए ताकि शेयरधारक उन्हें  
परख सकें ।

प्रश्न 2. आप RBI के  पर्यवेक्षक हैं  और पाते  हैं  कि कोई NBFC वित्त-वर्ष के  अंत से  ठीक पहले 
पतले मार्जिन पर बड़े   जिंस-सौदे  दर्ज कर रही है। आप क्या करें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  पहले जाँचूँगा कि सौदों का व्यावसायिक सार है  या वे  के वल आय-
अनुपात बदलने के  लिए किए जा रहे  हैं । मैं  लेखा-परीक्षकों से , जिन्हें  अब NBFC स्थिति पर 
रिपोर्ट देनी होती है , उनका आकलन माँगूँगा। यदि सौदे  कृ त्रिम पाए जाते  हैं , तो RBI उस संस्था 
को उसके  व्यवसाय के  सार के  अनुसार मान सकता है  और पंजीकरण की माँग कर सकता है। मैं  
यह भी सिफ़ा रिश करूँ गा कि परिभाषा की समीक्षा हो ताकि ऐसे  लेन-देन उसे  न बदल सकें ।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : क्या किसी नियामक द्वारा निजी कं पनी को अपने एक-चौथाई 
शेयर बेचने  का आदेश देना संपत्ति के  अधिकार पर हमला है?

 दृष्टिकोण (Approach): कं पनी का स्वामित्व एक संपत्ति-अधिकार है , लेकिन जनता के  धन से  
वित्तीय कारोबार चलाना शर्तों के  साथ मिलने वाली एक लाइसें सशुदा गतिविधि है। सूचीकरण 
का नियम 2021 में  प्रकाशित हुआ था और ऊपरी स्तर की हर कं पनी पर लागू होता है , किसी एक 
समूह पर नहीं। सही कसौटी अनुपातिकता की है : क्या कोई हल्का उपाय भी जोखिम को पूरा कर 
सकता था। मैं  कहूँगा कि RBI को यह बताना चाहिए कि अके ले  प्रकटीकरण पर्याप्त क्यों नहीं, 
लेकिन किसी प्रकाशित नियम का सतत प्रवर्तन मनमाना नहीं है।

2.2  IRDAI अध्यक्ष का कहना, कमीशन सीमा जनवरी या अप्रैल 2027 से लागू हो सकती है; वितरक कं पनियों के  शेयर 
36% तक गिरे

 समाचार (THE NEWS)  मुंबई। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India 
— IRDAI) की अपेक्षा है  कि बीमा कं पनियाँ  वितरण कमीशन घटने से  बचने वाली रकम पॉलिसीधारकों तक पहुँचाएँ — कम प्रीमियम, 
बेहतर रिटर्न या बेहतर दावा-भुगतान के  ज़ रिए — यह उसके  अध्यक्ष अजय सेठ ने  द इकोनॉमिक टाइम्स को दिए साक्षात्कार में  बताया। 
यह इस पत्रिका के  24 सितंबर के  कार्ड की अगली कड़ी  है ; नया यह है  कि तंत्र, संभावित शुरुआत की तारीख़  और बाज़ा र की प्रतिक्रिया 
सामने आई है। ‘बीमा वितरण की अर्थव्यवस्था का पुनर्संतुलन’ (Recalibrating Economics of Insurance Distribution) शीर्षक वाला 
परामर्श-पत्र बुधवार, 23 सितंबर को जारी हुआ। टिप्पणियाँ  25 अक्टूबर तक माँगी गई हैं । मसौदा विनियम, जिन पर भी टिप्पणियाँ  ली 
जाएँगी, बाद में  आएँगे। उन्होंने  कहा, “एक संभावना यह है  कि इस ढाँचे  को 1 जनवरी, 2027 से , या 1 अप्रैल, 2027 से  लागू किया 
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जाए।”  श्री सेठ ने  बताया कि नए कारोबार पर पहले वर्ष का कमीशन “40% से  50% तक ऊँ चा” होता है , जबकि स्थायित्व (persistency) 
के  लिए — यानी पॉलिसी को जारी रखने के  लिए — “लगभग कु छ नहीं” मिलता। IRDAI को मिलने वाली शिकायतों में  “अच्छी-
ख़ा सी, 40% से  50%” अनुचित व्यापार-आचरण की श्रेणी में  आती हैं , और इनमें  से  कई कु बिक्री (mis-selling) से  जुड़ी  हैं , यानी ख़ रीदार 
के  अनुकूल न होने  वाली पॉलिसी बेचना। पत्र में  सुझाव है  कि पहले वर्ष का कमीशन घटाया जाए और पॉलिसी नवीकरण (renewal) पर 
अधिक भुगतान हो। एक सार्वजनिक बीमा रजिस्ट्री  उत्पाद, शिकायत और दावा-भुगतान का रिकॉर्ड प्रकाशित करेगी ताकि ग्रा हक “अपने 
वितरक को जानें ”। ऋणदाताओं को यह अनिवार्य नहीं होगा कि वे  ऋण के  साथ बीमा अनिवार्य करें , जब तक कि यह जोड़  ऋणी को कोई 
प्रदर्शित लाभ न दे। कमीशन-सीमा वितरकों को दिए जाने  वाले  सभी भुगतानों को कवर करेगी। श्री सेठ ने  एक ‘डार्क  पैटर्न’ (ख़ रीदार को 
अनजाने  विकल्पों की ओर धके लने वाला डिज़ा इन) का उदाहरण दिया — ग्रा हकों से  उद्धरण (quote) पाने के  लिए फ़ो न नंबर लेना और 
प्रचार-कॉल पर लगी रोक माफ़  करवाना। उन्होंने  बताया कि व्यय अनुपात (expense ratios) जीवन बीमा में  20% से  ऊपर से  घटकर 
लगभग 16.5% और सामान्य बीमा में  लगभग 30% से  घटकर 25% हुए थे , फिर दोबारा बढ़ कर 20% से  ऊपर और लगभग 32% हो गए। 
द इंडियन एक्सप्रेस के  अनुसार प्रस्तावित पहले-वर्ष के  जीवन-बीमा कमीशन-सीमा वितरकों के  लिए प्रीमियम का 20% और एजें टों के  
लिए 25% है , जो मौजूदा स्तरों से  आधे  से  भी कम है ; IRDAI ने  2023 में  सीमाएँ हटा दी थीं। प्रबंधन-व्यय (Expenses of Management) 
पाँच वर्षों  में  घटाकर जीवन बीमाकर्ताओं के  लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के  12.5% और सामान्य बीमाकर्ताओं के  लिए 20% किए 
जाएँगे , जिनकी सीमाएँ 2028-29 के  लिए तय हैं । के यरएज रे टिं ग्स का कहना है  कि 22 में  से  20 जीवन बीमाकर्ता और 31 में  से  28 
सामान्य बीमाकर्ता आज इन सीमाओं से  ऊपर हैं । IRDAI ने  पाया कि सामान्य-बीमा दलालों (brokers) से  आने वाला प्रीमियम 2022-
23 और 2024-25 के  बीच 37% बढ़ा  जबकि उनका कमीशन 173% बढ़ा । पॉलिसीबाज़ा र की मालिक PB फिनटे क शुक्रवार को 36% और 
शुक्रवार को 3% गिरी। टर्टलमिंट दोनों दिन 20% गिरी। HDFC लाइफ और ICICI प्रूडें शियल लाइफ 4-5% गिरे । JM फाइनें शियल का 
कहना है  कि बीमा से  आय बैं कों के  कर-पूर्व लाभ में  2022-23 और 2025-26 के  बीच 3.5% से  बढ़ कर 5.1% हो गई है। ET की रिपोर्ट है  कि 
वितरक पूछें गे  कि क्या यह सीमा मौजूदा पॉलिसियों के  नवीकरण पर भी लागू होगी; PB फिनटे क ने  2025-26 में  अपनी ₹6,794 करोड़  
की परिचालन आय में  से  ₹6,089 करोड़  बीमा कमीशन से  कमाए, जिसमें  ₹935 करोड़  नवीकरण से  आया। जेफ़ रीज़  का अनुमान है  कि 
नए-कारोबार कमीशन में  10% की कटौती से  ऐसे  वितरकों की कमाई 10-12% तक घट सकती है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसियों के  
लिए प्रस्तावित पहले-वर्ष की सीमा वितरण संस्थाओं के  लिए 15% और एजें टों के  लिए 20% है , जिसमें  नवीकरण और पोर्टे बिलिटी 
कमीशन क्रमशः 5% और 10% होगा। पाठ्यक्रम से  जुड़ा व: सामान्य अध्ययन-3 में  वित्तीय समावेशन और नियमन।

एक पंक्ति में  पूरी श्रृं खला (THE CHAIN IN ONE LINE)
बीमा-प्रसार कम बना रहता है  और बीमा कं पनियाँ  वितरण के  लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं  → IRDAI के  2023 के  नियम उत्पाद-वार 
कमीशन सीमाएँ हटा देते  हैं  और भुगतान को समग्र  व्यय-सीमा के  भीतर बोर्ड-नीति पर छोड़  देते  हैं  → कमीशन प्रीमियम से  चार-पाँ च 
गुना तेज़ी  से  बढ़ ते  हैं  और व्यय अनुपात दोबारा पहले के  स्तरों से  ऊपर पहुँ च जाते  हैं  → कु बिक्री और बंडलिंग की शिकायतें  बढ़ ती हैं  → 
23 सितंबर का पत्र नई सीमाओं और एक सार्वजनिक रजिस्ट्री  का प्रस्ताव देता है , और वितरक कं पनियों के  शेयर तेज़ी  से  गिरते  हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध 
(STATIC SYLLABUS 
LINKAGE)

1. बीमा अधिनियम, 1938 में  आज भी कमीशन और व्यय के  क़ा नूनी आधार हैं  — बीमा 
अधिनियम, 1938 (Insurance Act, 1938) भारत में  बीमा कारोबार का मूल क़ा नून है। धारा 40 
किसी लाइसें सशुदा एजें ट या मध्यस्थ के  अलावा किसी और को कारोबार दिलाने  के  लिए 
कमीशन या पारिश्रमिक देने  पर रोक लगाती है , और बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 
[Insurance Laws (Amendment) Act, 2015] के  बाद कमीशन की सीमाएँ अधिनियम में  लिखे 
होने  के  बजाय IRDAI के  विनियमों से  तय होती हैं । धारा 40B और 40C क्रमशः जीवन और 
सामान्य बीमा में  प्रबंधन-व्यय की सीमाओं से  जुड़ी  हैं । प्रबंधन-व्यय (Expenses of 
Management — EoM) किसी बीमाकर्ता के  सभी परिचालन-खर्चों को समेटता है , जिसमें  
कमीशन भी शामिल है , और यह प्रीमियम-आय पर भारित होता है।

2. IRDAI एक वैधानिक नियामक है , जिसे  IRDA अधिनियम, 1999 ने  बनाया — बीमा नियामक 
और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (Insurance Regulatory and Development 
Authority Act, 1999) मल्होत्रा समिति (1994) की रिपोर्ट के  बाद आया, जिसने क्षेत्र को निजी 
बीमाकर्ताओं के  लिए खोलने और एक स्वतंत्र नियामक बनाने  की सिफ़ा रिश की थी। प्राधिकरण 
में  एक अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य होते  हैं , जिन्हें  कें द्र  सरकार नियुक्त 
करती है। धारा 14 इसके  कर्तव्य तय करती है , जिनमें  पॉलिसीधारकों के  हितों की रक्षा, मध्यस्थों 
का नियमन और एजें टों के  लिए आचार-संहिता तय करना शामिल है। इसका मुख्यालय 
हैदराबाद में  है।

3. बैं काश्योरें स और मध्यस्थ-श्रेणियाँ  तय करती हैं  कि बीमा किसके  ज़ रिए बिकता है  — बीमा 
ग्रा हकों तक व्यक्तिगत एजें टों, कॉर्पोरेट एजें टों (ज़् यादातर बैं क और NBFC, जिसे  बैं काश्योरें स 
कहा जाता है ), दलालों, वेब एग्री गेटरों, बीमा विपणन फर्मों और सीधी बिक्री के  ज़ रिए पहुँचता 
है। कॉर्पोरेट एजें ट उन्हीं बीमाकर्ताओं के  उत्पाद बेचता है  जिनसे  उसका टाई-अप है , जबकि 
दलाल ग्रा हक का प्रतिनिधित्व करता है  और किसी भी बीमाकर्ता के  पास कारोबार रख सकता है। 
कु बिक्री आमतौर पर वहीं होती है  जहाँ  बेचने  वाले  के  पास ख़ रीदार पर ताक़ त होती है , जैसे  जब 
कोई बैं क पॉलिसी को ऋण से  जोड़ ता है , या जहाँ  कमीशन दी गई सलाह के  मूल्य से  अधिक 
होता है।

4. 2047 तक सबके  लिए बीमा वह नीति-लक्ष्य है  जिसकी सेवा में  सीमाएँ लाई जा रही हैं  — 
IRDAI ने  ‘2047 तक सबके  लिए बीमा’ (Insurance for All by 2047) का लक्ष्य अपनाया है , 
यानी स्वतंत्रता की शताब्दी तक हर नागरिक के  पास जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति कवर हो। 
भारत में  बीमा-प्रसार (insurance penetration — GDP में  प्रीमियम का हिस्सा) अंतरराष्ट्री य 
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मानकों से  कम बना हुआ है , और सघनता (density — प्रति व्यक्ति प्रीमियम) उससे  भी कम है। 
नियामक के  2023 से  जारी सुधार, जिनमें  उपयोग-और-दाख़ि ल (use-and-file) उत्पाद-अनुमोदन 
प्रणाली और बीमा सुगम, एक ऑनलाइन बाज़ा र-मंच, शामिल हैं , प्रसार बढ़ा ने  के  लिए बनाए 
गए थे। कमीशन के  प्रस्ताव इस बात की स्वीकृ ति हैं  कि पहले के  अविनियमन ने  कवर बढ़ा ने  से  
कहीं तेज़ी  से  वितरण-लागत बढ़ा ई।

यूपीएससी को यह विषय क्यों 
पसंद है  (WHY UPSC LOVES 
THIS — TREND)

1. सामान्य अध्ययन-3 वित्तीय समावेशन और वित्तीय उत्पादों की लागत पर पूछता है  — UPSC 
ने  बीमा-प्रसार, IRDAI की भूमिका और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री 
सुरक्षा बीमा योजना जैसी योजनाओं पर सवाल पूछे  हैं । निजी प्रवेश के  बावजूद बीमा-प्रसार 
कम क्यों बना हुआ है , इस पर सवाल इस कार्ड के  वितरण-लागत संबंधी आँकड़ों  का सीधे  
उपयोग करेगा।

2. नियामक डिज़ा इन मुख्य परीक्षा का बार-बार आने वाला विषय है  — क्या नियामकों को 
सिद्धांतों पर या कठोर सीमाओं पर निर्भर रहना चाहिए, और नियामक पलटीमारी के  जोखिम पर 
सवाल इस मामले में  फ़ि ट बैठते  हैं । IRDAI 2023 में  सीमाओं से  बोर्ड-अनुमोदित नीतियों की 
ओर गया था और अब वापस लौट रहा है। यह नियामक-अनुक्रम का एक स्पष्ट उदाहरण बनाता 
है।

3. उपभोक्ता संरक्षण और सूचना-विषमता सामान्य अध्ययन-3 और 4 दोनों में  चलती है  — 
प्रधान-अभिकर्ता समस्या (principal-agent problem), जिसमें  विक्रे ता ख़ रीदार से  अधिक 
जानता है  और किसी तीसरे  पक्ष से  भुगतान पाता है , अर्थशास्त्र की एक मूल अवधारणा है। 
आचारिकी के  प्रश्नपत्र कु बिक्री को पेशेवर सत्यनिष्ठा और देखभाल-कर्तव्य के  के स-स्टडी के  रूप 
में  प्रयोग करते  हैं ।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु  मुख्य तथ्य 
(PRELIMS NUGGETS)

● बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण मल्होत्रा समिति की सिफ़ा रिश पर IRDA 
अधिनियम, 1999 के  अंतर्गत गठित एक वैधानिक निकाय है।

● बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40 किसी लाइसें सशुदा एजें ट या मध्यस्थ के  अलावा 
किसी अन्य व्यक्ति को बीमा-कारोबार दिलाने  के  लिए कमीशन देने  पर रोक लगाती है।

● किसी बीमाकर्ता के  प्रबंधन-व्यय में  कमीशन और परिचालन-खर्च शामिल होते  हैं , और 
इनकी सीमाएँ बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40B तथा 40C को IRDAI के  विनियमों 
के  साथ पढ़ कर तय होती हैं ।

● बैं काश्योरें स का अर्थ है  बैं कों द्वारा, सामान्यतः बीमाकर्ताओं के  कॉर्पोरेट एजें ट के  रूप में , 
बीमा उत्पादों का वितरण।

● बीमा दलाल ग्रा हक का प्रतिनिधित्व करता है  और कई बीमाकर्ताओं के  पास कारोबार रख 
सकता है , जबकि कॉर्पोरेट एजें ट के वल उन्हीं बीमाकर्ताओं के  उत्पाद बेचता है  जिनसे  
उसका टाई-अप है।

● स्थायित्व अनुपात (persistency ratio) यह मापता है  कि बिक्री की तारीख़  से  किसी 
निश्चित अवधि के  बाद कितने प्रतिशत पॉलिसियाँ  प्रीमियम-भुगतान के  साथ जारी रहती 
हैं ।

विश्लेषण (ANALYSIS) 1. 2023 का अविनियमन इसलिए विफल हुआ क्योंकि सीमा बीमाकर्ता पर लगाई गई थी, 
प्रोत्साहन पर नहीं — 2023 में  IRDAI ने  बीमाकर्ताओं को समग्र  व्यय-सीमा के  भीतर बोर्ड-नीति 
से  कमीशन तय करने दिया। सिद्धांत यह था कि प्रतिस्पर्धा लागत को नियंत्रित रखेगी। व्यवहार 
में , बीमाकर्ता बड़े   वितरकों, ख़ा सकर बैं कों, तक पहुँच के  लिए प्रतिस्पर्धा करने  लगे  और उस पहुँच 
के  लिए अधिक भुगतान करने लगे। यही कारण है  कि दलाल-कमीशन 37% प्रीमियम-वृद्धि पर 
173% बढ़ा । एक समग्र  सीमा किसी बीमाकर्ता को बिक्री पर भारी ख़ र्च करने और कहीं और बचत 
करने से  नहीं रोकती। श्री सेठ के  अपने आँकड़े   — जीवन-व्यय फिर 20% से  ऊपर और सामान्य-
व्यय लगभग 32% — दिखाते  हैं  कि यह लचीलापन वितरण के  लिए इस्तेमाल हुआ, 
पॉलिसीधारकों के  लिए नहीं।

2. स्थायित्व के  लिए अधिक भुगतान करना मूल विचार है , और अगले-मोर्चे  पर लदा कमीशन 
असली समस्या है  — 40-50% का पहले-वर्ष का कमीशन विक्रे ता को बिक्री के  लिए भुगतान 
करता है  और पॉलिसी टिके गी या नहीं, इसके  लिए लगभग कु छ नहीं। यही कारण है  कि कु बिक्री 
होती है : ग्रा हक को यह पता चलने से  पहले  ही कि उत्पाद उसके  अनुकू ल नहीं है , एजें ट को 
भुगतान हो चुका होता है। पहले  वर्ष से  नवीकरण की ओर पैसा खिसकाने से  विक्रे ता की आय 
ग्रा हक के  हित के  साथ जुड़  जाती है। यह सपाट कटौती से  बेहतर औज़ा र है , क्योंकि यह उपयुक्त 
उत्पाद बेचने  वाले  वितरकों को पुरस्कृ त करता है  और ग्रा हक-छूट (churn) को दंडित करता है।

3. बाज़ा र की प्रतिक्रिया इस बात का पैमाना है  कि कितना कारोबार ऊँ चे  कमीशन पर निर्भर था 
— PB फिनटे क अपनी लगभग 90% परिचालन आय बीमा-कमीशन से  कमाती है , और बैं क अब 
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अपने कर-पूर्व लाभ का 5.1% बीमा से  कमाते  हैं । एक ही दिन में  36% की गिरावट दिखाती है  कि 
इन कं पनियों के  मूल्य का कितना हिस्सा मौजूदा कमीशन-स्तरों पर टिका था। इससे  सीमाएँ 
ग़ लत नहीं ठहरतीं। वितरक तर्क  दें गे  कि ऑनलाइन मंचों की ग्रा हक-अधिग्र हण लागत अधिक 
होती है  और वे  मूल्य-तुलना को बेहतर बनाते  हैं , और ET का संपादकीय स्वीकार करता है  कि 
असर हर मॉडल पर अलग होगा। IRDAI इसका कु छ हिस्सा चैनल और उत्पाद के  अनुसार 
अलग सीमाएँ तय करके  पूरा कर सकता है , जो पत्र पहले से  करता है , और यह स्पष्ट रूप से  तय 
करके  कि सीमाएँ पुरानी पॉलिसियों के  नवीकरण पर भी लागू होंगी या नहीं। इन्हें  पूर्वप्रभावी रूप 
से  लागू करना संविदाओं को कमज़ो र करेगा और मुक़ दमेबाज़ी  को न्योता देगा।

4. सार्वजनिक रजिस्ट्री  सीमाओं से  भी अधिक मायने रख सकती है  — सीमाओं को पार्श्व-
भुगतानों (side payments) से  टाला जा सकता है , इसलिए श्री सेठ कहते  हैं  कि सीमाएँ सभी 
भुगतानों को कवर करें  और सम्बद्ध-पक्ष सौदों पर नज़ र रखी जाएगी। प्रकटीकरण को टालना 
कहीं अधिक कठिन है। यदि कोई ग्रा हक देख सके  कि किन वितरकों की शिकायत-दर ऊँ ची है  
और कौन से  बीमाकर्ता दावे  जल्दी निपटाते  हैं , तो प्रतिस्पर्धा गुणवत्ता पर काम करने लगती है। 
रजिस्ट्री  का मूल्य इस बात पर निर्भर करेगा कि आँकड़े   पूरे , समयबद्ध और साधारण ख़ रीदार के  
इस्तेमाल-योग्य हों।

5. पॉलिसीधारकों को लाभ मिलेगा या नहीं, यह IRDAI के  इस हस्तांतरण को लागू कराने  पर 
निर्भर है  — श्री सेठ कहते  हैं  कि बचत पॉलिसीधारकों तक कम प्रीमियम, बेहतर रिटर्न या बेहतर 
दावा-अनुपात के  ज़ रिए पहुँचनी चाहिए। इसके  लिए कोई स्वचालित तंत्र नहीं है। बीमाकर्ता 
बचत को मुनाफ़े   के  रूप में  रख सकते  हैं । IRDAI को बीमाकर्ता और उत्पाद के  अनुसार व्यय और 
दावा-आँकड़े   प्रकाशित करने होंगे  ताकि इस हस्तांतरण की जाँच हो सके । अन्यथा यह सुधार 
के वल पैसे  को वितरकों से  बीमाकर्ताओं के  शेयरधारकों तक खिसका देगा। ET के  संपादकीय की 
यह चेतावनी कि उद्योग प्रस्तावों को कमज़ो र करने  की कोशिश करेगा, यथार्थवादी है , और 
नियामक की विश्वसनीयता इस पर निर्भर करेगी कि परामर्श के  बाद डिज़ा इन का कितना हिस्सा 
बचता है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 
(POSSIBLE MAINS 
QUESTION)

“भारत में  बीमा-प्रसार कम होने  की वजह अके ले  कम आय नहीं बल्कि ऊँ ची वितरण-लागत है।” 
IRDAI के  सितंबर 2026 के  कमीशन और प्रबंधन-व्यय संबंधी परामर्श-पत्र के  आलोक में  इस कथन 
का परीक्षण कीजिए। यह सुनिश्चित करने के  लिए कि लाभ पॉलिसीधारकों तक पहुँचे , कौन-से  
सुरक्षा-उपाय आवश्यक हैं ? (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु  आदर्श 
दृष्टिकोण (MODEL 
APPROACH TO THE 
MAINS QUESTION)

1. भूमिका — 2047 तक सबके  लिए बीमा के  लक्ष्य और 23 सितंबर के  परामर्श-पत्र का उल्लेख 
कीजिए, जो कमीशन-सीमा, कम व्यय-सीमा और एक सार्वजनिक बीमा-रजिस्ट्री  का प्रस्ताव 
देता है , तथा 1 जनवरी या 1 अप्रैल, 2027 से  संभावित शुरुआत का ज़ि क्र कीजिए।

2. मुख्य भाग — ऊँ ची वितरण-लागत के  प्रमाण — आँकड़ों  का उपयोग कीजिए: 40-50% पहले-
वर्ष का कमीशन, 37% प्रीमियम-वृद्धि के  मुक़ा बले दलाल-कमीशन में  173% वृद्धि, जीवन बीमा 
में  फिर 20% से  ऊपर और सामान्य बीमा में  लगभग 32% व्यय-अनुपात, तथा 40-50% 
शिकायतें  अनुचित व्यापार-आचरण से  संबंधित।

3. मुख्य भाग — प्रस्ताव — पहले-वर्ष की सीमाएँ समझाइए (जीवन में  20% और 25%; 
व्यक्तिगत स्वास्थ्य में  15% और 20%), नवीकरण को अधिक भार, 2028-29 के  लिए 12.5% और 
20% की EoM सीमाएँ, ऋण के  साथ अनिवार्य बंडलिंग पर रोक, और ‘अपने वितरक को जानें ’।

4. मुख्य भाग — प्रतिवाद और सुरक्षा-उपाय — ऑनलाइन वितरकों और बैं कों पर पड़ ने  वाले  
व्यवधान, नवीकरणों पर पूर्वप्रभावी लागू होने  के  सवाल, और पार्श्व-भुगतानों के  जोखिम पर 
चर्चा कीजिए। पारदर्शी हस्तांतरण-निगरानी, उत्पाद-वार प्रकटीकरण और सम्बद्ध-पक्ष 
व्यवस्थाओं पर प्रवर्तन की सिफ़ा रिश कीजिए।

5. निष्कर्ष — निष्कर्ष निकालिए कि प्रसार आय जितना ही भरोसे  पर निर्भर करता है , और भरोसा 
उचित उत्पाद को उचित क़ी मत पर बेचने  पर टिका है ; 2023 की पलटी के  बाद स्थिर नियम 
मायने रखते  हैं ।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं 
दृष्टिकोण 
(ADMINISTRATOR'S 
BRAINSTORM — Q & 
APPROACH)

प्रश्न 1. आप ज़ि ला कलेक्टर हैं  और शिकायत मिलती है  कि किसी बैं क शाखा में  किसानों को 
फसल-ऋण के  साथ जीवन बीमा पॉलिसी ज़ बरदस्ती दी जा रही है। आप क्या करें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  यह मामला अग्र णी ज़ि ला प्रबंधक (Lead District Manager) के  साथ 
ज़ि ला स्तरीय परामर्शदात्री समिति में  उठाऊँ गा और बैं क से  स्पष्टीकरण माँगूँगा। ऋणी को स्पष्ट 
लाभ दिखाए बिना ऋण के  साथ बीमा जोड़ ना वह प्रथा है  जिसे  IRDAI अब प्रतिबंधित करना 
चाहता है , और RBI के  नियम पहले ही ग्रा हकों के  साथ निष्पक्ष व्यवहार की अपेक्षा रखते  हैं । मैं  
प्रभावित किसानों से  बीमाकर्ता, बीमा भरोसा पोर्टल और बीमा लोकपाल के  पास शिकायत दर्ज 
कराने  को कहूँगा, और बैं क के  नियंत्रक कार्यालय तथा नियामक को रिपोर्ट भेजूँगा।
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प्रश्न 2. आप IRDAI के  अधिकारी हैं । एक बड़ा  वितरक तर्क  देता है  कि सीमाएँ उसके  कारोबारी 
मॉडल को तबाह कर दें गी। आप क्या जवाब दें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  उसकी अधिग्र हण-लागत, स्थायित्व और शिकायत-दर के  आँकड़े   
माँगूँगा, और यह देखूँगा कि क्या साक्ष्य किसी चैनल-विशेष सीमा को उचित ठहराते  हैं । मैं  स्पष्ट 
करूँ गा कि उद्देश्य उपयुक्त, टिकाऊ बिक्री के  लिए भुगतान करना है , न कि किसी एक चैनल को 
तरजीह देना। मैं  यह भी स्पष्ट करूँ गा कि सीमाएँ मौजूदा पॉलिसियों पर लागू होती हैं  या नहीं, 
क्योंकि इस बिंदु पर अनिश्चितता बेवजह नुक़ सान पहुँचाती है। अंतिम नियम एक जैसी सभी 
कं पनियों के  लिए समान होना चाहिए।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : क्या कमीशन पर सीमा लगाना लाइसें स राज की वापसी है?
 दृष्टिकोण (Approach): मूल्य-सीमाएँ आमतौर पर कमज़ो र औज़ा र होती हैं , लेकिन बीमा 

वितरण में  सूचना की गंभीर समस्या है। ख़ रीदार उस उत्पाद को नहीं परख सकता जिसका मूल्य 
वर्षों  बाद पता चलता है , और विक्रे ता को ख़ रीदार नहीं बल्कि बीमाकर्ता भुगतान करता है। जहाँ  
ऐसा होता है , वहाँ  प्रोत्साहनों पर सीमाएँ दुनिया भर में  उपभोक्ता-संरक्षण का एक मानक उपाय 
हैं । बेहतर दीर्घकालिक उत्तर प्रकटीकरण और गुणवत्ता पर प्रतिस्पर्धा है , और प्रस्तावित रजिस्ट्री  
उसी दिशा में  इशारा करती है।

2.3  नई GDP शृंखला MGT-7 आँकड़ों   से बहु-गतिविधि कं पनियों को बाँ टती है, और छत पर लगे सौर संयंत्र व 
सरकारी आवास को गिनती में  लाती है

 समाचार (THE NEWS)  नई दिल्ली। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) का नई GDP शृंखला के  लिए ‘स्रोत और 
पद्धतियाँ ’ (Sources and Methods) दस्तावेज़ , जो पिछले सोमवार जारी हुआ, ऐसे  बदलावों से  भरा है  जिन पर बहुत कम ध्यान गया है , 
द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट करता है। स्रोत और पद्धतियाँ  वह मैनुअल है  जो बताता है  कि राष्ट्री य लेखाओं में  हर आँकड़ा  कहाँ  से  आता है  
और कै से  निकाला जाता है। इस पत्रिका के  22 सितंबर के  कार्ड ने  मुख्य बदलावों को कवर किया था। रिपोर्ट में  पिछले एक साल की बहस 
पर हावी रहे  पाँच बदलाव गिनाए गए हैं : आधार वर्ष का 2011-12 से  2022-23 में  बदलना; वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (Gross Value 
Added — GVA) निकालने के  लिए ‘दोहरा अपस्फीतिकरण’ (double deflation); उस अपस्फीतिकरण में  उत्पादक मूल्य सूचकांक 
(Producer Price Index — PPI) और बैं किं ग सेवा मूल्य सूचकांक (Banking Services Price Index — BSPI) का उपयोग; सर्वेक्षणों के  
ज़ रिए अनौपचारिक क्षेत्र के  बेहतर अनुमान; और वार्षिक GDP में  उत्पादन तथा व्यय पक्ष से  मापे  जाने  पर कोई अंतर (discrepancy) न 
रहने  की अपेक्षा। आज की रिपोर्ट पाँच अन्य बदलावों को कवर करती है।  पहला बदलाव यह है  कि किसी उद्यम को कै से  वर्गीकृ त किया 
जाए। मान लीजिए किसी कं पनी का ₹100 का कारोबार विनिर्माण और सेवाएँ दोनों से  आता है  और उसका GVA ₹50 है। पुरानी शृंखला 
में  उसकी ‘मुख्य गतिविधि’ यह तय करती थी: यदि ₹70 का कारोबार विनिर्माण से  आता था, तो पूरे  ₹50 के  GVA को विनिर्माण में  गिना 
जाता था। नई शृंखला में  GVA को हिस्से  के  अनुसार बाँटा जाता है। यदि GVA का ₹20 सेवाओं से  आता है , तो वह सेवाओं में  जाएगा 
और शेष विनिर्माण में । यह इसलिए संभव है  क्योंकि हर वित्त-वर्ष कं पनियाँ  कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के  पास दो प्रपत्र दाख़ि ल करती हैं : 
सार्वजनिक और निजी कं पनियों के  लिए MGT-7, और एकल-व्यक्ति तथा छोटी कं पनियों के  लिए MGT-7A। ये  वार्षिक विवरणियाँ  
वित्तीय नतीजे , प्रबंधन-ढाँचा, हिस्सेदारी और ऋण बताती हैं ।  दू सरा, सरकार अपने कर्मचारियों को जो आवास सुविधा देती है , उसका 
मूल्य पहले नहीं गिना जाता था। जिन कर्मचारियों को मकान-किराया भत्ता (HRA) मिलता है , वह पहले से  उनके  वेतन में  दर्ज होता है , 
लेकिन जिन्हें  क्वार्टर मिलता है , उनके  लिए यह दर्ज नहीं होता था। नई शृंखला इस आवास-सेवा का मूल्य मकानों की लागत के  आधार 
पर तय करती है , जिसमें  से  मरम्मत-रखरखाव लागत और स्थिर पूँजी का वार्षिक उपभोग (मूल्यह्रास) घटाया जाता है। तीसरा, यह 
शृंखला कई प्रकार की परिसंपत्तियों के  लिए छोटी ‘औसत उपयोगी आयु ’ मानती है : आवासों की आयु  अब 70-80 वर्ष के  बजाय 60-75 
वर्ष मानी जाती है। छोटी आयु  का अर्थ है  ऊँ चा वार्षिक मूल्यह्रास, जो निवल घरेलू उत्पाद जैसे  निवल मापों को प्रभावित करता है। 
चौथा, शेयर, डिबें चर, संकर लिखतों (hybrid instruments) और म्यूचुअल फं ड में  घरेलू वित्तीय बचत अब भारतीय रिज़ र्व बैं क के  बजाय 
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) से  ली जाती है। इससे  रियल एस्टे ट निवेश न्यास (REIT), आधारभूत संरचना निवेश न्यास 
(InvIT) और वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) जैसे  लिखत भी जुड़  जाते  हैं । पाँचवाँ , वह बिजली जो घर अपने उपयोग के  लिए छत पर लगे  
सौर पैनलों से  बनाते  हैं , अब गिनी जाती है। ‘बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं’ के  उप-क्षेत्र ने  अप्रैल-जून 2026 में  
₹1.92 लाख करोड़  का वास्तविक GVA उत्पन्न किया, जो एक साल पहले से  8.9% अधिक है। पाठ्यक्रम से  जुड़ा व: सामान्य अध्ययन-3 
में  वृद्धि, उसका मापन और बचत सहित संसाधनों की जुटान।

एक पंक्ति में  पूरी श्रृं खला (THE CHAIN IN ONE LINE)
2015 में  शुरू हुई 2011-12 की शृं खला MCA-21 कॉर्पोरेट डेटाबेस का उपयोग करती है  पर हर कं पनी को उसकी मुख्य गतिविधि के  
आधार पर एक ही क्षेत्र में  रखती है  → आलोचक अपस्फीतिकों, अनौपचारिक-क्षेत्र अनुमानों और उत्पादन-व्यय मापों के  बीच अंतर पर 
सवाल उठाते  हैं  → MoSPI दोहरे  अपस्फीतिकरण, PPI और सर्वेक्षण-आँकड़ों  के  साथ 2022-23 को आधार वर्ष बनाता है  → स्रोत और 
पद्धतियाँ  दस्तावेज़  MGT-7/MGT-7A से  गतिविधि-वार बँटवारा, SEBI की बचत-आँकड़े  , नई परिसंपत्ति-आयु और छत पर लगे  सौर 
पैनल जोड़ ता है  → क्षेत्रीय हिस्सेदारी और बचत के  अनुमान नए सिरे  से  खींचे  जाते  हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध 
(STATIC SYLLABUS 
LINKAGE)

1. राष्ट्री य सांख्यिकी कार्यालय MoSPI के  अंतर्गत राष्ट्री य लेखा तैयार करता है  — राष्ट्री य 
सांख्यिकी कार्यालय (National Statistics Office — NSO) 2019 में  कें द्रीय सांख्यिकी कार्यालय 
और राष्ट्री य प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के  विलय से  सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन 
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मंत्रालय के  भीतर बनाया गया था। इसका राष्ट्री य लेखा प्रभाग GDP के  अनुमान प्रकाशित 
करता है , जिनमें  त्रैमासिक अनुमान और वार्षिक राष्ट्री य लेखा सांख्यिकी शामिल हैं । राष्ट्री य 
सांख्यिकी आयोग, जो रंगराजन आयोग की सिफ़ा रिश पर 2005 में  बना, सांख्यिकीय मानकों की 
शीर्ष सलाहकार संस्था है। भारत संयुक्त राष्ट्र  की राष्ट्री य लेखा प्रणाली (System of National 
Accounts) का, वर्तमान में  2008 के  संस्करण का, अनुसरण करता है।

2. आधार वर्ष इसलिए बदला जाता है  ताकि क़ी मतें  और अर्थव्यवस्था की संरचना वर्तमान बनी 
रहे  — वास्तविक GDP किसी आधार वर्ष की क़ी मतों पर निकाला जाता है , और क्षेत्रों के  भार 
उसी वर्ष की अर्थव्यवस्था को दर्शाते  हैं । जैसे -जैसे  अर्थव्यवस्था बदलती है , नए उद्योग और नए 
उत्पाद आते  हैं , पुराना आधार गिरते  क्षेत्रों को बढ़ा -चढ़ा कर दिखाता है  और नए क्षेत्रों को छोड़  
देता है। पुनरीक्षण के  साथ आँकड़ों  के  स्रोत और पद्धतियाँ  भी क़ी मतों के  साथ अद्यतन होती हैं । 
पहले की शृंखला ने  2004-05 और फिर 2011-12 को आधार बनाया था, और 2011-12 की 
शृंखला जनवरी 2015 में  जारी हुई थी।

3. आधार-क़ी मतों पर GVA और बाज़ा र-क़ी मतों पर GDP कर और सब्सिडी के  अंतर से  भिन्न होते  
हैं  — सकल मूल्य वर्धित उत्पादन के  मूल्य में  से  उत्पादन में  इस्तेमाल हुए आगतों (inputs) का 
मूल्य घटाकर निकाला जाता है। आधार-क़ी मतों पर GVA = साधन-लागत पर GVA + उत्पादन 
कर − उत्पादन सब्सिडी। बाज़ा र-क़ी मतों पर GDP = आधार-क़ी मतों पर GVA + उत्पाद कर − 
उत्पाद सब्सिडी। 2015 के  पुनरीक्षण के  बाद से  भारत क्षेत्रीय वृद्धि को आधार-क़ी मतों पर GVA 
के  रूप में  और मुख्य वृद्धि को बाज़ा र-क़ी मतों पर GDP के  रूप में  दर्ज करता है।

4. दोहरा अपस्फीतिकरण और आपूर्ति-उपयोग तालिकाएँ वास्तविक अनुमानों को बेहतर बनाती 
हैं  — एकल अपस्फीतिकरण नाम-मात्र GVA को एक ही मूल्य सूचकांक से  भाग देता है। दोहरा 
अपस्फीतिकरण उत्पादन को एक उत्पादक मूल्य सूचकांक से  और आगतों को अलग से  एक 
आगत मूल्य सूचकांक से  अपस्फीत करता है , और उनका अंतर लेता है  — यह अधिक सटीक 
होता है  जब आगत और उत्पादन की क़ी मतें  अलग-अलग दिशा में  चलती हैं । आपूर्ति-उपयोग 
तालिका हर उत्पाद के  लिए कु ल आपूर्ति (उत्पादन जमा आयात) और कु ल उपयोग (मध्यवर्ती 
उपयोग, उपभोग, निवेश और निर्यात) दर्शाती है। इसका उपयोग GDP के  उत्पादन और व्यय 
अनुमानों का मिलान करने में  होता है। 2011-12 की शृंखला में  शुरू किया गया कं पनी-फाइलिंग 
का MCA-21 डेटाबेस कॉर्पोरेट क्षेत्र के  लिए मुख्य स्रोत के  रूप में  RBI के  कं पनी-प्रतिदर्श की 
जगह ले  चुका है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों 
पसंद है  (WHY UPSC LOVES 
THIS — TREND)

1. GDP पद्धति एक स्थायी प्रारंभिक विषय है  — UPSC ने  GDP और GVA, साधन-लागत और 
बाज़ा र-क़ी मत, तथा नाम-मात्र और वास्तविक मूल्यों के  अंतर पर सवाल पूछे  हैं । आधार-वर्ष 
पुनरीक्षण, दोहरा अपस्फीतिकरण और स्व-स्वामित्व वाले आवास जैसे  आरोपित (imputed) 
मदों के  उपचार जैसे  विषय स्वाभाविक रूप से  कथन-आधारित प्रश्न बनते  हैं ।

2. मुख्य परीक्षा नीति के  लिए आँकड़ों  की विश्वसनीयता पर पूछती है  — 2015 के  पुनरीक्षण के  
बाद भारत के  वृद्धि-आँकड़ों  पर हुई बहस मुख्य परीक्षा में  आधिकारिक सांख्यिकी की 
विश्वसनीयता से  जुड़े   प्रश्न के  रूप में  पहुँची थी। नई शृंखला, और वर्गीकरण तथा बचत पर 
उसकी बारीकियाँ , उम्मीदवारों को यह सामग्री  देती हैं  कि बेहतर स्रोत पहले की आलोचनाओं को 
कै से  संबोधित कर सकते  हैं ।

3. बचत और निवेश GDP को पूँजी-निर्माण से  जोड़ ते  हैं  — गृहस्थ क्षेत्र भारत का सबसे  बड़ा  
निवल बचतकर्ता है , और घटती घरेलू वित्तीय बचत तथा बढ़ ती भौतिक बचत पर सवाल आते  
रहे  हैं । बचत-आँकड़ों  का RBI से  SEBI की ओर स्थानांतरण और REIT तथा InvIT का समावेश 
सीधे  तौर पर प्रासंगिक है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु  मुख्य तथ्य 
(PRELIMS NUGGETS)

● राष्ट्री य सांख्यिकी कार्यालय 2019 में  कें द्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्री य प्रतिदर्श 
सर्वेक्षण कार्यालय के  विलय से  सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के  अंतर्गत 
गठित किया गया था।

● बाज़ा र-क़ी मतों पर GDP, आधार-क़ी मतों पर GVA जमा उत्पाद कर घटा उत्पाद सब्सिडी 
के  बराबर होता है।

● दोहरे  अपस्फीतिकरण के  अंतर्गत उत्पादन और मध्यवर्ती आगतों को उनके  अपने-अपने 
मूल्य सूचकांकों से  अलग-अलग अपस्फीत करके  वास्तविक मूल्य वर्धित निकाला जाता 
है।

● प्रपत्र MGT-7 और MGT-7A कं पनियों द्वारा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के  पास दाख़ि ल की 
जाने  वाली वार्षिक विवरणियाँ  हैं , जिनमें  MGT-7A एकल-व्यक्ति कं पनियों और छोटी 
कं पनियों के  लिए है।

● राष्ट्री य लेखाओं की 2011-12 आधार-वर्ष शृंखला निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के  लिए कं पनी-
फाइलिंग के  MCA-21 डेटाबेस का उपयोग करने वाली पहली शृंखला थी।
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● स्थिर पूँजी का उपभोग (मूल्यह्रास) घरेलू उत्पाद के  सकल और निवल मापों के  बीच का 
अंतर है।

● भारत अपने राष्ट्री य लेखा संयुक्त राष्ट्र  की राष्ट्री य लेखा प्रणाली, 2008 के  अनुसार 
तैयार करता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. गतिविधि-वार बँटवारा विनिर्माण को अलग दिखाएगा, ज़ रूरी नहीं छोटा — भारत के  कई 
विनिर्माता अपने मूल्य वर्धित का एक हिस्सा सॉफ़् टवेयर, रसद (logistics), डिज़ा इन और बिक्री-
बाद सेवा जैसी सेवाओं से  कमाते  हैं । ‘मुख्य गतिविधि’ के  नियम के  तहत यह सब विनिर्माण में  
गिना जाता था। नया नियम उस हिस्से  को सेवाओं में  भेज देता है , इसलिए विनिर्माण का GVA-
हिस्सा हाशिए पर घट सकता है , भले  ही फ़ै  क्टरी का उत्पादन न बदले। कु छ विनिर्माण करने 
वाली सेवा-कं पनियों के  साथ उल्टा भी होता है। GDP में  विनिर्माण के  हिस्से  पर निर्भर नीतिगत 
बहसें , जैसे  25% हिस्सेदारी के  लक्ष्य, इस बदलाव को ध्यान में  रखकर पढ़ नी चाहिए।

2. सरकारी आवास और छत के  सौर पैनल की गिनती उस उत्पादन को दर्शाती है  जो पहले से  
मौजूद था — सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया गया आवास और घरों द्वारा अपने उपयोग 
के  लिए बनाई गई बिजली, दोनों वह उत्पादन है  जो पहले नहीं गिना जाता था। राष्ट्री य लेखा 
प्रणाली स्व-खाता उत्पादन और आरोपित आवास-सेवाओं को GDP का हिस्सा मानती है , 
इसलिए इन्हें  शामिल करने से  भारत मानक के  क़ रीब आता है। आकार में  असर छोटा है  पर 
सिद्धांत में  महत्वपूर्ण है , क्योंकि पीएम सूर्य घर के  अंतर्गत छत पर लगे  सौर पैनल तेज़ी  से  बढ़ें गे  
और अन्यथा दर्ज बिजली-उत्पादन असली उत्पादन से  कम दिखता।

3. छोटी परिसंपत्ति-आयु मूल्यह्रास बढ़ा ती है  और निवल माप घटाती है  — यदि आवास 70-80 
के  बजाय 60-75 वर्ष चलते  हैं , तो उनका मूल्य हर साल अधिक तेज़ी  से  उपयोग होता है। सकल 
GDP पर इसका असर नहीं पड़ ता, लेकिन निवल घरेलू उत्पाद और निवल राष्ट्री य आय इसके  
मुक़ा बले घट जाते  हैं । निवल माप टिकाऊ आय के  अधिक क़ रीब होते  हैं , इसलिए यह एक 
अधिक सतर्क  और शायद अधिक यथार्थवादी धारणा है , यह देखते  हुए कि भारत में  इमारतों का 
रखरखाव और बदलाव वास्तव में  कै से  होता है।

4. SEBI के  आँकड़े   घरेलू बचत के  बाज़ा रों की ओर बढ़ ने  को दिखाएँगे  — घर अब म्यूचुअल फं ड, 
REIT, InvIT और AIF के  ज़ रिए उतना निवेश करते  हैं  जितना RBI के  पुराने  स्रोत नहीं पकड़  
पाते  थे। SEBI से  आँकड़े   लेने  से  वित्तीय बचत की अधिक पूरी तस्वीर मिलनी चाहिए, जो 
महामारी के  बाद बढ़ ते  घरेलू क़ र्ज़  के  कारण चिंता का विषय रही है। एक सावधानी ज़ रूरी है : 
स्रोत बदलने से  शृंखला में  एक विच्छे द (break) बनता है , इसलिए 2022-23 से  पहले के  वर्षों  से  
तुलना सावधानी से  करनी होगी और एक पश्च-शृंखला (back series) की ज़ रूरत पड़े गी।

5. बेहतर पद्धतियों के  लिए खुले  आँकड़े   और पश्च-शृं खला चाहिए — स्रोत और पद्धतियाँ  दस्तावेज़  
पारदर्शिता की ओर एक क़ दम है , क्योंकि उपयोगकर्ता देख सकते  हैं  कि अनुमान कै से  बनाए जाते  
हैं । इसकी विश्वसनीयता इस पर निर्भर करेगी कि MoSPI आधारभूत आँकड़े   प्रकाशित करे , एक 
पश्च-शृंखला जारी करे  जो नए आँकड़ों  को पहले के  वर्षों  से  जोड़े  , और पुनरीक्षणों की व्याख्या 
करे । 2015 की शृंखला की आलोचना आंशिक रूप से  इसलिए हुई थी क्योंकि पश्च-शृंखला देर से  
आई और विवादित रही। वही ग़ लती दोबारा नहीं होनी चाहिए।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 
(POSSIBLE MAINS 
QUESTION)

भारत के  राष्ट्री य लेखाओं का 2022-23 आधार-वर्ष पुनरीक्षण के वल आधार वर्ष ही नहीं, बल्कि 
उद्यमों, परिसंपत्तियों और बचत को मापने  के  तरीक़े   को भी बदलता है। आर्थिक नीति-निर्माण के  
लिए इन पद्धतिगत बदलावों के  महत्व की चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु  आदर्श 
दृष्टिकोण (MODEL 
APPROACH TO THE 
MAINS QUESTION)

1. भूमिका — बताइए कि आधार-वर्ष पुनरीक्षण क्या होता है  और उल्लेख कीजिए कि 2022-23 
शृंखला के  लिए MoSPI का स्रोत और पद्धतियाँ  दस्तावेज़  सितंबर 2026 में  जारी हुआ।

2. मुख्य भाग — प्रमुख बदलाव — संक्षेप में  PPI और BSPI का उपयोग करते  हुए दोहरा 
अपस्फीतिकरण, सर्वेक्षण-आधारित अनौपचारिक-क्षेत्र अनुमान, और उत्पादन तथा व्यय 
अनुमानों के  बीच अंतर हटाने  का लक्ष्य गिनाइए।

3. मुख्य भाग — कम-चर्चित बदलाव — MGT-7/MGT-7A के  ज़ रिए गतिविधि-वार बँटवारा, 
सरकारी आवास का मूल्यांकन, छोटी परिसंपत्ति-आयु  (आवासों के  लिए 60-75 वर्ष), घरेलू 
वित्तीय बचत के  लिए REIT, InvIT और AIF सहित SEBI को स्रोत बनाना, और बिजली के  
GVA में  छत के  सौर पैनल (अप्रैल-जून 2026 में  ₹1.92 लाख करोड़  का वास्तविक GVA, 8.9% 
की वृद्धि) समझाइए।

4. मुख्य भाग — नीतिगत महत्व — विनिर्माण के  मापे  गए हिस्से , निवल राष्ट्री य आय, बचत-
निवेश विश्लेषण और ऊर्जा-संक्रमण की निगरानी पर पड़ ने  वाले  असर पर चर्चा कीजिए; पश्च-
शृंखला और खुले  सूक्ष्म-आँकड़ों  की ज़ रूरत नोट कीजिए।
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5. निष्कर्ष — निष्कर्ष निकालिए कि विश्वसनीय आँकड़े   विश्वसनीय नीति का आधार हैं , और 
पद्धतिगत पारदर्शिता उतनी ही महत्वपूर्ण है  जितना पुनरीक्षण स्वयं।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं 
दृष्टिकोण 
(ADMINISTRATOR'S 
BRAINSTORM — Q & 
APPROACH)

प्रश्न 1. आप किसी राज्य के  अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशक हैं । आप राज्य GDP अनुमानों को नई 
राष्ट्री य शृं खला के  अनुकू ल कै से  बनाएँगे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  पहले राज्य के  आधार-वर्ष और पद्धतियों को MoSPI के  स्रोत और 
पद्धतियाँ  दस्तावेज़  के  अनुरूप बनाऊँ गा ताकि राज्य और राष्ट्री य अनुमान मेल खाएँ। मैं  कें द्र  से  
राज्य-वार MGT-7 आँकड़े   और SEBI की बचत-आँकड़े   माँगूँगा, और विद्युत वितरण कं पनी के  
नेट-मीटरिंग रिकॉर्ड से  छत के  सौर पैनल पर स्थानीय आँकड़े   बनाऊँ गा। कर्मचारियों को दोहरे  
अपस्फीतिकरण में  प्रशिक्षण देना होगा। पहला पुनरीक्षित अनुमान जारी करने  से  पहले मैं  
बदलावों को समझाता एक नोट प्रकाशित करूँ गा।

प्रश्न 2. एक मंत्री पूछते  हैं  कि उत्पादन बढ़ ने  के  बावजूद नई शृं खला में  विनिर्माण का हिस्सा क्यों 
घट गया है। आप इसे  कै से  समझाएँगे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  समझाऊँ गा कि नई शृंखला किसी बहु -गतिविधि कं पनी के  मूल्य 
वर्धित को उसकी मुख्य गतिविधि में  पूरा डालने के  बजाय, वास्तविक हिस्सों के  अनुसार 
विनिर्माण और सेवाओं में  बाँटती है। जो पहले पूरा विनिर्माण में  गिना जाता था, उसका एक 
हिस्सा अब सेवाओं में  गिना जाता है। उत्पादन नहीं घटा है ; वर्गीकरण अधिक सटीक हुआ है। 
नीति के  लिए, GVA-हिस्से  के  साथ फ़ै  क्टरी उत्पादन, रोज़ गार और निर्यात पर भी नज़ र रखना 
बेहतर होगा।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : क्या GDP पद्धति में  बार-बार होने  वाले  पुनरीक्षण 
आधिकारिक सांख्यिकी पर भरोसे  को कमज़ो र करते  हैं ?

 दृष्टिकोण (Approach): पुनरीक्षण सामान्य और ज़ रूरी है , क्योंकि बदलती अर्थव्यवस्था को 
वर्तमान भार और स्रोतों से  ही मापा जाना चाहिए। भरोसा पुनरीक्षण से  नहीं, बल्कि व्याख्या की 
कमी, देर से  आने वाली पश्च-शृंखला और बंद आँकड़ों  से  कमज़ो र होता है। यदि सांख्यिकीय तंत्र 
अपनी पद्धतियाँ , आँकड़े   और पश्च-शृंखला प्रकाशित करे , और कोई स्वतंत्र निकाय उनकी 
समीक्षा करे , तो पुनरीक्षण भरोसे  को मज़ बूत करते  हैं । यहाँ  राष्ट्री य सांख्यिकी आयोग की भूमिका 
महत्वपूर्ण है।

2.4  मोरबी के  किसानों ने पारेषण मीनारों के  लिए 200%-और-30% मुआवज़ा  ठुकराया; कृ षि-सौर (Agri-PV) और 
ग्रिड-स्थिरता 500 गीगावाट की बहस में  शामिल

 समाचार (THE NEWS)  मोरबी, गुजरात। मोरबी ज़ि ले  के  किसान इस बात के  विरोध में  उतर आए हैं  कि जब उच्च-वोल्टे ज पारेषण 
लाइनें  उनके  खेतों से  गुज़ रती हैं  तो उन्हें  किस तरह मुआवज़ा  मिलता है , द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट करता है। शुक्रवार को 9,000 से  
अधिक किसानों, जिनमें  कु छ अन्य ज़ि लों से  भी थे , ने  मोरबी कलेक्टरेट पर धरना दिया। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के  
पुतले  जलाए जाने के  बाद पु लिस ने  21 किसानों पर मामला दर्ज किया। मौजूदा विरोध तब शुरू हुआ जब 23 सितंबर को 765 kV हलवद 
पारेषण लाइन या किसी 800 kV लाइन की मीनार या लाइन-गलियारे  वाली भूमि के  सभी मालिकों को नोटिस भेजे  गए। हलवद लाइन 
का निर्माण हलवद ट्रां समिशन लिमिटे ड कर रही है , जो अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के  स्वामित्व वाली एक विशेष प्रयोजन इकाई (Special 
Purpose Vehicle — एक ही परियोजना के  लिए बनाई गई कं पनी) है। 800 kV लाइन पावर ग्रि ड कॉर्पोरेशन ऑफ़  इंडिया बना रही है। 
नोटिस में  कहा गया था कि वे  दो दिनों के  भीतर कलेक्टरेट में  बाज़ा र-दर समिति (Market Rate Committee — MRC) के  सामने 
उपस्थित होकर मूल्यांकनकर्ता (valuer) नामित करें , वरना सरकार उनकी ओर से  किसी को नामित कर देगी। किसान नेता नेहुल 
धीरजलाल अमरुतिया ने  इस सूत्र को “मीनार के  आधार वाली ज़ मीन के  मूल्य का 200% और अधिकार-मार्ग (Right of Way — RoW) 
गलियारे  वाली ज़ मीन के  मूल्य का 30%” बताया, और कहा कि यह किसानों के  पूरे  नुक़ सान को कवर नहीं करता। किसान चाहते  हैं  कि 
लाइनें  विरल आबादी वाले  लिटल रण ऑफ़  कच्छ से  होकर ले  जाई जाएँ, या भूमिगत बिछाई जाएँ। कलेक्टर स्वप्निल खरे  ने  कहा कि 
मूल्यांकनकर्ता नामित होने के  बाद मूल्यांकन के  लिए 21 दिन दिए जाएँगे , पर उन्होंने  माना कि प्रक्रिया “बहुत धीमी” है : सात MRC 
बनाए गए हैं , 102 सर्वेक्षण संख्याओं का मूल्यांकन हुआ है  और 44 किसानों को भुगतान हुआ है। स्थानीय विधायक और राज्य मंत्री 
कांतिलाल अमरुतिया ने  कहा कि किसानों को अब पहले के  मुक़ा बले “तीन गुना” राशि मिलेगी, पर उन्होंने  मार्ग बदलने से  इनकार कर 
दिया। किसान विनोद अघारा का कहना है  कि 2025 में  बनाई गई 765 kV की मीनार और गलियारा उनकी 42 बीघा में  से  10 बीघा को 
घेरता है , और उनकी ज़ मीन का मूल्य “₹55-60 लाख से  घटकर आधे  से  भी कम” रह गया है। लाइनों पर काम रुका हुआ है।  द इंडियन 
एक्सप्रेस में  ICRIER के  अशोक गुलाटी और सुभोदीप बसु  ऊर्जा-संक्रमण में  किसानों की एक अलग तरह की हिस्सेदारी का तर्क  देते  हैं । 
भारत की सौर क्षमता 2014 से  पहले के  2.82 गीगावाट से  बढ़ कर अगस्त 2026 तक 168.04 गीगावाट हो गई है , जो चीन और अमेरिका 
के  बाद तीसरे  स्थान पर है। इसमें  लगभग 74% उपयोगिता-स्तर (utility-scale) की है। पीएम सूर्य घर 3 kW के  छत पर लगे  संयंत्र के  
लिए ₹78,000 का कें द्रीय अनुदान देता है  और इसका परिव्यय ₹75,021 करोड़  है , लेकिन PM-कु सुम के  घटक A में , जो किसानों को 2 
मेगावाट तक के  संयंत्र लगाने  देता है , कोई पूँजीगत अनुदान नहीं है। वे  कृ षि-भूमि पर ज़ मीन पर लगे  (ground-mounted) सौर संयंत्रों 
पर रोक और कृ षि-सौरऊर्जा (agri-photovoltaics — agri-PV) को बढ़ा वा देने  का प्रस्ताव रखते  हैं , जिसमें  पैनल लगभग 11 फ़ु  ट ऊँ चाई 
पर लगाए जाते  हैं  ताकि नीचे  फ़ सलें  उगाई जा सकें । राजस्थान में  ICRIER-समर्थित 600 kW के  एक संयंत्र, जिसे  भारतीय स्टे ट बैं क के  
₹1.4 करोड़  के  ऋण, ₹60 लाख के  किसान-योगदान और कोटक महिंद्रा बैं क के  ₹35 लाख के  CSR सहयोग से  वित्तपोषित किया गया, ने  
गेहूँ  और बाजरे  से  मिलने वाली लगभग ₹40,000 प्रति एकड़  की आय को बढ़ा कर लगभग ₹4 लाख प्रति एकड़  कर दिया। CAG के  
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अनुमान का हवाला देते  हुए, जिसके  अनुसार आपूर्ति-लागत ₹8.5 प्रति kWh है  जबकि किसानों से  के वल ₹1 वसूला जाता है , वे  ₹4.5 का 
फ़ी ड-इन टै रिफ़  प्रस्तावित करते  हैं । अलग से , द इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट करता है  कि FICCI-नांगिया की रिपोर्ट, ‘भारत में  ग्रि ड-
स्थिरता’ (Grid Stability in India), कहती है  कि 2030 तक 500 गीगावाट के  ग़ै र-जीवाश्म लक्ष्य के  साथ मेल खाते  ग्रि ड-स्थिरता 
मानदंड भी चाहिए। यह ग्रि ड-जड़ त्व (grid inertia), आवृत्ति में  परिवर्तन की दर, और प्रणाली-सामर्थ्य के  लिए अधिसूचित न्यूनतम 
मानक, और 50 मेगावाट से  बड़े   बैटरी भंडारण के  लिए एक एकल उपकरण की सिफ़ा रिश करती है। पाठ्यक्रम से  जुड़ा व: सामान्य 
अध्ययन-3 में  भूमि, ऊर्जा अवसंरचना और समावेशी वृद्धि।

एक पंक्ति में  पूरी श्रृं खला (THE CHAIN IN ONE LINE)
भारत 2030 तक 500 गीगावाट ग़ै र-जीवाश्म क्षमता का संकल्प लेता है  → गुजरात और राजस्थान में  बड़े   सौर और पवन पार्कों  को 
निजी कृ षि-भूमि के  आर-पार लंबी उच्च-वोल्टे ज लाइनों की ज़ रूरत होती है  → अधिकार-मार्ग संबंधी क़ा नून भूमि अधिग्र हण किए 
बिना लाइनों को गुज़ रने  देता है , के वल सूत्र से  तय मुआवज़ा  देकर → किसान ज़ मीन का मूल्य गिरते  देखते  हैं  और MRC प्रक्रिया ठु करा 
देते  हैं , जिससे  मोरबी में  काम रुक जाता है  → अर्थशास्त्री किसानों को लाभ में  हिस्सा देने  के  लिए agri-PV प्रस्तावित करते  हैं , और 
उद्योग क्षमता के  साथ ग्रि ड-स्थिरता नियमों की माँ ग करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध 
(STATIC SYLLABUS 
LINKAGE)

1. पारेषण लाइनें  भूमि अधिग्र हण नहीं, अधिकार-मार्ग का उपयोग करती हैं  — विद्युत 
अधिनियम, 2003 (Electricity Act, 2003) की धारा 164 समुचित सरकार को किसी पारेषण 
लाइसें सधारी को वे  शक्तियाँ  देने  की अनुमति देती है  जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 
(Indian Telegraph Act, 1885) ने  तार प्राधिकारियों को दी थीं। तार अधिनियम की धारा 10 के  
अंतर्गत, किसी भी भूमि पर बिना उसे  अधिग्र हित किए लाइन या खंभा लगाया जा सकता है , पर 
स्वामी अपना स्वामित्व नहीं खोता और उसे  हुए नुक़ सान के  लिए पूरा मुआवज़ा  मिलना 
चाहिए। धारा 16 मुआवज़े   पर विवादों को ज़ि ला मजिस्ट्रे ट द्वारा तय करने का प्रावधान करती है। 
चूँकि स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होता, स्वामी ज़ मीन तो रखता है  पर लाइन के  नीचे  और आस-
पास प्रतिबंधों के  साथ, और यही कारण है  कि मुआवज़ा  ख़ रीद-मूल्य के  बजाय भूमि-मूल्य के  
प्रतिशत के  रूप में  दिया जाता है।

2. कें द्र  के  2024 के  दिशानिर्देश मीनार-आधार और गलियारे  के  लिए मुआवज़ा  तय करते  हैं  — 
विद्युत मंत्रालय ने 2024 में  दिशानिर्देश जारी किए जिनमें  मीनार-आधार वाली भूमि के  लिए 
भूमि-मूल्य के  200% और अधिकार-मार्ग गलियारे  के  लिए 30% मुआवज़े   की सिफ़ा रिश की गई 
है , जिसमें  भूमि-मूल्य सर्क ल-दर या बाज़ा र-दर पर आधारित है। राज्य इन्हें  या इनसे  ऊँ ची दरों 
को अपना सकते  हैं । मोरबी के  किसानों द्वारा बताए गए आँकड़े   इसी सूत्र से  मेल खाते  हैं । 2015 
के  पहले के  दिशानिर्देशों में  कम प्रतिशत तय थे , इसलिए स्थानीय विधायक कहते  हैं  कि किसानों 
को पहले से  लगभग तीन गुना मिलेगा।

3. PM-कु सुम के  तीन घटक फार्म-सौर के  लक्ष्य से  जुड़े   हैं  — नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 
द्वारा 2019 में  शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-
KUSUM) के  तीन घटक हैं । घटक A किसानों की ज़ मीन पर 2 मेगावाट तक के  विकें द्रीकृ त ग्रि ड-
संबद्ध सौर संयंत्रों का समर्थन करता है , जिनकी बिजली विद्युत वितरण कं पनियाँ  (discoms) 
ख़ रीदती हैं । घटक B स्वतंत्र सौर पंपों का समर्थन करता है। घटक C पहले से  मौजूद ग्रि ड-संबद्ध 
पंपों के  सौरीकरण का समर्थन करता है , जिसमें  फीडर-स्तर पर सौरीकरण भी शामिल है। घटक B 
और C में  कें द्रीय वित्तीय सहायता मिलती है , जबकि घटक A किसानों को पूँजीगत अनुदान के  
बजाय विद्युत वितरण कं पनियों को ख़ रीद-आधारित प्रोत्साहन देता है।

4. 500 गीगावाट का लक्ष्य और ग्रि ड-जड़ त्व — 2021 में  ग्लासगो में  COP26 में  भारत ने  2030 
तक 500 गीगावाट ग़ै र-जीवाश्म विद्युत क्षमता का लक्ष्य घोषित किया, और उसकी 2022 की 
अद्यतन राष्ट्री य स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution — NDC) 
प्रतिबद्धता 2030 तक कु ल स्थापित क्षमता के  लगभग 50% को ग़ै र-जीवाश्म स्रोतों से  हासिल 
करने की है। हरित ऊर्जा गलियारे  (Green Energy Corridors) वे  पारेषण परियोजनाएँ हैं  जो 
संसाधन-समृद्ध राज्यों से  नवीकरणीय बिजली लाने  के  लिए बनाई जाती हैं । ग्रि ड-जड़ त्व (grid 
inertia) पारंपरिक जनरेटरों के  घूमते  टर्बाइनों में  संचित गतिज ऊर्जा है , जो किसी व्यवधान के  
बाद आवृत्ति में  बदलाव को धीमा करती है। सौर पैनल और बैटरियाँ  इन्वर्टरों के  ज़ रिए जुड़ ते  हैं  
और स्वाभाविक जड़ त्व नहीं देते , इसलिए अधिक नवीकरणीय ऊर्जा वाले ग्रि ड को भंडारण, 
ग्रि ड-फ़ॉ र्मिंग इन्वर्टरों और आवृत्ति-परिवर्तन-दर के  नियमों की ज़ रूरत होती है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों 
पसंद है  (WHY UPSC LOVES 
THIS — TREND)

1. अवसंरचना के  लिए भूमि सामान्य अध्ययन-3 का स्थायी विषय है  — UPSC ने  भूमि 
अधिग्र हण, LARR अधिनियम, 2013 और अवसंरचना तथा आजीविका के  बीच के  टकराव पर 
सवाल पूछे  हैं । पारेषण लाइनों के  लिए अधिकार-मार्ग मुआवज़ा  एक कम परिचित पर महत्वपूर्ण 
रूप है , क्योंकि यहाँ  भूमि अधिग्र हित नहीं होती इसलिए LARR अधिनियम के  संरक्षण लागू 
नहीं होते।

2. नवीकरणीय लक्ष्य और उनकी बाधाएँ प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में  आती हैं  — सवाल 
भारत के  NDC, अंतरराष्ट्री य सौर गठबंधन, PM-कु सुम और छत के  सौर पैनलों पर आए हैं । 
ग्रि ड-एकीकरण की समस्या, जिसमें  भंडारण और जड़ त्व शामिल है , अगला क़ दम है  और ऊर्जा-
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संक्रमण की चुनौतियों पर मुख्य परीक्षा के  प्रश्न के  अनुकू ल है।

3. किसानों की आय और कृ षि-विविधीकरण सामान्य अध्ययन-3 की कृ षि को ऊर्जा से  जोड़ ते  हैं  
— किसानों की आय दोगुनी करना, बिजली-सब्सिडी और विद्युत वितरण कं पनियों की वित्तीय 
स्थिति दोहराए जाने  वाले  विषय हैं । Agri-PV इनमें  एक ऐसा उदाहरण जोड़ ता है  जहाँ  एक ही 
ज़ मीन खाद्य और ऊर्जा दोनों देती है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु  मुख्य तथ्य 
(PRELIMS NUGGETS)

● विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 समुचित सरकार को यह शक्ति देती है  कि वह 
विद्युत लाइनें  बिछाने  के  लिए किसी लाइसें सधारी को भारतीय तार अधिनियम, 1885 के  
अंतर्गत तार प्राधिकारी की शक्तियाँ  प्रदान करे ।

● भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 10 के  अंतर्गत, निजी भूमि पर लाइन बिछाने 
वाला प्राधिकारी के वल उपयोग का अधिकार प्राप्त करता है  और स्वामी अपना स्वामित्व 
बनाए रखता है , बशर्ते  मुआवज़ा  दिया जाए।

● PM-कु सुम का घटक A किसानों की ज़ मीन पर 2 मेगावाट तक के  विकें द्रीकृ त ग्रि ड-संबद्ध 
नवीकरणीय विद्युत संयंत्रों का प्रावधान करता है।

● 2019 में  शुरू PM-कु सुम को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय क्रियान्वित करता है।

● कृ षि-सौरऊर्जा (agri-photovoltaics) का अर्थ है  एक ही भूमि का उपयोग सौर बिजली 
उत्पादन और फ़ सल उगाने  दोनों के  लिए, जिसमें  पैनल इतनी ऊँ चाई पर लगाए जाते  हैं  
कि नीचे  खेती हो सके ।

● ग्रि ड-जड़ त्व समकालिक (synchronous) जनरेटरों के  घूमते  द्रव्यमान से  मिलती है  और 
ग्रि ड की आवृत्ति में  तेज़  बदलावों का प्रतिरोध करती है।

● भारत ने  ग्लासगो के  COP26 में  2030 तक 500 गीगावाट ग़ै र-जीवाश्म ईंधन विद्युत 
क्षमता का लक्ष्य घोषित किया था।

विश्लेषण (ANALYSIS) 1. अधिकार-मार्ग मॉडल राज्य के  लिए तेज़  है  पर किसान के  लिए महँगा — चूँकि पारेषण लाइनें  
भूमि अधिग्र हित नहीं करतीं, परियोजना LARR अधिनियम, 2013 के  सामाजिक प्रभाव 
आकलन, सहमति और पुनर्वास प्रावधानों से  बच जाती है। किसान स्वामित्व तो रखता है , पर 
वह स्वामित्व अब बहुत कम मूल्यवान हो सकता है। श्री अघारा का दावा कि उनकी ज़ मीन का 
मूल्य आधा रह गया, यह दिखाता है  कि सूत्र किस लागत को छोड़  देता है : 765 kV लाइन के  
नीचे  की ज़ मीन को बेचना, गिरवी रखना या विकसित करना कठिन होता है। 2024 के  
दिशानिर्देशों ने  मुआवज़ा  काफ़ी  बढ़ा या है , पर सर्क ल-दर का प्रतिशत बाज़ा र-मूल्य में  हुए 
नुक़ सान से  कहीं कम रह सकता है। इसीलिए किसान के वल आँकड़े   को नहीं, प्रक्रिया को भी 
ठु करा रहे  हैं ।

2. विरोध प्रक्रिया को लेकर भी है: दो दिन की सूचना और एक कं पनी की समय-सारिणी — 
किसानों को MRC के  सामने पेश होने  के  लिए दो दिन दिए गए, जिनमें  विदेश में  रहने  वाले  
स्वामी भी शामिल हैं । कलेक्टर कहते  हैं  कि मूल्यांकनकर्ता नामित होने  पर मूल्यांकन में  21 दिन 
लगें गे , पर नोटिस अपने-आप में  दबाव जैसा प्रतीत होता है। किसान यह भी पूछते  हैं  कि राज्य 
एक निजी कं पनी के  लिए क्यों काम कर रहा है , क्योंकि हलवद लाइन अडाणी की एक इकाई के  
स्वामित्व में  है। पारेषण लाइन सार्वजनिक उद्देश्य की सेवा करती है , पर जब राज्य कं पनी के  
एजें ट के  रूप में  दिखता है , तो भरोसा टूटता है। पारदर्शी समय-सारिणी, एक एकल-खिड़ की 
शिकायत-प्रक्रिया और प्रकाशित मूल्यांकन टकराव को कम कर सकते  हैं ।

3. लिटल रण से  होकर मार्ग बदलना कोई सरल उत्तर नहीं है  — किसानों का लिटल रण ऑफ़  
कच्छ से  होकर लाइनें  ले  जाने  का प्रस्ताव इसलिए आकर्षक लगता है  क्योंकि वहाँ  आबादी कम 
है। पर लिटल रण में  वन्य गधा अभयारण्य (Wild Ass Sanctuary) और खारे  आर्द्र भूमि 
(wetlands) हैं , इसलिए वहाँ  पारेषण गलियारा अपने ही पर्यावरणीय एतराज़  खड़े   करता है। लंबे  
मार्ग लागत और हानि भी बढ़ा ते  हैं । अति-उच्च-वोल्टे ज लाइनों को भूमिगत बिछाना ऊपरी 
लाइनों की तुलना में  कहीं महँगा है। ईमानदार व्यापार-वृत्ति यह है: किसानों के  लिए ऊँ चा 
मुआवज़ा  बनाम परियोजना की ऊँ ची लागत, जो अंततः उपभोक्ताओं से  टै रिफ़  के  ज़ रिए वसूली 
जाएगी।

4. Agri-PV किसानों को भूमि-दाताओं से  बिजली-उत्पादक बना देता है  — गुलाटी और बसु  का 
प्रस्ताव संबंध ही बदल देता है : मुआवज़े   के  बदले  किसी और की परियोजना को ज़ मीन देने  के  
बजाय, किसान फ़ सल उगाते  हुए बिजली बेचकर कमाता है। ICRIER के  पायलट में  दस गुना 
आय-वृद्धि उल्लेखनीय है , पर यह CSR समर्थन वाला एक ही संयंत्र है। इसे  व्यापक बनाने  के  
लिए प्राथमिकता-क्षेत्र दरों पर वित्त, समय पर भुगतान करने वाली विद्युत वितरण कं पनियाँ , और 
छाया सहने वाली फ़ सलें  चाहिए। कृ षि-भूमि पर ज़ मीन पर लगे  सौर संयंत्रों पर पूर्ण रोक का 
प्रस्ताव अत्यधिक है , क्योंकि शुष्क क्षेत्रों की बहुत-सी कृ षि-भूमि सीमांत है  और उसके  मालिक 
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उसे  पट्टे  पर देना पसंद कर सकते  हैं । Agri-PV को प्रोत्साहित किया जाए, पर इसे  ही एकमात्र 
विकल्प न बनाया जाए।

5. ग्रि ड-स्थिरता के  बिना क्षमता के वल कटौती (curtailment) देगी, स्वच्छ बिजली नहीं — 
FICCI-नांगिया की रिपोर्ट वही बात कहती है  जो यह विरोध भी दिखाता है : उत्पादन-लक्ष्यों का 
बहुत मतलब नहीं रह जाता अगर पारेषण और प्रणाली-नियम साथ न हों। इन्वर्टर-आधारित 
बिजली के  बढ़ ते  अनुपात वाले ग्रि ड को जड़ त्व और आवृत्ति-प्रतिक्रिया के  लिए तय मानकों और 
भंडारण की ज़ रूरत होती है। यदि मोरबी में  पारेषण लाइनें  अटकी रहीं और स्थिरता-नियम 
पिछड़ ते  रहे , तो नवीकरणीय संयंत्रों की बिजली काटनी पड़े गी और 500 गीगावाट का आँकड़ा  
वास्तव में  मिलने वाली स्वच्छ बिजली को बढ़ा -चढ़ा कर दिखाएगा। इसलिए ऊर्जा-संक्रमण 
उतना ही भूमि और ग्रि ड के  अभिशासन पर निर्भर करता है  जितना पैनल की क़ी मतों पर।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 
(POSSIBLE MAINS 
QUESTION)

“भारत के  ऊर्जा-संक्रमण की बाधा उत्पादन-क्षमता से  कम, और भूमि तथा ग्रि ड से  अधिक है।” 
पारेषण लाइनों को लेकर अधिकार-मार्ग विवादों और कृ षि-सौरऊर्जा (agri-photovoltaics) की 
संभावना के  संदर्भ में  चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु  आदर्श 
दृष्टिकोण (MODEL 
APPROACH TO THE 
MAINS QUESTION)

1. भूमिका — 2030 तक 500 गीगावाट ग़ै र-जीवाश्म लक्ष्य और मोरबी के  विरोध का उल्लेख 
कीजिए, जहाँ  9,000 से  अधिक किसानों ने  765 kV और 800 kV लाइनों के  मुआवज़े   का विरोध 
किया।

2. मुख्य भाग — भूमि की बाधा — तार अधिनियम और विद्युत अधिनियम की धारा 164 के  
अंतर्गत अधिकार-मार्ग मॉडल, 200% मीनार-आधार और 30% गलियारे  का सूत्र, MRC प्रक्रिया 
और भूमि-मूल्य में  गिरावट समझाइए; LARR अधिनियम के  संरक्षणों की अनुपस्थिति नोट 
कीजिए।

3. मुख्य भाग — ग्रि ड की बाधा — FICCI-नांगिया की रिपोर्ट का उपयोग कीजिए: बड़े   पारंपरिक 
संयंत्रों के  लिए बना ग्रि ड अब छोटी, मौसम-निर्भर इन्वर्टर-आधारित बिजली सोख रहा है ; 
जड़ त्व और आवृत्ति मानकों, 50 मेगावाट से  ऊपर के  भंडारण और भीड़ भाड़ -प्रबंधन (congestion 
management) की ज़ रूरत।

4. मुख्य भाग — समाधान के  रूप में  agri-PV — PM-कु सुम के  घटक A, पीएम सूर्य घर की तुलना 
में  पूँजीगत अनुदान की कमी, और ICRIER पायलट की आय-वृद्धि समझाइए; कम कृ षि 
बिजली-सब्सिडी से  विद्युत वितरण कं पनियों को होने  वाले  लाभ और विस्तार की सीमाएँ नोट 
कीजिए।

5. निष्कर्ष — उचित प्रक्रिया के  साथ बाज़ा र-संबद्ध मुआवज़े  , जहाँ  संभव हो किसान-स्वामित्व वाले 
उत्पादन, और क्षमता-लक्ष्यों के  साथ ही अधिसूचित ग्रि ड-स्थिरता मानकों का तर्क  दीजिए।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं 
दृष्टिकोण 
(ADMINISTRATOR'S 
BRAINSTORM — Q & 
APPROACH)

प्रश्न 1. आप मोरबी के  कलेक्टर हैं । बल-प्रयोग किए बिना आप पारेषण लाइनों पर काम फिर कै से  
शुरू कराएँगे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  पहले MRC के  सामने पेश होने  की समय-सीमा बढ़ा ऊँ गा और 
कं पनियों तथा किसान नेताओं के  साथ गाँव-स्तर की बैठकें  करूँ गा। मैं  मूल्यांकन-पद्धति, अपनाई 
गई दरें  और अब तक हुए भुगतान प्रकाशित करूँ गा, और मूल्यांकन के  बाद मुआवज़ा  भुगतान के  
लिए एक समय-सीमा तय करूँ गा। फ़ सल-नुक़ सान की शिकायतें , जिसमें  निची मंडल में  गिरी 
हाई-टें शन लाइन भी शामिल है , तुरंत दर्ज और जाँची जानी चाहिए। पहले से  मूल्यांकित 
किसानों को तेज़  भुगतान यह दिखाएगा कि प्रक्रिया काम करती है।

प्रश्न 2. आप विद्युत मंत्रालय में  सचिव हैं । किसान कहते  हैं  कि सर्क ल-दर पर आधारित मुआवज़ा  
मीनारों के  नीचे  की ज़ मीन का मूल्य कम आँकता है। आप कौन-सा सुधार विचार करें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  राज्यों से  कहूँगा कि जहाँ  सर्क ल-दरें  स्पष्ट रूप से  पुरानी हों, वहाँ  
वास्तविक बाज़ा र-मूल्य पर मुआवज़ा  आधारित हो, और गलियारे  की ज़ मीन के  लिए एक बार के  
भुगतान के  बजाय वार्षिक भुगतान पर विचार किया जाए। लाइन-राजस्व में  हिस्सेदारी या पट्टा-
मॉडल का परीक्षण किया जा सकता है। मैं  अति-उच्च-वोल्टे ज लाइनों के  पास भूमि-मूल्य में  
वास्तविक गिरावट पर एक अध्ययन भी शुरू करूँ गा। कोई भी ऊँ ची लागत देरी के  मुक़ा बले 
आँकी जानी चाहिए, जिसकी क़ी मत उपभोक्ता भी चुकाते  हैं ।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : क्या खाद्य सुरक्षा की रक्षा के  लिए कृ षि-भूमि पर ज़ मीन पर 
लगे  सौर संयंत्रों पर रोक लगनी चाहिए?

 दृष्टिकोण (Approach): खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण है , पर एक पूर्ण प्रतिबंध सीमांत, शुष्क भूमि वाले  
किसानों से  यह विकल्प छीन लेगा कि वे  उसे  पट्टे  पर देकर अधिक कमा सकें । भारत की खाद्य 
समस्या उत्पादकता और जल की अधिक है , न कि सौर के  अंतर्गत आने वाली भूमि के  छोटे  
हिस्से  की। मैं  agri-PV के  लिए प्रोत्साहन और के वल उच्च-गुणवत्ता वाली सिंचित भूमि पर 
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प्रतिबंध को प्राथमिकता दूँ गा। यह निर्णय पूरे  देश के  लिए एक नियम के  बजाय भूमि-गुणवत्ता के  
आँकड़ों  पर आधारित होना चाहिए।
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3. कृ षि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

   आज की दोनों कृ षि-                ।       ख़ बरें उस जोखिम की हैं जो एक जगह कें द्रित हो गया और फिर सामने आ गया उत्तर प्रदेश ने एक दशक तक
       लगभग हर जगह एक ही गन्ना क़ि स्म बोई,       एक फफूं द उसी के अनुकू ल ढल गई,       और राज्य का चीनी उत्पादन लगभग एक-  तिहाई

 ।       घट गया भारत एक ही मानसून पर निर्भर है ,        अल नीनो ने उसे कमज़ो र कर दिया है ,        ।   और अब रबी की फ़ सल ख़ तरे में है दोनों के
    जवाब भी एक जैसे हैं :             क़ि स्मों को इतना फै लाओ कि कोई एक रोगजनक पूरी फ़ सल न ले सके ,       और आयात का उपयोग करो ताकि

   एक ख़ राब मौसम मूल्य-     ।     झटके में न बदल जाए यदि जवाब देर से आए,     ।तो दोनों ही बेकार हैं

3.1  लाल-सड़ न-प्रतिरोधी Co-20016 को रिलीज़  के  लिए मंज़ू री, जबकि UP का चीनी उत्पादन 126.4 से घटकर 
89.5 लाख टन

 समाचार (THE NEWS)  नई दिल्ली। भारत के  सबसे  बड़े   गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश का चीनी उत्पादन 2019-20 और 2025-26 के  
बीच 126.4 लाख टन से  घटकर 89.5 लाख टन रह गया है , द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के  अनुसार। चीनी वर्ष अक्टूबर से  सितंबर तक 
चलते  हैं । मुख्य कारण यह है  कि Co-0238, जिसे  करन 4 भी कहा जाता है  और जो राज्य के  अधिकांश गन्ना क्षेत्र में  बोई जाती है , लाल 
सड़ न (red rot) नामक फफूं द रोग के  प्रति संवेदनशील हो गई है। इससे  हुई उपज-हानि ने  UP की क़ रीब 120 चीनी मिलों द्वारा पेरे  गए 
गन्ने  को छह साल में  पाँचवें  हिस्से  से  अधिक घटा दिया है। राज्य के  चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के  आँकड़े   दिखाते  हैं  कि पेरा 
गया गन्ना 2019-20 के  1,118.02 लाख टन से  घटकर 2025-26 में  878.12 लाख टन रह गया। UP के  विधानसभा चुनाव फ़ रवरी-मार्च 
2027 में  होने  हैं ।  उद्योग अब एक नई क़ि स्म, Co-20016 (करन 20) पर निर्भर हो रहा है , जिसे  भारतीय कृ षि अनुसंधान परिषद के  
अंतर्गत ICAR-गन्ना प्रजनन संस्थान (ICAR-Sugarcane Breeding Institute — ICAR-SBI), कोयंबटूर ने  विकसित किया है। 27 मई 
को गन्ने  पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (AICRP) के  अंतर्गत एक क़ि स्म-पहचान समिति ने  इसे  Co-0238 के  
संभावित विकल्प के  रूप में  चुना। एक अधिकारी ने  बताया कि यह अगली बार कें द्रीय क़ि स्म-रिलीज़  समिति के  पास जाएगी, जिसकी 
बैठक अक्टूबर में  होने  की संभावना है। एक बार मंज़ू री और वाणिज्यिक खेती के  लिए अधिसूचना मिलने के  बाद, किसान इसे  वसंत 
(फ़ रवरी-मार्च), गर्मी (अप्रैल-मई) या शरद (मध्य सितंबर से  मध्य नवंबर) मौसमों में  बो सकें गे। अगस्त 2023 में  भारतीय चीनी एवं जैव-
ऊर्जा निर्माता संघ (Indian Sugar & Bio-energy Manufacturers Association — ISMA) और ICAR-SBI ने  उपोष्ण भारत (UP, 
उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा और पंजाब) तथा उष्ण भारत (महाराष्ट्र , कर्नाटक, तमिलनाडु , गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र  प्रदेश और 
तेलंगाना) में  मिल-स्थलों पर बेहतर क़ि स्मों के  संयुक्त परीक्षण शुरू किए। उपोष्ण परीक्षणों में  Co-20016 और Co-21012 को तीन साल, 
दो पौध-फ़ सलों और एक रेटून फ़ सल — कटाई के  बाद ठूँठ से  होने  वाली पुनर्वृ द्धि — में  परखा गया। सोलह मिलों ने  भाग लिया, जिनमें  
से  11 UP में  थीं। ISMA के  महानिदेशक दीपक बल्लानी ने  नतीजों को “बेहद उत्साहजनक” बताया। AICRP परीक्षण Co-20016 के  
लिए पूरे  हो चुके  हैं  और Co-21012 के  लिए जारी हैं ।  ISMA के  परीक्षण स्थलों पर Co-20016 ने  तीन साल का औसत उत्पादन 144.6 
टन प्रति हेक्टे यर दिया, जबकि Co-0238 का 116.4 टन था। दस महीने  पर गन्ने  के  रस में  इसकी औसत शर्क रा (sucrose) मात्रा 18.7% 
थी, जबकि Co-0238 की 18.3%। सबसे  अहम बात यह है  कि यह लाल सड़ न के  प्रति, और विशेष रूप से  फफूं द Colletotrichum 
falcatum के  अत्यधिक विषाणुजनक ‘CF13’ पैथोटाइप के  प्रति प्रतिरोधी है। पैथोटाइप किसी रोगजनक की वह किस्म है  जो इस बात में  
भिन्न होती है  कि वह किन पौध क़ि स्मों को संक्रमित कर सकती है। जब Co-0238 2009 में  रिलीज़  की गई थी, उसे  तत्कालीन प्रचलित 
पैथोटाइप CF07 और CF08 के  प्रति मध्यम प्रतिरोधी दर्जा दिया गया था। Co-0238 को विकसित करने वाले  ICAR-SBI के  पूर्व निदेशक 
डॉ. बख़् शी राम कहते  हैं , “CF13 पैथोटाइप UP तथा अन्य उपोष्ण राज्यों में  Co-0238 की गहन एकफसली (monoculture) बुवाई के  
कारण उभरा।” जैसे -जैसे  फफूं द बदली, क़ि स्म “क़ि स्म-टूटन (varietal breakdown)” की शिकार हुई। उन्होंने  कहा कि उन्होंने  अति-खेती 
के  ख़ि लाफ़  चेताया था, विशेष रूप से  UP के  जल-जमाव वाले  मध्य, पूर्वी और तराई पट्टियों में , जहाँ  गीले खेत लाल सड़ न को फै लने में  
मदद करते  हैं , पर “न तो मिलों ने  और न किसानों ने  मेरी सलाह मानी।” पाठ्यक्रम से  जुड़ा व GS3 में  फ़ सल पैटर्न, कृ षि अनुसंधान एवं 
प्रौद्योगिकी, और कृ षि समर्थन मूल्यों से  है।

एक पंक्ति में  पूरी श्रृं खला (THE CHAIN IN ONE LINE)
ICAR-SBI 2009 में  उच्च-उपज, उच्च-शर्क रा वाली Co-0238 रिलीज़  करता है  → मिलें  और किसान इसे  UP के  अधिकांश गन्ना क्षेत्र में  
बोते  हैं , जिससे  UP भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक बन जाता है  → एकफसली खेती लाल-सड़ न फफूं द को नया CF13 पैथोटाइप 
विकसित करने देती है  और क़ि स्म की प्रतिरोधकता टूट जाती है  → UP का पेरा गया गन्ना पाँ चवें  हिस्से  से  अधिक और चीनी उत्पादन 
छह साल में  लगभग एक-तिहाई घट जाता है  → CF13-प्रतिरोधी Co-20016 मई में  पहचानी जाती है  और अक्टूबर में  कें द्रीय क़ि स्म-
रिलीज़  समिति के  पास जाती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध 
(STATIC SYLLABUS 
LINKAGE)

1. लाल सड़ न एक फफूं द रोग है  जिसे  अक्सर गन्ने  का ‘कैं सर’ कहा जाता है  — लाल सड़ न फफूं द 
Colletotrichum falcatum (लैं गिक अवस्था Glomerella tucumanensis) के  कारण होती है। यह 
तने  को संक्रमित करती है , आंतरिक ऊतक को लाल और सफ़े  द धब्बों वाला बना देती है , खट्टी 
गंध छोड़ ती है  और पत्तियों को मुरझाने  तथा गन्ने  को सूखने  पर मजबूर करती है। यह मुख्यतः 
संक्रमित सेट्स (बुवाई में  प्रयुक्त तने  के  टु कड़ों ) के  ज़ रिए, और पानी, मिट्टी व फ़ सल-अवशेष के  
ज़ रिए फै लती है। जल-जमाव और उच्च आर्द्र ता इसे  अनुकूल बनाते  हैं । नियंत्रण प्रतिरोधी 
क़ि स्मों, स्वस्थ बीज-गन्ने , फ़ सल-चक्र और संक्रमित झुरमुटों को नष्ट करने पर निर्भर करता है , 
क्योंकि एक बार तना संक्रमित हो जाने  पर रासायनिक नियंत्रण सीमित उपयोगी रह जाता है।

2. ‘Co’ उपसर्ग कोयंबटूर में  प्रजनित गन्नों को दर्शाता है  — कोयंबटूर स्थित गन्ना प्रजनन संस्थान, 
जो अब ICAR के  अंतर्गत है , 1912 में  स्थापित किया गया था। वहाँ  प्रजनित क़ि स्में  ‘Co’ उपसर्ग 
के  बाद संकरण के  वर्ष और एक संख्या रखती हैं , इसलिए Co-0238 और Co-20016 कोयंबटूर के  
गन्ने  हैं । संस्थान के  शुरुआती काम ने  उच्च-किस्म गन्ना Saccharum officinarum को जंगली 
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Saccharum spontaneum के  साथ संकरित कर उत्तर भारत के  अनुकू ल क़ि स्में  तैयार कीं। क़ि स्मों 
का परीक्षण गन्ने  पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के  तहत होता है , रिलीज़  
कें द्रीय क़ि स्म-रिलीज़  समिति करती है , और फिर उन्हें  बीज अधिनियम, 1966 के  अंतर्गत 
अधिसूचित किया जाता है।

3. एकफसली खेती आनुवंशिक भेद्यता पैदा करती है  — जब एक ही क़ि स्म किसी क्षेत्र के  अधिकांश 
हिस्से  में  बोई जाती है , तो कोई रोगजनक जो उस क़ि स्म की प्रतिरोधकता पर पार पा ले , पूरे  क्षेत्र 
में  फै ल सकता है। पौध प्रजनक इसे  क़ि स्म-टूटन (varietal breakdown) कहते  हैं । मानक उपाय है  
क़ि स्मों में  विविधता: भिन्न प्रतिरोध जीन वाली कई क़ि स्में , जिन्हें  कु छ वर्षों  में  बदल दिया जाए। 
आयरिश आलू अकाल और अमेरिका में  1970 का दक्षिणी मक्का-पत्ता झुलसा रोग आनुवंशिक 
एकरूपता के  आपदा में  बदलने के  क्लासिक उदाहरण हैं ।

4. गन्ना मूल्य-निर्धारण कें द्रीय FRP और राज्य अनुशंसित मूल्यों को जोड़ ता है  — गन्ने  का उचित 
एवं लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price — FRP) कें द्र  सरकार द्वारा गन्ना (नियंत्रण) 
आदेश, 1966 के  अंतर्गत, जो आवश्यक वस्तु  अधिनियम, 1955 के  तहत जारी होता है , कृ षि 
लागत एवं मूल्य आयोग की सिफ़ा रिश पर तय किया जाता है। FRP एक आधार शर्क रा-वसूली 
दर से  जुड़ा  होता है , जिसमें  अधिक वसूली पर प्रीमियम मिलता है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य 
एक ऊँ चा राज्य अनुशंसित मूल्य (State Advised Price — SAP) घोषित करते  हैं , जिसे  राज्य 
की मिलों को चुकाना होता है। चीनी उत्पादन इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के  लिए भी मायने रखता 
है , क्योंकि मिलें  गन्ने  के  रस और B-हेवी शीरे  को इथेनॉल की ओर मोड़ ती हैं , जिससे  उनका चीनी 
उत्पादन घट जाता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों 
पसंद है  (WHY UPSC LOVES 
THIS — TREND)

1. प्रारंभिक परीक्षा फ़ सल रोगों और अनुसंधान संस्थानों के  बारे  में  पूछती रही है  — UPSC ने  
फ़ सल रोगों, उनके  कारक जीवों, और ICAR संस्थानों के  स्थान की जानकारी परखी है। लाल 
सड़ न और उसकी फफूं द, कोयंबटूर संस्थान और ‘Co’ नामकरण, कथन-आधारित प्रश्नों के  लिए 
संभावित सामग्री  हैं ।

2. मुख्य परीक्षा फ़ सल पैटर्न और चीनी अर्थव्यवस्था के  बारे  में  पूछती है  — गन्ना मूल्य-प्रणाली, 
गन्ने  के  बक़ा या भुगतान, गन्ने  की जल-गहनता और इथेनॉल कार्यक्रम पर सवाल आ चुके  हैं । यह 
ख़ बर आनुवंशिक भेद्यता और नई क़ि स्मों के  निरंतर प्रवाह की ज़ रूरत का आयाम जोड़ ती है।

3. कृ षि अनुसंधान एवं विस्तार GS3 पाठ्यक्रम की एक मद है  — पाठ्यक्रम में  प्रौद्योगिकी मिशनों 
और किसानों की सहायता के  लिए ई-प्रौद्योगिकी का उल्लेख है। प्रजनन से  पहचान, रिलीज़  और 
बीज-गुणन तक की धीमी राह दर्शाती है  कि अच्छी क़ि स्मों को किसानों तक पहुँचने  में  वर्षों  क्यों 
लगते  हैं ।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु  मुख्य तथ्य 
(PRELIMS NUGGETS)

● गन्ने की लाल सड़ न फफूं द Colletotrichum falcatum के  कारण होती है।

● ICAR-गन्ना प्रजनन संस्थान कोयंबटूर में  स्थित है , और वहाँ  विकसित क़ि स्में  ‘Co’ उपसर्ग 
रखती हैं ।

● रेटून फ़ सल वह फ़ सल है  जो पहली फ़ सल की कटाई के  बाद बचे  ठूँठ से  दोबारा उगती है।

● गन्ने  का उचित एवं लाभकारी मूल्य कें द्र  सरकार द्वारा गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के  
अंतर्गत तय किया जाता है , जो आवश्यक वस्तु  अधिनियम, 1955 के  तहत जारी होता है।

● गन्ने  का उचित एवं लाभकारी मूल्य कृ षि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफ़ा रिश पर तय 
होता है।

● भारत में  चीनी मौसम अक्टूबर से  सितंबर तक चलता है।

● नई फ़ सल क़ि स्मों को वाणिज्यिक खेती के  लिए कें द्रीय क़ि स्म-रिलीज़  समिति रिलीज़  
करती है  और बीज अधिनियम, 1966 के  अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है।

विश्लेषण (ANALYSIS) 1. Co-0238 एक सफलता थी जो जोखिम बन गई क्योंकि उसकी जगह किसी ने  नहीं ली — Co-
0238 ने  उपज और शर्क रा-वसूली दोनों बढ़ा ईं और UP को भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक बना 
दिया। ग़ लती इसे  प्रजनित करने में  नहीं थी, बल्कि क़ि स्म-प्रतिस्थापन योजना के  अभाव में  थी। 
मिलों ने  किसानों को इसे  बोने  के  लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि यह वसूली बढ़ा ती थी, और 
किसानों ने  बोया क्योंकि इससे  मुनाफ़ा  होता था। जब तक CF13 पैथोटाइप सामने नहीं आया, 
बढ़ ते  जोखिम की क़ी मत किसी ने  नहीं चुकाई। सबक यह है  कि क़ि स्म-विविधता एक सार्वजनिक 
वस्तु  है , जिसे  न मिलें  न व्यक्तिगत किसान अपने-आप उपलब्ध कराएँगे , जब तक राज्य इसकी 
योजना न बनाए।

2. Co-20016 को अगला Co-0238 नहीं बनना चाहिए — 24% अधिक उपज और लाल-सड़ न 
प्रतिरोधकता वाली क़ि स्म व्यापक और तेज़ी  से  बोई जाएगी। यदि यह UP के  अधिकांश गन्ना 
क्षेत्र को कवर कर ले , तो यही प्रक्रिया दोबारा हो सकती है , जिसमें  कोई नया पैथोटाइप इसे  
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संक्रमित करने में  सक्षम हो। राज्य को Co-21012 सहित कई क़ि स्मों में  फै लाव की योजना 
बनानी चाहिए, रोग-प्रवण पट्टियों में  किसी एक क़ि स्म के  हिस्से  पर सीमा के  साथ। मिलों के  गन्ना 
विकास विभाग, जो किसानों को बीज सप्लाई करते  हैं , इसे  लागू करने  की सही जगह हैं ।

3. बीज-गुणन असली बाधा है  — गन्ना सेट्स से  बोया जाता है , बीज से  नहीं, और गुणन-दर कम 
होती है। कें द्रीय क़ि स्म-रिलीज़  समिति द्वारा अक्टूबर में  Co-20016 को मंज़ू री मिलने के  बाद भी 
पर्याप्त स्वस्थ बीज-गन्ना तैयार करने  में  कई मौसम लगें गे। ऊतक-संवर्धन (tissue culture) पौधे  
और एकल-कली विधि इसे  तेज़  कर सकते  हैं । संक्रमित सेट्स बाँटने  से  लाल सड़ न नई क़ि स्म के  
खेतों में  भी पहुँच जाएगी, इसलिए प्रमाणित रोग-मुक्त बीज ज़ रूरी है। बिना गुणन-योजना के , 
यह क़ि स्म 2027 के  चुनाव से  पहले  और उसके  बाद भी फ़ सल के  के वल एक छोटे  हिस्से  को ही 
मदद पहुँचा पाएगी।

4. UP के  गन्ने  में  गिरावट किसानों, मिलों और इथेनॉल कार्यक्रम को प्रभावित करती है  — पेरे  गए 
गन्ने  में  पाँचवें  हिस्से  से  अधिक की गिरावट उन किसानों के  लिए आय-हानि है  जिन्हें  पहले  से  
प्रति टन तय मूल्य मिलता है , क्योंकि कम उपज का मतलब है  कम टन। मिलों का उत्पादन 
घटता है  जबकि स्थिर लागत बनी रहती है , जिससे  गन्ने  के  भुगतान में  देरी हो सकती है। कम 
चीनी उत्पादन इथेनॉल के  लिए भी कम गन्ने  का रस और शीरा छोड़ ता है , जिससे  मिश्रण लक्ष्यों 
पर दबाव बढ़ ता है  और खाद्य बनाम ईंधन का सवाल उठता है। इस तरह एक फ़ सल-रोग की 
समस्या ग्रा मीण आय, राज्य की राजनीति और ऊर्जा नीति का सवाल बन जाती है।

5. जल-जमाव और कृ षि-प्रबंधन आनुवंशिकी जितने ही मायने रखते  हैं  — डॉ. बख़् शी राम मध्य, 
पूर्वी और तराई UP के  जल-जमाव वाले  खेतों को उन जगहों के  रूप में  इंगित करते  हैं  जहाँ  लाल 
सड़ न सबसे  तेज़ी  से  फै लती है। प्रतिरोधी क़ि स्में  समय ख़ रीदती हैं , पर जल-निकासी, फ़ सल-चक्र, 
संक्रमित झुरमुटों को हटाना और सेट्स का गर्म-पानी उपचार प्रतिरोध-जीनों पर दबाव घटाते  हैं । 
जो दृष्टिकोण के वल नई क़ि स्म पर निर्भर करता है , वह उस क़ि स्म को और जल्दी घिस देगा।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 
(POSSIBLE MAINS 
QUESTION)

“उच्च-उपज वाली फ़ सल क़ि स्मों में  आनुवंशिक एकरूपता अल्पकालिक उत्पादकता के  बदले  
दीर्घकालिक भेद्यता ख़ रीदती है।” उत्तर प्रदेश के  गन्ने  में  लाल-सड़ न संकट के  संदर्भ में  इस कथन की 
जाँच कीजिए। भारत की फ़ सल-सुधार प्रणाली में  सुदृढ़ ता बनाने  के  उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 
शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु  आदर्श 
दृष्टिकोण (MODEL 
APPROACH TO THE 
MAINS QUESTION)

1. परिचय — बताइए कि UP का चीनी उत्पादन 2019-20 और 2025-26 के  बीच 126.4 से  घटकर 
89.5 लाख टन रह गया, जिसका कारण प्रमुख क़ि स्म Co-0238 में  लाल सड़ न को बताया गया है।

2. मुख्य भाग — एकरूपता ने  भेद्यता कै से  पैदा की — Co-0238 की 2009 में  रिलीज़ , एकफसली 
खेती के  ज़ रिए इसके  फै लाव, Colletotrichum falcatum के  CF13 पैथोटाइप के  उभार और 
क़ि स्म-टूटन को समझाइए; डॉ. बख़् शी राम की जल-जमाव वाली पट्टियों संबंधी चेतावनी का 
उपयोग कीजिए।

3. मुख्य भाग — नई क़ि स्म — Co-20016 का वर्णन कीजिए: ICAR-SBI कोयंबटूर में  प्रजनित, 27 
मई को AICRP समिति द्वारा पहचानी गई, 144.6 बनाम 116.4 टन प्रति हेक्टे यर उपज, 18.7% 
बनाम 18.3% शर्क रा, CF13 के  प्रति प्रतिरोधकता; ISMA-ICAR परीक्षणों का उल्लेख कीजिए।

4. मुख्य भाग — सुदृढ़ ता के  उपाय — किसी एक क़ि स्म के  हिस्से  पर सीमा के  साथ क़ि स्म-
विविधता, ऊतक-संवर्धन के  ज़ रिए तेज़  बीज-गुणन, प्रमाणित रोग-मुक्त सेट्स, जल-निकासी 
और फ़ सल-चक्र, नए पैथोटाइप पहचानने के  लिए रोगजनक-निगरानी, और नियमित 
प्रतिस्थापन प्रवाह सुझाइए।

5. निष्कर्ष — निष्कर्ष निकालिए कि उत्पादकता-लाभ को विविधता और निगरानी के  ज़ रिए 
सुरक्षित रखना होगा, और यही सबक गेहूँ , चावल और अन्य लगभग-एकफसली फ़ सलों पर भी 
लागू होता है।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं 
दृष्टिकोण 
(ADMINISTRATOR'S 
BRAINSTORM — Q & 
APPROACH)

प्रश्न 1. आप उत्तर प्रदेश के  गन्ना आयुक्त हैं । रिलीज़  होने  के  बाद Co-20016 का रोल-आउट कै से  
करें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  ऊतक-संवर्धन का उपयोग करके  स्वस्थ बुवाई-सामग्री  तेज़ी  से  गु णित 
करने के  लिए मिलों के  गन्ना विकास विभागों और अनुसंधान कें द्रों के  ज़ रिए एक बीज कार्यक्रम 
शुरू करूँ गा। वितरण उन खेतों को प्राथमिकता देगा जहाँ  लाल सड़ न सबसे  बुरी रही है , पर किसी 
भी गाँव या मिल-क्षेत्र में  एक क़ि स्म के  हिस्से  पर सीमा के  साथ। मैं  बीज-आपूर्ति के  साथ सेट-
उपचार और जल-निकासी पर प्रशिक्षण जोड़ूँ गा। किसी नए पैथोटाइप को जल्दी पकड़ ने  के  लिए 
रोगजनक-निगरानी जारी रहेगी।

प्रश्न 2. एक मिल-मालिक आपसे Co-20016 की बेरोकटोक बुवाई की अनुमति माँ गता है  क्योंकि 
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इससे  उसकी वसूली बढ़ ती है। आप क्या जवाब दें गे?
 दृष्टिकोण (Approach): मैं  समझाऊँ गा कि मिल की दीर्घकालिक आपूर्ति इस पर निर्भर करती है  

कि क़ि स्म Co-0238 की तरह न टूटे । क़ि स्मों का मिश्रण उसकी पेराई-क्षमता की उतनी ही रक्षा 
करता है  जितनी किसानों की आय की। मैं  उसे  Co-21012 और अन्य स्वीकृ त क़ि स्मों तक 
प्राथमिकता-पहुँच दूँ गा ताकि वसूली ऊँ ची रहे  और जोखिम सीमित रहे। Co-0238 के  पतन की 
लागत इसका प्रमाण है।

प्रश्न 3. एक साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : जब कोई अनुशंसित क़ि स्म असफल हो जाए, तो हानि 
किसे  उठानी चाहिए?

 दृष्टिकोण (Approach): किसानों ने  अनुसंधान निकायों और मिलों की सलाह मानी थी, इसलिए 
यह अनुचित है  कि वे  पूरी हानि अके ले  उठाएँ। फ़ सल बीमा और राज्य राहत को इस पैमाने  के  
रोग-प्रकोप को कवर करना चाहिए, और जिन मिलों ने  क़ि स्म को बढ़ा वा दिया, वे  भी ज़ि म्मेदारी 
साझा करें । साथ ही, अनुसंधान संस्थाओं को रिलीज़  की गई क़ि स्मों की निगरानी करनी चाहिए 
और उनका हिस्सा जोखिम भरा होने  पर चेतावनी जारी करनी चाहिए। जवाबदेही का मतलब एक 
बेहतर प्रणाली होना चाहिए, दोष मढ़ ना नहीं।

3.2  मानसून सामान्य से 11.9% कम, अल नीनो मज़ बूत हो रहा: संपादकीय ने खाद्य तेल शुल्क कटौती के  बाद दाल पर 
भी शुल्क-मुक्त आयात की माँ ग की

 समाचार (THE NEWS)  नई दिल्ली। भारत में  1 जून से  27 सितंबर तक दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा ऐतिहासिक औसत से  11.9% 
कम रही है , और देश के  36 मौसम-उपमंडलों में  से  23 में  संचयी कमी 10% से  अधिक है , द इंडियन एक्सप्रेस ने  ‘मानसून के  लड़ खड़ा ने  पर, 
खाद्य आयात खुले  रखें ’ शीर्षक एक संपादकीय में  बताया। सबसे  बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र दक्षिणी राज्य, महाराष्ट्र  में  मराठवाड़ा  और 
विदर्भ, राजस्थान, सौराष्ट्र -कच्छ और पूर्वोत्तर हैं । जून और अगस्त में  वर्षा स्पष्ट रूप से  कम रही और यह कु छ क्षेत्रों में  कें द्रित रही: 
ओडिशा, छत्तीसगढ़ , पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, गंगा का पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। अख़ बार इसे  समय और स्थान दोनों में  तिरछा 
वितरण बताता है। महाराष्ट्र  ने  अपनी लगभग तीन-चौथाई तहसीलों — ज़ि ले  से  नीचे  की प्रशासनिक इकाइयों — में  सूखा घोषित किया 
है , और मुख्यमंत्री देवें द्र  फडणवीस ने कहा है  कि स्थिति 1972 के  महाअकाल से  भी बदतर हो सकती है। इस पत्रिका ने  महाराष्ट्र  के  सूखे  
को 22 और 24 सितंबर को कवर किया था; आज का नया कोण व्यापार-नीति पर एक सुझाव है।  अल नीनो, प्रशांत महासागर के  पूर्वी 
और मध्य हिस्सों का आवधिक तापन जो आमतौर पर भारतीय मानसून को कमज़ो र करता है , एक मज़ बूत चरण में  प्रवेश कर चुका है। 
संपादकीय के  अनुसार, वैश्विक जलवायु  मॉडल उम्मीद करते  हैं  कि यह अक्टूबर से  जनवरी-फ़ रवरी तक “बेहद मज़ बूत” हो जाएगा और 
अप्रैल-मई तक कमज़ो र होकर मध्यम-से-हल्का बन जाएगा। मानसून पर इसका असर अगस्त से  महसूस किया जा रहा है। ख़ रीफ़  
(मानसून-मौसम की) उपज कु छ हद तक प्रभावित होगी, हालाँकि बोआई क्षेत्र में  ज़् यादा गिरावट नहीं आई है। अख़ बार का तर्क  है  कि 
बड़ा  नुक़ सान रबी (शीत-वसंत) मौसम में  होगा। कम वर्षा कु ओं, तालाबों, जलाशयों और जलभृतों में  कम पानी छोड़  सकती है , और अल 
नीनो आमतौर पर गर्म, छोटी सर्दी लाता है , इसलिए एक “ज़् यादा अच्छी न रही ख़ रीफ़ ” के  बाद एक ख़ राब रबी फ़ सल आ सकती है।  
संपादकीय फडणवीस सरकार द्वारा राज्य की सूखा प्रबंधन संहिता (Drought Management Code) सक्रिय करने की प्रशंसा करता है। 
इससे  फ़ सल-हानि आकलन और भू-राजस्व माफ़ी  तथा कृ षि-ऋण वसूली के  पुनर्गठन या स्थगन जैसी राहत शुरू हो जाती है , और 
अख़ बार कहता है  कि अन्य राज्यों को भी यह अपनाना चाहिए। यह कहता है  कि प्रधानमंत्री फ़ सल बीमा योजना और VB-G RAM G 
योजना की असली परीक्षा यह होगी कि वे  कितनी जल्दी बीमा दावे  चुकाती हैं  और ग्रा मीण राहत कार्य शुरू करती हैं । आपूर्ति के  मोर्चे  
पर, यह बताता है  कि कें द्र  ने  पिछले हफ़् ते  कच्चे  पाम और सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क 16.5% से  घटाकर 11% और सूरजमुखी तेल 
पर 5.5% कर दिया, और पहले से  ही अरहर (तुअर) और उड़ द के  आयात को शून्य शुल्क पर अनुमति देता है। इसका तर्क  है  कि पीले  
मटर, चना और मसूर सहित बाक़ी  सभी दालों का आयात भी शुल्क-मुक्त होना चाहिए। द हिंदू  बें गलुरु से  रिपोर्ट करता है  कि विपक्षी 
BJP और जनता दल (सेक्युलर) ने  कर्नाटक सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरें द्र  मोदी से  कें द्रीय सूखा सहायता माँगने के  लिए भेजे  जाने  वाले  
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में  शामिल होने  से  इनकार कर दिया है। यह प्रतिनिधिमंडल सूखे , कृ षि संकट और कस्तूरीरंगन समिति की 
रिपोर्ट पर राज्य विधानमंडल के  चार-दिवसीय विशेष सत्र के  बाद आया है। पाठ्यक्रम से  जुड़ा व GS3 में  खाद्य सुरक्षा, बफ़ र स्टॉक, 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली और व्यापार से , और GS1 में  मानसून और अल नीनो से  है।

एक पंक्ति में  पूरी श्रृं खला (THE CHAIN IN ONE LINE)
अल नीनो प्रशांत महासागर को गर्म करता है  और अगस्त से  मानसूनी परिसंचरण को कमज़ो र करता है  → देशभर में  वर्षा औसत से  
11.9% कम रहती है  और 36 में  से  23 उपमंडल 10% से  अधिक कमी दर्ज करते  हैं  → महाराष्ट्र  अपनी लगभग तीन-चौथाई तहसीलों में  
सूखा घोषित करता है  और कर्नाटक कें द्रीय सहायता माँ गता है  → कम जलाशय और भूजल स्तर तथा गर्म सर्दी रबी फ़ सल को ख़ तरे  में  
डालती है  → कें द्र  खाद्य-तेल शुल्क घटाता है  और संपादकीय मूल्य-झटकों को रोकने के  लिए शुल्क-मुक्त दालों की माँ ग करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध 
(STATIC SYLLABUS 
LINKAGE)

1. IMD मानसून को दीर्घ अवधि औसत के  मुक़ा बले मापता है  — भारत मौसम विज्ञान विभाग 
मौसमी वर्षा की तुलना दीर्घ अवधि औसत (Long Period Average — LPA) से  करता है , जो 
50 वर्षों  के  आधार-काल पर औसत वर्षा है  और जून-सितंबर मौसम के  लिए 1971-2020 आधार 
पर लगभग 87 सेमी है। अखिल भारतीय मौसमी वर्षा के  लिए, LPA का 96-104% सामान्य, 
90-96% सामान्य से  कम और 90% से  कम अल्प (deficient) माना जाता है , जबकि 104-110% 
सामान्य से  अधिक और 110% से  अधिक अत्यधिक। किसी उपमंडल या ज़ि ले  के  लिए सामान्य 
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के  19% के  भीतर वर्षा को सामान्य, 20-59% कम को अल्प और 60-99% कम को भारी अल्प 
वर्गीकृ त किया जाता है। 11.9% की कमी अखिल भारतीय वर्षा को अभी अल्प वर्ग में  रखती है।

2. अल नीनो और हिंद महासागर द्विध्रु व मानसून को आकार देते  हैं  — अल नीनो, अल नीनो-
दक्षिणी दोलन (El Niño–Southern Oscillation) का गर्म चरण है , जिसमें  मध्य और पूर्वी 
विषुवतरेखीय प्रशांत महासागर के  सतही तापमान सामान्य से  ऊपर उठते  हैं । यह उठती हवा 
और वर्षा को पूर्व की ओर, भारतीय क्षेत्र से  दू र, खिसका देता है , और भारत के  कई, हालाँकि सभी 
नहीं, सूखों से  जुड़ा  रहा है। ला नीना, ठंडा चरण, आमतौर पर अच्छे  मानसून के  अनुकू ल होता 
है। सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रु व, जिसमें  पश्चिमी हिंद महासागर पूर्वी की तुलना में  गर्म 
होता है , अल नीनो के  प्रभाव को कु छ हद तक कम कर सकता है।

3. सूखा घोषणा सूखा प्रबंधन मैनुअल का पालन करती है  — सूखा किसी अलग क़ा नून के  अंतर्गत 
अधिसूचित आपदा नहीं है , पर राहत आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और कृ षि मंत्रालय के  
सूखा प्रबंधन मैनुअल, जो पहली बार 2016 में  जारी हुआ और बाद में  संशोधित हुआ, द्वारा 
शासित होती है। मैनुअल अनिवार्य संके तकों, जैसे  वर्षा-कमी और शुष्क अंतराल, के  बाद प्रभाव-
संके तकों, जैसे  फ़ सल स्थिति, वनस्पति सूचकांक, मृदा नमी और जल-उपलब्धता का उपयोग 
करता है। राज्य सूखा घोषित करते  हैं  और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से  राहत देते  हैं , और 
कें द्र  को एक ज्ञापन के  ज़ रिए राष्ट्री य आपदा प्रतिक्रिया कोष से  अतिरिक्त सहायता माँग सकते  
हैं , जो कर्नाटक का प्रतिनिधिमंडल माँगेगा।

4. खाद्य क़ी मतों के  लिए व्यापार-उपकरणों में  शुल्क, निर्यात-प्रतिबंध और स्टॉक-सीमा शामिल हैं  
— कें द्र  सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 के  अंतर्गत अधिसूचना जारी कर, सीमा 
शुल्क टै रिफ़  अधिनियम, 1975 द्वारा तय टै रिफ़  दरों के  भीतर, आयात पर प्रभावी सीमा शुल्क 
बदल सकता है। यह विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के  अंतर्गत 
निर्यात प्रतिबंधित कर सकता है , और आवश्यक वस्तु  अधिनियम, 1955 की धारा 3 के  अंतर्गत 
व्यापारियों पर स्टॉक-सीमा लगा सकता है। WTO कृ षि समझौते  के  अंतर्गत, अधिकांश कृ षि 
वस्तुओं पर भारत की बद्ध (bound) टै रिफ़  इसकी लागू (applied) टै रिफ़  से  कहीं अधिक है , जो 
इसे  अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किए बिना शुल्क बढ़ा ने  या घटाने  की गुंजाइश देता है। 
भारत अपनी खपत का आधे  से  अधिक खाद्य तेल और दालों का एक बड़ा  हिस्सा आयात करता 
है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों 
पसंद है  (WHY UPSC LOVES 
THIS — TREND)

1. मानसून और अल नीनो प्रारंभिक परीक्षा की मानक सामग्री  हैं  — UPSC अल नीनो, ला नीना, 
हिंद महासागर द्विध्रु व और भारतीय मानसून पर उनके  प्रभाव, तथा IMD किस तरह सामान्य 
और अल्प वर्षा परिभाषित करता है , इस पर सवाल पूछ चुका है। उपमंडलों की संख्या और LPA 
की अवधारणा कथन-आधारित प्रश्नों के  संभावित क्षेत्र हैं ।

2. खाद्य सुरक्षा और व्यापार-नीति GS3 का एक विषय है  — बफ़ र स्टॉक, सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली, चावल-गेहूँ  पर निर्यात-प्रतिबंध, और खाद्य-तेल आयात पर भारत की निर्भरता पर 
सवाल आ चुके  हैं । क्या व्यापार-नीति को किसानों या उपभोक्ताओं की रक्षा करनी चाहिए, यह 
बहस 15 अंक के  प्रश्न में  फिट बैठती है।

3. सूखा प्रबंधन शासन-क्षमता की परीक्षा लेता है  — आपदा प्रबंधन पर मुख्य परीक्षा के  प्रश्नों में  
सूखा शामिल रहा है , और नैतिकता के  के स-स्टडी अक्सर राहत-वितरण का उपयोग करते  हैं । 
सूखा प्रबंधन संहिता और PMFBY दावा-निपटान ठोस प्रशासनिक विवरण देते  हैं ।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु  मुख्य तथ्य 
(PRELIMS NUGGETS)

● अखिल भारतीय मौसमी वर्षा के  लिए, IMD दीर्घ अवधि औसत के  90% से  कम वर्षा को 
अल्प (deficient) वर्गीकृ त करता है।

● IMD वर्षा-निगरानी के  लिए भारत को 36 मौसम-उपमंडलों में  बाँटता है।

● अल नीनो प्रशांत महासागर के  मध्य और पूर्वी विषुवतरेखीय क्षेत्रों में  सतही तापमान के  
असामान्य उभार को कहते  हैं ।

● सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रु व पश्चिमी हिंद महासागर में  पूर्वी हिंद महासागर की 
तुलना में  गर्म सतही तापमान से  जुड़ा  है।

● कें द्र  सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 के  तहत छूट-अधिसूचनाएँ जारी 
कर प्रभावी सीमा शुल्क दर घटा सकती है।

● आवश्यक वस्तुओं के  व्यापारियों पर स्टॉक-सीमा आवश्यक वस्तु  अधिनियम, 1955 की 
धारा 3 के  अंतर्गत लगाई जाती है।

● WTO कृ षि समझौते  के  अंतर्गत, बद्ध टै रिफ़  वह अधिकतम दर है  जिसे  न लाँघने  की 
प्रतिबद्धता किसी सदस्य ने की है , जबकि लागू टै रिफ़  वह दर है  जो वास्तव में  वसूली 
जाती है।
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विश्लेषण (ANALYSIS)

1. असली जोखिम रबी मौसम में  है  — संपादकीय की मुख्य बात सही है : मानसून की कमी अगली 
शीत फ़ सल में  सबसे  अधिक दिखती है , क्योंकि रबी जलाशयों, तालाबों और जलभृतों में  जमा 
पानी पर निर्भर करती है। गेहूँ , चना और सरसों मुख्य रबी फ़ सलें  हैं , और गर्म सर्दी अनाज-भराई 
के  चरण में  गेहूँ  की उपज घटाती है। इसलिए सरकार को अभी से  योजना बनानी चाहिए, जब 
आयात अब भी उचित क़ी मतों पर तय किए जा सकते  हैं , न कि फ़ रवरी-मार्च में  रबी उत्पादन 
अनुमानों की प्रतीक्षा करते  हुए।

2. जल्दी शुल्क घटाना बाद के  निर्यात-प्रतिबंधों और स्टॉक-सीमाओं से  सस्ता है  — भारत अक्सर 
खाद्य-मूल्य झटकों पर देर से , निर्यात-प्रतिबंधों और स्टॉक-सीमाओं के  साथ प्रतिक्रिया करता 
आया है , जो किसानों और व्यापारियों को नुक़ सान पहुँचाते  हैं  और एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के  
रूप में  भारत की साख को नुक़ सान पहुँचाते  हैं । पहले  से  ही आयात-शुल्क घटाना निजी व्यापार 
को स्टॉक बनाने देता है , आयात को समय पर फै लाता है  और मूल्य-झटकों को सीमित करता है। 
कच्चे  पाम-सोयाबीन तेल पर 16.5% से  11% की कटौती और तुअर-उड़ द पर शून्य शुल्क सही 
दिशा में  हैं । पीले  मटर, चना और मसूर पर भी शून्य शुल्क बढ़ा ना दालों के  लिए इसे  पूरा करेगा।

3. किसान के  हित को नज़ रअंदाज़  नहीं, संतु लित करना होगा — खुले  आयात उन किसानों के  
लिए क़ी मतें  दबा सकते  हैं  जिनकी फ़ सल आती है , ख़ा सकर चना, जो एक प्रमुख रबी दाल है। 
विपरीत मत यह है  कि रबी बुवाई के  मौसम में  शुल्क-कटौती दालें  बोने  के  ख़ि लाफ़  संके त भेजती 
है। संतुलन यह है  कि कमी के  दौर में  शुल्क कम रखे  जाएँ और कटाई आने से  पहले  बहाल कर 
दिए जाएँ, साथ में  जहाँ  क़ी मतें  MSP से  नीचे  गिरें  वहाँ  PM-AASHA के  ज़ रिए MSP पर ख़ रीद 
हो। इस उपाय की एक प्रकाशित समाप्ति-तिथि होनी चाहिए ताकि किसान योजना बना सकें ।

4. खाद्य-तेल पर निर्भरता एक संरचनात्मक कमज़ो री है  जिसे  सूखे  उजागर करते  हैं  — भारत अपने 
खाद्य तेल का आधे से  अधिक आयात करता है , इसलिए घरेलू तिलहन की कमी तुरंत क़ी मतों पर 
असर डालती है। शुल्क-कटौती उपभोक्ताओं की मदद करती है  पर आत्मनिर्भरता के  लिए कु छ 
नहीं करती। खाद्य तेलों पर राष्ट्री य मिशन तिलहन उत्पादन बढ़ा ने  के  लिए है , पर सूखे  के  वर्ष ही 
वे  वर्ष हैं  जब अधिकतर वर्षा-आधारित तिलहन फ़ सलें  सबसे  अधिक भुगतती हैं । दीर्घकालिक 
जवाब है  तिलहन के  लिए सिंचाई और बेहतर बीज क़ि स्में , के वल कम टै रिफ़  नहीं।

5. सूखा-राहत कें द्र  और राज्यों दोनों की परीक्षा लेती है  — महाराष्ट्र  की सूखा प्रबंधन संहिता एक 
तैयार प्रोटोकॉल के  मूल्य को दिखाती है  जो फ़ सल-हानि आकलन और राहत को स्वचालित रूप 
से  शुरू कर देता है। कर्नाटक की स्थिति राजनीतिक पक्ष दिखाती है : प्रतिनिधिमंडल में  शामिल 
होने  से  विपक्ष का इनकार राहत की माँग को एक दलगत मुक़ा बले  में  बदल देता है। राष्ट्री य 
आपदा प्रतिक्रिया कोष से  सूखा सहायता आकलित ज़ रूरत पर निर्भर होनी चाहिए, और प्रक्रिया 
इतनी पारदर्शी होनी चाहिए कि इसे  राज्यों को पुरस्कृ त या दंडित करने वाला न माना जाए। 
तेज़  PMFBY दावा-भुगतान तय करें गे  कि किसान अगली फ़ सल बो पाते  हैं  या नहीं।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 
(POSSIBLE MAINS 
QUESTION)

“व्यापार-नीति उत्पादन-नीति जितना ही खाद्य सुरक्षा का उपकरण है।” अल्प मानसून और मज़ बूत 
होते  अल नीनो के  संदर्भ में , चर्चा कीजिए कि भारत को उपभोक्ताओं और किसानों दोनों की रक्षा के  
लिए आयात शुल्क और अन्य व्यापार-उपकरणों का उपयोग कै से  करना चाहिए। (15 अंक, 250 
शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु  आदर्श 
दृष्टिकोण (MODEL 
APPROACH TO THE 
MAINS QUESTION)

1. परिचय — 27 सितंबर तक 11.9% मानसून-कमी, 36 में  से  23 उपमंडलों में  10% से  अधिक कमी, 
महाराष्ट्र  की लगभग तीन-चौथाई तहसीलों में  सूखा, और अक्टूबर से  बेहद मज़ बूत होने की 
उम्मीद वाले  अल नीनो का उल्लेख कीजिए।

2. मुख्य भाग — रबी फ़ सल क्यों मायने रखती है  — समझाइए कि कै से  कम जलाशय और भूजल 
स्तर तथा गर्म, छोटी सर्दी रबी उत्पादन, ख़ा सकर गेहूँ  और दालों को घटा सकती है , और खाद्य-
क़ी मतों को बढ़ा  सकती है।

3. मुख्य भाग — व्यापार-उपकरण — खाद्य-तेल शुल्क-कटौती (कच्चे  पाम-सोयाबीन तेल पर 
16.5% से  11%, सूरजमुखी पर 5.5%), तुअर-उड़ द पर शून्य शुल्क, पीले मटर, चना और मसूर 
पर शुल्क-मुक्त आयात की दलील, और आवश्यक वस्तु  अधिनियम के  तहत निर्यात-प्रतिबंधों व 
स्टॉक-सीमाओं से  इसके  अंतर पर चर्चा कीजिए।

4. मुख्य भाग — किसानों का संतुलन — दबी हुई कृ षि-क़ी मतों के  जोखिम, समय-सीमित शुल्क-
कटौतियों, MSP ख़ रीद, PMFBY भुगतान और सूखा संहिताओं को संबोधित कीजिए; नीति-
गुंजाइश के  रूप में  WTO की बद्ध बनाम लागू टै रिफ़  का उल्लेख कीजिए।

5. निष्कर्ष — निष्कर्ष निकालिए कि सुनियोजित, समय पर और समय-सीमित व्यापार-उपाय, वर्षा-
आधारित तिलहन और दालों में  दीर्घकालिक निवेश के  साथ मिलकर, देर से  लगाए जाने  वाले  
आपातकालीन नियंत्रणों से  बेहतर ढंग से  उपभोक्ताओं और किसानों दोनों की रक्षा करते  हैं ।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं प्रश्न 1. आप मराठवाड़ा  के  किसी ज़ि ले  के  ज़ि लाधिकारी हैं , जहाँ  सूखा घोषित हो चुका है। आपके  

पृष्ठ (Page) 46



UPSC Darpan · 28  सितंबर 2026

दृष्टिकोण 
(ADMINISTRATOR'S 
BRAINSTORM — Q & 
APPROACH)

पहले क़ दम क्या होंगे?
 दृष्टिकोण (Approach): मैं  राजस्व और कृ षि कर्मचारियों के  ज़ रिए, उपग्र ह और फ़ी ल्ड डेटा का 

उपयोग करते  हुए फ़ सल-हानि आकलन शुरू करूँ गा, ताकि राहत और बीमा दावे  साथ-साथ 
संसाधित हो सकें । पीने का पानी सबसे  पहले  आएगा, टैं कर-योजना और मौजूदा स्रोतों की सुरक्षा 
के  ज़ रिए। मैं  ग्रा मीण रोज़ गार योजना के  तहत गाँवों के  निकट काम खोलूँगा और सुनिश्चित 
करूँ गा कि भू-राजस्व माफ़ी  और ऋण-पुनर्गठन किसानों तक पहुँचे। चारा शिविर और प्रवासन 
तथा संकट की निगरानी भी की जाएगी।

प्रश्न 2. आप उपभोक्ता मामले विभाग में  हैं । दाल की क़ी मतें  बढ़  रही हैं । क्या आप आयात शुल्क 
घटाएँगे  या स्टॉक-सीमा लगाएँगे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  जल्दी शुल्क-कटौती को प्राथमिकता दूँ गा, क्योंकि इससे  व्यापार को 
बाधित किए बिना आपूर्ति बढ़ ती है। स्टॉक-सीमा व्यापारियों को भंडारण से  हतोत्साहित करती है  
और हटाए जाने के  बाद अक्सर क़ी मतें  बढ़ा ती है। मैं  शुल्क-कटौती के  लिए एक समय-सीमा 
प्रकाशित करूँ गा और रबी कटाई से  पहले इसकी समीक्षा करूँ गा। स्टॉक-सीमा को अंतिम उपाय 
के  रूप में  रखूँगा, के वल जमाख़ो री के  स्पष्ट प्रमाण होने  पर।

प्रश्न 3. एक साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : क्या सूखे  में  आयात पर निर्भरता भारत की खाद्य 
आत्मनिर्भरता को कमज़ो र करती है?

 दृष्टिकोण (Approach): आत्मनिर्भरता का मतलब कभी आयात न करना नहीं है ; इसका मतलब 
है  ख़ राब वर्षों  में  भी देश को उचित लागत पर खिला पाना। सूखे  के  साल में  आयात ग़ रीब 
उपभोक्ताओं की रक्षा करता है  और क़ी मतों को तेज़ी  से  बढ़ ने  देने  से  कम ख़ र्चीला होता है। यह 
चिंता खाद्य तेलों के  लिए वाजिब है , जहाँ  निर्भरता संरचनात्मक है , और वहाँ  का जवाब अधिक 
घरेलू उत्पादन है। अनाज के  लिए, भारत के  बफ़ र स्टॉक सुरक्षा देते  हैं , और व्यापार विकल्प नहीं, 
पूरक है।
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4. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations)

                 आज की हर ख़ बर इसी बात पर टिकी है कि कोई महाशक्ति भारत की क़ी मत क्या आँकती है ,       और भारत उसका अपना उत्तर क्या
 ।              देता है वॉशिंगटन ने बीजिंग के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता के नीचे एक फ़ र्श बिछा दिया है ,         जबकि नई दिल्ली पर टै रिफ़ की बंदू क अब

   भी तनी हु ई है ;           उस क़ा नून के निर्माता स्वयं विदेश सचिव के द्वार तक आए;          मॉस्को भारत को स्थायी सीट देने की बात करता है ,  पर
         शर्त यह कि जर्मनी और जापान को बाहर रखा जाए;               और तेहरान ने वह रेलवे पूरा कर दिया है जिसे कभी भारत बनाना चाहता था, 
           ।              ऐसे मार्ग पर जिस पर अभी भी अमेरिकी प्रतिबंधों का नियंत्रण है सबक यह है कि भारत की सौदेबाज़ी  की ताक़ त इसमें नहीं है कि

     दूसरों को उसकी कितनी ज़ रूरत है ,          —   बल्कि इसमें है कि वह स्वयं क्या बनाता है ऊर्जा के विकल्प,  औद्योगिक पारिस्थितिकी-  तंत्र
          ।और ऐसे गलियारे जो किसी की अनुमति के मोहताज न हों

4.1  शी–ट्रंप वॉशिंगटन शिखर सम्मेलन के  बाद ‘प्रबंधित’ अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता ने भारत को टैरिफ़  और रणनीति 
दोनों मोर्चों  पर उजागर छोड़ा

 समाचार (THE NEWS)  वॉशिंगटन। शी-ट्रं प शिखर सम्मेलन 23 और 24 सितंबर को इस पत्रिका में  कार्ड किया जा चुका है ; 28 सितंबर 
को नया यह है: समाचार-पत्रों का फ़ै  सला — पतले नतीजे , टिकाऊ ढाँचा, और भारत उस पनाह से  बाहर जो चीन ने  हासिल कर ली है। 
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रं प ने  23 सितंबर को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का हवाई अड्डे  पर सैन्य विमानों के  करतब के  साथ स्वागत किया 
— द इंडियन एक्सप्रेस बताता है  कि 1962 में  हैरोल्ड मैकमिलन का जॉन एफ. के नेडी द्वारा स्वागत किए जाने  के  बाद से  किसी पदस्थ 
अमेरिकी राष्ट्रपति ने  किसी अतिथि को यह सम्मान नहीं दिया था। नतीजे  इस प्रकार हैं : पिछले अक्टूबर में  बूसान में  हुआ व्यापार-संघर्ष 
विराम, जो 10 नवंबर को समाप्त होने  वाला था, दो महीने  बढ़ा कर 10 जनवरी 2027 तक कर दिया गया; दोनों ओर से  30 अरब डॉलर के  
‘गैर-संवेदनशील’ सामानों पर टै रिफ़  घटाए गए; व्यापार और निवेश का एक बोर्ड सक्रिय किया जाना है ; चीन ने  बिना किसी नई 
प्रतिबद्धता के  17 अरब डॉलर वार्षिक अमेरिकी कृ षि ख़ रीद की पुनः पु ष्टि की, और 1 करोड़  टन कोयला ख़ रीदेगा (द इकोनॉमिक 
टाइम्स); नवंबर में  अगले दौर वाला एक AI संवाद और AI संबंधी घटनाओं के  लिए एक चैनल सहमत हुए। सेमीकं डक्टर, दुर्लभ मृदा 
(rare earths) और 14 अरब डॉलर का रुका हुआ ताइवान हथियार पैके ज अनसुलझा रह गया। दोनों नेता शेनझेन में  APEC और 
मियामी में  G-20 में  फिर मिलें गे  — यानी एक वर्ष में  चार बैठकें । व्यापार-संघर्ष विराम एक अस्थायी वचन है  कि जब तक बातचीत जारी 
है , टै रिफ़  नहीं बढ़ा ए जाएँगे। द हिंदू  का संपादकीय, ‘नया संतुलन’, ‘रणनीतिक स्थिरता के  रचनात्मक संबंध’ को एक ऐसी प्रतिद्वंद्विता 
मानता है  जिसके  नीचे  अब फ़ र्श बिछ चुका है , और चेताता है  कि भारत की यह धारणा कि वह वॉशिंगटन का चीन-विरोधी ‘गढ़ ’ है , ‘अब 
सवालों के  घेरे  में  आती दिखती है ’। भारत के  लिए सबसे  तीखा बिंदु टै रिफ़  है। 18 सितंबर को श्री ट्रं प ने  लिंडसे  ओ. ग्रा हम रूस-ईरान 
प्रतिबंध अधिनियम (Sanctioning Russia and Iran Act — SRIA) पर हस्ताक्षर किए, जो रूसी ऊर्जा के  शीर्ष ख़ रीदारों — मुख्यतः चीन 
और भारत — पर 100% तक टै रिफ़  की अनुमति देता है। ग्लोबल ट्रे ड रिसर्च इनिशिएटिव के  अजय श्रीवास्तव ने  IE से  कहा कि यह संघर्ष 
विराम ‘बीजिंग को सुरक्षा देता है  जबकि भारत उजागर बना रहता है ’, और याद दिलाया कि जुलाई 2025 में  वॉशिंगटन ने  चीन को बख़् श 
दिया था पर रूसी कच्चे  तेल के  लिए भारत पर 25% अतिरिक्त टै रिफ़  लगाया था; विश्लेषक इवान फ़ा इगनबाउम को संदेह है  कि श्री ट्रं प 
इस क़ा नून का प्रयोग चीन के  विरुद्ध करें गे , और पूछते  हैं  कि क्या भारत, जो ‘नरम निशाना’ है , प्रहार झेलेगा। एक भारतीय अधिकारी ने  
पलटवार करते  हुए कहा कि चीन श्री ट्रं प के  पूरे  कार्यकाल तक संघर्ष विराम चाहता था और उसे  के वल दो महीने मिले। IE में  सलमान 
ख़ु र्शीद और पु ष्पराज देशपांडे  चेताते  हैं  कि भारत को ‘थ्यूसिडाइड्स जाल’ (Thucydides Trap) का जोखिम है  — यह सिद्धांत कि जब 
कोई उभरती शक्ति किसी स्थापित शक्ति को चुनौती देती है  तो युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है  — जिसे  श्री शी ने  अमेरिकी धरती पर ही 
उद्धृ त किया। पाठ्यक्रम से  जुड़ा व: सामान्य अध्ययन-2 — विकसित देशों की नीतियों का भारत के  हितों पर प्रभाव।

एक पंक्ति में  पूरी श्रृं खला (THE CHAIN IN ONE LINE)
2025 का टै रिफ़  युद्ध और चीन के  दुर्लभ मृदा प्रतिबंध दिखाते  हैं  कि दबाव दोनों पक्षों को चोट पहुँ चाता है  → अक्टूबर 2025 का बूसान 
संघर्ष विराम और श्री ट्रं प की मई 2026 की बीजिंग यात्रा ‘रचनात्मक रणनीतिक स्थिरता’ की शब्दावली गढ़ ते  हैं  → श्री शी की सितंबर 
की राजकीय यात्रा संघर्ष विराम को 10 जनवरी 2027 तक बढ़ा ती है  और एक AI चैनल खोलती है  → 18 सितंबर को हस्ताक्षरित SRIA 
रूसी ऊर्जा के  ख़ रीदारों पर 100% टै रिफ़  को अधिकृ त करता है  → चीन संघर्ष विराम से  सुरक्षित है , इसलिए भारत अधिक संभावित 
निशाना बन जाता है  और उसकी ‘गढ़ ’ वाली धारणा कमज़ो र पड़ ती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध 
(STATIC SYLLABUS 
LINKAGE)

1. ‘थ्यूसिडाइड्स जाल’ सत्ता-हस्तांतरण के  ख़ तरे  को ग्रा हम एलिसन का दिया नाम है  — यह पद 
हार्वर्ड के  राजनीति-शास्त्री ग्रा हम एलिसन ने  गढ़ा  और अपनी 2017 की पुस्तक डेस्टिन्ड फ़ॉ र 
वॉर (Destined for War) में  लोकप्रिय बनाया। यह प्राचीन यूनानी इतिहासकार थ्यूसिडाइड्स पर 
आधारित है , जिन्होंने  पेलोपोनेसी युद्ध के  बारे  में  लिखा था कि एथें स के  उभार और उससे  स्पार्टा 
में  पैदा हुए भय ने  ही युद्ध को अपरिहार्य बना दिया। एलिसन ने  लगभग पाँच सौ वर्षों  में  सोलह 
ऐसे  मामलों का अध्ययन किया जहाँ  किसी उभरती शक्ति ने  किसी स्थापित शक्ति को चुनौती 
दी, और पाया कि बारह मामले युद्ध में  समाप्त हुए। श्री शी सहित चीनी नेताओं ने  इस पद का 
प्रयोग यह तर्क  देने  के  लिए किया है  कि यदि स्थापित शक्ति उभरती शक्ति के  साथ समायोजन 
कर ले  तो टकराव टाला जा सकता है ; ख़ु र्शीद-देशपांडे  का लेख इसे  उस ख़ तरे  तक विस्तारित 
करता है  जिसमें  दो महाशक्तियाँ  मिलकर किसी तीसरे  को नियंत्रित करने की साज़ि श करती हैं ।

2. क्वाड को 2017 में  इस आधार पर पुनर्जीवित किया गया कि भारत चीन का संतुलनकर्ता है , 
और यह अब भी गठबंधन नहीं, एक साझेदारी ही है  — भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान 
और ऑस्ट्रे लिया का चतु ष्पक्षीय सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue) पहली बार 
2007 में  जापानी प्रधानमंत्री शिंज़ो  आबे  की पहल पर मिला था, पर 2008 में  ऑस्ट्रे लिया के  हटने 
के  बाद यह निष्क्रिय हो गया। नवंबर 2017 में  मनीला में  आसियान शिखर सम्मेलन के  इतर 
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अधिकारी-स्तर पर इसे  पुनर्जीवित किया गया, मार्च 2021 में  इसका पहला नेताओं का शिखर 
सम्मेलन आभासी रूप में  हुआ और सितंबर 2021 में  वॉशिंगटन में  पहला प्रत्यक्ष शिखर सम्मेलन 
हुआ। इसकी कोई संधि नहीं है , कोई सचिवालय नहीं है  और कोई पारस्परिक-रक्षा उपबंध नहीं 
है ; यह टीकों, आलोचनात्मक प्रौद्योगिकियों, समुद्री क्षेत्र जागरूकता और अवसंरचना पर काम 
करता है। वॉशिंगटन के  दृष्टिकोण से  इसका रणनीतिक तर्क  भारत को चीन के  महाद्वीपीय 
प्रतिसंतुलक के  रूप में  देखने  पर टिका रहा है  — वही धारणा जिस पर द हिंदू  अब प्रश्नचिह्न 
लगाता है।

3. रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) भारत की ग़ु टनिरपेक्षता के  बाद की 
उत्तराधिकारी सिद्धांत-रेखा है , और यह संधि-बद्ध गठबंधन को ख़ा रिज करती है  — 
ग़ु टनिरपेक्षता, जिसे  1961 में  ग़ु टनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करने  वाले  बेलग्रे ड सम्मेलन में  
औपचारिक रूप दिया गया, का अर्थ था शीत युद्ध के  गुटों से  बाहर रहना। 1991 के  बाद यह 
विचार रणनीतिक स्वायत्तता में  विकसित हुआ — हर मुद्दे  पर भारत के  अपने हितों के  आधार पर 
निर्णय लेने  की स्वतंत्रता — और हाल में  बहु -संरेखण (multi-alignment) में , यानी एक साथ 
परस्पर-विरोधी समूहों के  साथ साझेदारी करने  की प्रथा, जैसे  एक ओर क्वाड और दू सरी ओर 
ब्रि क्स तथा शंघाई सहयोग संगठन। भारत अमेरिका का संधि-सहयोगी नहीं है , यद्यपि उसने चार 
‘आधारभूत’ रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं : GSOMIA (2002), LEMOA (2016), 
COMCASA (2018) और BECA (2020)। 1971 की भारत-सोवियत शांति, मैत्री और सहयोग 
संधि भारत का किसी गठबंधन के  सबसे  निकट पहुँचना है।

4. अमेरिकी राष्ट्रपति की टै रिफ़ -शक्ति विशिष्ट क़ा नूनों के  माध्यम से  कांग्रे स से  उधार ली गई है  
— अमेरिकी संविधान शुल्क लगाने की शक्ति राष्ट्रपति को नहीं, कांग्रे स को देता है  (अनुच्छे द I, 
खंड 8)। कांग्रे स ने  इसके  अंश प्रत्यायोजित किए हैं : व्यापार विस्तार अधिनियम, 1962 की धारा 
232 राष्ट्री य-सुरक्षा आधार पर टै रिफ़  की अनुमति देती है , व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 
301 अनुचित विदेशी व्यापार प्रथाओं के  विरुद्ध कार्रवाई की अनुमति देती है , और अंतरराष्ट्री य 
आपातकालीन आर्थिक शक्तियाँ  अधिनियम (International Emergency Economic Powers 
Act — IEEPA), 1977 राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्री य आपातकाल अधिनियम, 1976 के  अंतर्गत 
राष्ट्री य आपातकाल घोषित करने के  बाद आर्थिक शक्तियाँ  प्रदान करता है। 2025 में  IEEPA के  
अंतर्गत लगाए गए व्यापक टै रिफ़  को अमेरिकी अदालतों में  इस आधार पर चुनौती दी गई कि 
यह अधिनियम टै रिफ़  का उल्लेख ही नहीं करता। SRIA जैसा क़ा नून, जिसे  कांग्रे स ने  विशेष रूप 
से  रूसी-ऊर्जा ख़ रीदारों पर टै रिफ़  के  उद्देश्य से  पारित किया, चुनौती देना कहीं कठिन है , 
इसीलिए भारत इसे  किसी कार्यकारी आदेश की तुलना में  अधिक टिकाऊ ख़ तरा मानता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों 
पसंद है  (WHY UPSC LOVES 
THIS — TREND)

1. GS2 का पाठ्यक्रम महाशक्ति-नीति के  भारत के  हितों पर प्रभाव को नाम लेकर दर्ज करता है  
— ‘विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के  हितों पर प्रभाव’ 
पंक्ति ऐसी ही ख़ बरों के  लिए लिखी गई थी। UPSC ने  मुख्य परीक्षा में  पूछा है  कि क्या क्वाड 
का स्वरूप बदल रहा है , और चीन एशिया में  अपने आर्थिक संबंधों और व्यापार-अधिशेष को 
शक्ति के  उपकरण के  रूप में  कै से  प्रयोग करता है। अमेरिका-चीन ‘प्रबंधित प्रतिद्वंद्विता’ अगला 
स्वाभाविक प्रश्न है: जब भारत जिन दो शक्तियों के  बीच संतुलन साधता है , वे  एक-दूसरे  का 
प्रबंधन करने लगें  तो भारत का क्या होता है।

2. प्रारंभिक परीक्षा समूहों और रणनीतिक अवधारणाओं की शब्दावली परखती है  — क्वाड, 
APEC, आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन पहल और ऐसे  ही समूहों की सदस्यता प्रारंभिक परीक्षा की 
मानक सामग्री  है , और APEC में  भारत की अनुपस्थिति एक क्लासिक जाल है। थ्यूसिडाइड्स 
जाल जैसे  नामित सिद्धांत और रणनीतिक स्वायत्तता जैसे  सिद्धांत PSIR और निबंध प्रश्नपत्र में  
भी आते  हैं ।

3. GS3 अब आपूर्ति-श्रृं खलाओं को एक रणनीतिक संपत्ति के  रूप में  पूछता है  — चीन-मुक्तीकरण 
(de-Sinification) का तर्क  — कि कारखाने आसानी से  चले जाते  हैं  पर औद्योगिक पारिस्थितिकी-
तंत्र नहीं — इस ख़ बर को विनिर्माण, उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं और वैश्विक मूल्य-
श्रृंखलाओं में  भारत के  स्थान पर GS3 प्रश्नों से  जोड़ ता है। जो उत्तर विदेश नीति को औद्योगिक 
गहराई से  जोड़े  , वह अलग दिखेगा।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु  मुख्य तथ्य 
(PRELIMS NUGGETS)

● ‘थ्यूसिडाइड्स जाल’ पद ग्रा हम एलिसन द्वारा गढ़ा  गया, जो एथें स और स्पार्टा के  बीच 
पेलोपोनेसी युद्ध से  प्रे रित होकर उस जोखिम को दर्शाता है  जब कोई उभरती शक्ति किसी 
स्थापित शक्ति को चुनौती देती है।

● चतु ष्पक्षीय सुरक्षा संवाद (क्वाड) में  भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और 
ऑस्ट्रे लिया शामिल हैं ; इसे  नवंबर 2017 में  मनीला में  अधिकारी-स्तर पर पुनर्जीवित 
किया गया और इसका पहला नेताओं का शिखर सम्मेलन मार्च 2021 में  आभासी रूप में  
हुआ।

● भारत एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) मंच का सदस्य नहीं है , जिसमें  21 सदस्य 
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अर्थव्यवस्थाएँ हैं ।

● अमेरिकी व्यापार विस्तार अधिनियम, 1962 की धारा 232 राष्ट्री य-सुरक्षा आधार पर 
आयात प्रतिबंधों की अनुमति देती है , और अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 
301 अनुचित विदेशी व्यापार प्रथाओं के  विरुद्ध कार्रवाई की अनुमति देती है।

● आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत 2021 में  भारत, जापान और ऑस्ट्रे लिया के  
व्यापार मंत्रियों ने  की थी।

● संयुक्त राज्य अमेरिका के  साथ भारत के  चार आधारभूत रक्षा समझौते  हैं : GSOMIA 
(2002), LEMOA (2016), COMCASA (2018) और BECA (2020)।

विश्लेषण (ANALYSIS) 1. प्रबंधित प्रतिद्वंद्विता भारत के  दुर्लभ-मूल्य को उससे  अधिक घटाती है  जितना कभी खुली 
प्रतिद्वंद्विता ने  घटाया — जब अमेरिका और चीन टकराव की ओर बढ़  रहे  थे , तब भारत का 
आकार और भूगोल उसे  वॉशिंगटन के  लिए अपरिहार्य बनाता था, और नई दिल्ली प्रौद्योगिकी, 
रक्षा सहयोग तथा अपने रूस-संबंधों के  प्रति सहनशीलता खींच सकती थी। एक प्रतिद्वंद्विता 
जिसके  नीचे  फ़ र्श बिछा हो — एक वर्ष में  चार शिखर सम्मेलन, एक AI चैनल, एक निवेश बोर्ड 
— वॉशिंगटन की किसी प्रतिसंतुलक की तात्कालिक ज़ रूरत को घटा देती है। द हिंदू  की ‘गढ़ ’ 
धारणा पर चेतावनी का यही वास्तविक अर्थ है। इसका प्रतिपक्ष यह है  कि प्रौद्योगिकी, ताइवान 
और एशियाई व्यवस्था पर संरचनात्मक टकराव अभी अनसुलझा है , जैसा जी. वें कट रमण के  
इंडियन एक्सप्रेस के  व्याख्यात्मक लेख से  स्पष्ट है , इसलिए भारत का मूल्य समाप्त नहीं, 
स्थगित हुआ है। दोनों बातें  सत्य हो सकती हैं : भारत रणनीतिक रूप से  प्रासंगिक बना रहता है , 
पर वह अब यह मान नहीं सकता कि प्रासंगिकता स्वतः रियायत में  बदल जाएगी।

2. चीन ने  अपनी पनाह उस सौदेबाज़ी -शक्ति से  ख़ रीदी जो भारत के  पास अभी नहीं है  — संघर्ष 
विराम चीन की रक्षा करता है  क्योंकि चीन अमेरिका को जवाबी चोट पहुँचा सकता था, सबसे  
स्पष्ट रूप से  दुर्लभ मृदा और चुंबकों की आपूर्ति रोककर, जैसा श्री वें कट रमण बताते  हैं  कि 2025 
के  टकराव ने  दिखाया था। श्री फ़ा इगनबाउम का शब्द ‘नरम निशाना’ भारत की समस्या को ठीक-
ठीक नाम देता है : उसके  पास ऐसे  कम ही उपकरण हैं  जो वॉशिंगटन के  लिए 100% टै रिफ़  को 
महँगा बना सकें । यह सरकारी अधिकारी का बिंदु उचित है  कि चीन को मात्र दो महीने  मिले, और 
छोटी अवधि के  विस्तार वास्तव में  चीनी अनुपालन की जाँच-चौकियाँ  हैं । पर दो महीने  की 
पनाह भी आख़ि र पनाह ही है , और भारत के  पास कोई नहीं है। सबक जवाबी कार्रवाई करना 
नहीं, बल्कि दशक भर में  अपनी बाधा-बिंदु शक्ति (chokepoint value) बनाना है  — 
फार्मास्यु टिकल, IT सेवाओं, प्रतिभा और अंततः पुर्ज़ों   में ।

3. SRIA रूसी-तेल प्रश्न को बातचीत से  बदलकर एक स्थायी विधिक ख़ तरे  में  बदल देता है  — 
जुलाई 2025 का दंड-टै रिफ़  एक कार्यकारी कार्रवाई था जिसे  किसी सौदे  में  बदला जा सकता था। 
कांग्रे स द्वारा पारित क़ा नून चाहे  व्हाइट हाउस में  कोई भी हो, क़ि ताबों में  बना रहता है , और किसी 
भी राष्ट्रपति को एक तैयार हथियार दे  देता है। श्री श्रीवास्तव की चेतावनी यह है  कि इस ख़ तरे  
का लक्ष्य भारत को अस्थायी राहत के  बदले एक ‘गहरे  असमान’ व्यापार समझौते  की ओर 
धके लना है। प्रतिपक्ष यह है  कि भारत और अमेरिका फ़ रवरी में  पहले ही एक ढाँचा-समझौते  पर 
सहमत हो चुके  हैं , इसलिए यह टै रिफ़ -ख़ तरा दंड के  बजाय किसी सौदेबाज़ी  के  लीवर के  रूप में  
एक समझौता-योग्य दर में  बदल सकता है। जो भी हो, सबूत का भार अब भारत पर आ गया है  
कि वह दिखाए कि उसे  छूट क्यों मिलनी चाहिए।

4. ख़ु र्शीद-देशपांडे  की आलोचना स्वर में  पक्षपाती है  पर उसका कें द्रीय प्रश्न वैध है  — उनका यह 
आरोप कि सरकार ने  ‘झुककर’ 500 अरब डॉलर की अमेरिकी ख़ रीद की प्रतिबद्धता दी, एक 
विपक्षी तर्क  है  और उसे  उसी रूप में  पढ़ा  जाना चाहिए। फिर भी उनका मूल प्रश्न — कि क्या 
वॉशिंगटन भारत को एक संप्रभु  समकक्ष मानता है  या एक कनिष्ठ साझेदार — वही है  जो द हिंदू  
का संपादकीय तटस्थ भाषा में  पूछता है। उनका अपना लेख यह भी स्वीकार करता है  कि भारत 
बीजिंग की ओर क्यों नहीं झुक सकता: चीन ने  भारत की सीमा का अतिक्रमण किया है , भारत के  
साथ लगभग 100 अरब डॉलर का व्यापार-अधिशेष रखता है , और UNSC तथा परमाणु  
आपूर्तिकर्ता समूह में  भारत की दावेदारी रोकी है। इससे  भारत वहीं खड़ा  रह जाता है  जहाँ  
रणनीतिक स्वायत्तता ने  उसे  हमेशा रखा है : दोनों के  साथ बचाव करना, किसी पर निर्भर न होना, 
और इस बचाव को विश्वसनीय बनाने  के  लिए घरेलू शक्ति की ज़ रूरत।

5. पांडों पर नहीं, ताइवान की भाषा और द्वीप-शृं खला बहस पर नज़ र रखें  — श्री शी ने  वॉशिंगटन 
पर दबाव डाला कि वह ‘समर्थन नहीं करता’ कहने से  आगे  बढ़ कर ताइवान की स्वतंत्रता का 
स्पष्ट विरोध करे , और 14 अरब डॉलर का हथियार पैके ज मई से  रुका पड़ा  है। ET के  स्तंभकार 
काई श्यू विदेश संबंध परिषद की आलोचनात्मक खनिजों पर रिपोर्ट और डिफ़ें  स प्रायोरिटीज़  की 
उस रिपोर्ट के  बीच अमेरिकी बहस का वर्णन करते  हैं  जो तर्क  देती है  कि पहली द्वीप-शृंखला की 
रक्षा करना अत्यधिक असुरक्षित है  — और बताते  हैं  कि इनमें  से  किसी में  भी भारत का उल्लेख 
नहीं है। यदि अमेरिकी रणनीतिक सोच पश्चिमी प्रशांत तक सिमट जाए, तो भारत की हिंद 
महासागर भूमिका एक स्तंभ के  बजाय एक क्षेत्रीय चिंता बन जाती है। ET में  सीमा सिरोही की 
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पंक्ति भारत की दुविधा पकड़ ती है : उसे  न तो अमेरिका-चीन टकराव चाहिए, न ही दोनों का 
साझा वर्चस्व।

6. चीन-मुक्तीकरण दिखाता है  कि भारत की टिकाऊ सौदेबाज़ी -शक्ति वास्तव में  कहाँ  है  — द 
हिंदू  में  जी. वें कट रमण का लेख तर्क  देता है  कि कोई कारखाना चीन से  बाहर ले  जाना आसान है , 
पर उसके  पीछे  की आपूर्तिकर्ता श्रृंखलाएँ, उपकरण और कौशल ले जाना उतना आसान नहीं। 
जापान की TDK का हरियाणा में  बैटरी उत्पादन बढ़ा ना और मुराता मैन्युफ़ै  क्चरिंग का भारत में  
विस्तार दिखाता है  कि उन पारिस्थितिकी-तंत्रों के  कु छ हिस्से  यहाँ  आ रहे  हैं । उनकी कसौटी यह 
है  कि क्या ऐसे  निवेश भारतीय आपूर्तिकर्ताओं से  जुड़ा व गहरा करते  हैं  या के वल असें बली के  
ख़ो ल बनकर रह जाते  हैं , और वही कसौटी वे  चीनी निवेश पर भी लगाते  हैं । थ्यूसिडाइड्स 
समस्या का सबसे  मज़ बूत उत्तर यही है : गहरे  औद्योगिक आधार वाले देश को लंबे  समय तक 
नरम निशाना नहीं बनाया जा सकता।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 
(POSSIBLE MAINS 
QUESTION)

“उभरती अमेरिका-चीन ‘प्रबंधित प्रतिद्वंद्विता’ इस बहुप्रचलित धारणा को चुनौती देती है  कि 
वॉशिंगटन के  लिए भारत का मूल्य चीन को संतु लित करने में  निहित है।” सितंबर 2026 के  
वॉशिंगटन शिखर सम्मेलन के  आलोक में  इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, और 
सुझाइए कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता किस प्रकार बचाए रख सकता है। (15 अंक, 250 
शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु  आदर्श 
दृष्टिकोण (MODEL 
APPROACH TO THE 
MAINS QUESTION)

1. भूमिका — शिखर सम्मेलन से  शुरुआत कीजिए: 1962 के  बाद पहली बार श्री ट्रं प का हवाई अड्डे  
पर श्री शी का स्वागत करना, बूसान संघर्ष विराम का 10 जनवरी 2027 तक बढ़ ना, 30 अरब 
डॉलर की पारस्परिक टै रिफ़  कटौती, एक AI संवाद और एक वर्ष में  चार नेता-स्तरीय बैठकें  — 
नतीजे  मामूली पर ‘रचनात्मक रणनीतिक स्थिरता’ का एक ढाँचा।

2. मुख्य भाग — धारणा क्यों कमज़ो र पड़  रही है  — वॉशिंगटन की बीजिंग के  प्रति संयत भाषा 
और 18 सितंबर को हस्ताक्षरित SRIA के  बीच का अंतर दिखाइए, जो रूसी-ऊर्जा ख़ रीदारों पर 
100% टै रिफ़  की अनुमति देता है  जबकि चीन संघर्ष विराम से  सुरक्षित है। जुलाई 2025 की उस 
मिसाल का उल्लेख कीजिए जिसमें  भारत पर 25% अतिरिक्त टै रिफ़  लगा पर चीन पर नहीं, और 
उस अमेरिकी बहस का भी जिसमें  द्वीप-शृंखला रणनीतियों पर भारत का कोई उल्लेख नहीं है।

3. मुख्य भाग — धारणा क्यों पूरी तरह टूटी नहीं है  — तर्क  दीजिए कि ताइवान, चिप नियंत्रण और 
एशियाई व्यवस्था अभी अनसुलझे हैं ; क्वाड, चार आधारभूत समझौते  और TRUST जैसी नई 
शृंखलाएँ जारी हैं ; और चीन की अपनी शत्रुता — सीमा, लगभग 100 अरब डॉलर का व्यापार-
घाटा तथा रोकी गई UNSC और NSG दावेदारी — भारत और अमेरिका को संरचनात्मक रूप से  
जोड़े   रखती है।

4. मुख्य भाग — स्वायत्तता बचाए रखना — विविधीकृ त ऊर्जा स्रोत, ऐसा व्यापार समझौता जो 
ऊर्जा-नीति को अस्थायी राहत से  न बदले, TDK और मुराता जैसे  चीन-प्लस-वन निवेशों से  
गहरे  आपूर्तिकर्ता पारिस्थितिकी-तंत्र, और ब्रि क्स, शंघाई सहयोग संगठन तथा हिंद-प्रशांत 
साझेदारियों से  सक्रिय बहु -संरेखण की सिफ़ा रिश कीजिए।

5. निष्कर्ष — यह निष्कर्ष दीजिए कि रणनीतिक स्वायत्तता ज़ रूरत से  नहीं, क्षमता से  टिकती है ; 
भारत को वै श्विक उत्पादन के  पुनर्गठन को औद्योगिक गहराई में  बदलना होगा ताकि वह फिर 
कभी नरम निशाना न बने।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं 
दृष्टिकोण 
(ADMINISTRATOR'S 
BRAINSTORM — Q & 
APPROACH)

प्रश्न 1. आप संयुक्त सचिव (अमेरिका प्रभाग) हैं । भारत पर SRIA का फ़ै  सला कु छ ही सप्ताहों में  
आना है। मंत्री के  लिए आपकी संक्षेपिका में  क्या होगा?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  तीन परिदृश्य रखूँगा — कोई टै रिफ़  नहीं, व्यापार समझौते  से  जुड़ी  
बातचीत की गई दर, और पूरा 100% — जिनमें  प्रत्येक के  अंतर्गत प्रभावित क्षेत्रों और निर्यात 
मूल्यों को वाणिज्य मंत्रालय के  साथ तैयार किया जाएगा। मैं  यह मानचित्रित करूँ गा कि कांग्रे स 
के  कौन-से  सदस्य और कौन-सी एजें सियाँ  फ़ै  सले  को प्रभावित करती हैं , और यह सु निश्चित 
करूँ गा कि हमारा संपर्क  के वल व्हाइट हाउस तक नहीं, उन तक भी पहुँचे। मैं  यह भी स्पष्ट करूँ गा 
कि भारत विश्वसनीय रूप से  क्या दे  सकता है , जैसे  ऊर्जा ख़ रीद और फ़ रवरी के  ढाँचे  पर प्रगति, 
और क्या नहीं दे  सकता, जैसे  रूसी तेल पर ऐसी प्रतिबद्धता जो राष्ट्री य ऊर्जा-नीति तय करे। 
संक्षेपिका में  जो सौदेबाज़ी -योग्य है  और जो संप्रभु  है , उन्हें  अलग रखना होगा।

प्रश्न 2. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : क्या अमेरिका और चीन की बातचीत शुरू होने  से  
ग़ु टनिरपेक्षता फिर चलन में  आ गई है?

 दृष्टिकोण (Approach): तर्क  से  अधिक महत्वपूर्ण तर्क  का सार है। ग़ु टनिरपेक्षता गुटों से  बाहर 
रहने  की बात थी; आज भारत एक साथ कई समूहों में  है , जिसे  बहु -संरेखण कहा जाता है। शिखर 
सम्मेलन यह दिखाता है  कि जब सुविधाजनक हो, महाशक्तियाँ  दू सरों के  सिर के  ऊपर से  आपस 
में  सौदे  कर लेती हैं , इसलिए भारत को किसी एक साझेदार की रणनीतिक ज़ रूरत पर निर्भर नहीं 
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रहना चाहिए। स्वायत्तता की व्यावहारिक सामग्री  ऊर्जा विविधता, मज़ बूत विनिर्माण आधार 
और विश्वसनीय रक्षा है , कोई नारा नहीं।

प्रश्न 3. आप एक इलेक्ट्रॉ निक्स क्लस्टर वाले  राज्य के  उद्योग सचिव हैं । यह कै से  सुनिश्चित करें गे  
कि चीन-प्लस-वन निवेश एक पारिस्थितिकी-तंत्र बनाए, के वल असें बली का ख़ो ल नहीं?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  उन पुर्ज़ों   की पहचान करूँ गा जिन्हें  प्रमुख निवेशक अभी भी आयात 
करता है , और उसकी ख़ रीद योजनाओं से  जुड़ा  एक स्थानीय MSME आपूर्तिकर्ता-विकास 
कार्यक्रम चलाऊँ गा। मैं  कें द्र  के  साथ मिलकर उपकरण और परिशुद्ध विनिर्माण के  कौशल-प्रशिक्षण 
पर काम करूँ गा और बिजली की गुणवत्ता तथा कं टे नर आवाजाही जैसी लॉजिस्टिक बाधाओं को 
ठीक करूँ गा। मैं  हर वर्ष स्थानीय मूल्य-संवर्धन का हिस्सा मापूँगा, क्योंकि यही आँकड़ा , न कि 
निवेश की घोषणा, यह बताता है  कि पारिस्थितिकी-तंत्र जड़  पकड़  रहा है  या नहीं।

4.2  SRIA के  सह-प्रायोजक विदेश सचिव मिसरी से मिले, भारत पर 30-दिवसीय अमेरिकी प्रतिबंध निर्णय निकट
 समाचार (THE NEWS)  नई दिल्ली। रूसी कच्चे  तेल के  ख़ रीदारों को लक्षित करने वाले  एक नए रूस-प्रतिबंध क़ा नून को अमेरिकी 

कांग्रे स द्वारा पारित किए जाने  के  कु छ ही दिनों बाद, विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने  रविवार, 27 सितंबर को अपने आवास पर पाँच 
सदस्यीय द्विदलीय कांग्रे सीय प्रतिनिधिमंडल की मेज़ बानी की, जिसका नेतृत्व सदन की विदेश मामलों की समिति के  अध्यक्ष ब्रा यन 
मास्ट ने  किया। इस पत्रिका के  21 और 24 सितंबर के  कार्डों  के  बाद नया यह है: क़ा नून के  अपने समर्थक स्वयं मिलने आए, और अब घड़ी  
चल रही है। कांग्रे सीय प्रतिनिधिमंडल, या CODEL, अमेरिकी कांग्रे स सदस्यों की विदेश में  एक आधिकारिक यात्रा है। द हिंदू  रिपोर्ट 
करता है  कि प्रतिनिधिमंडल में  विधेयक के  सह-प्रायोजक जिमी पैट्रो निस, रिपब्लिकन जेम्स गैलाघर और डेमोक्रे ट हेली स्टीवंस शामिल 
थे , जिन्होंने  इसके  पक्ष में  मतदान किया था, और भारतीय मूल के  सांसद श्री थानेदार, जिन्होंने  इसके  विरुद्ध मतदान किया — वे  उन पाँच 
भारतीय-अमेरिकी सांसदों में  से  एक हैं  जिन्होंने  इस विधेयक का विरोध किया, मुख्यतः उन शक्तियों को लेकर जो यह अमेरिकी राष्ट्रपति 
को देता है। द इंडियन एक्सप्रेस के  अनुसार लिंडसे  ओ. ग्रा हम रूस और ईरान प्रतिबंध अधिनियम (SRIA) कांग्रे स द्वारा 16 सितंबर को 
पारित हुआ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रं प ने  18 सितंबर को इस पर हस्ताक्षर किए। समाचार-पत्र इसकी शक्ति को अलग-अलग ढंग से  
बताते  हैं : द हिंदू  कहता है  कि यह ‘अनिवार्य’ करता है  कि राष्ट्रपति रूसी तेल ख़ रीदने  वाले  देशों पर 100% तक प्रतिबंध लगाए और 
ईरान के  साथ व्यापार पर प्रतिबंधों को विस्तारित करता है ; द इंडियन एक्सप्रेस कहता है  कि यह ऐसे  देशों से  आयात पर 100% तक 
टै रिफ़  के  लिए एक ‘संभावित तंत्र’ बनाता है  पर ‘स्वतः लागू नहीं’ होता। द हिंदू  की रिपोर्ट के  अनुसार भारत पर लागू प्रतिबंधों, यदि कोई 
हों, का निर्णय अगले महीने  अपेक्षित है , और 30-दिन की समय-सीमा लंबित है ; अधिकारियों ने  यह नहीं बताया कि श्री मिसरी को छूट 
पर कोई आश्वासन मिला या नहीं, जिसकी अनुमति क़ा नून कु छ शर्तों  के  अंतर्गत देता है। विदेश मंत्रालय के  प्रवक्ता रणधीर जायसवाल 
ने  कहा कि बातचीत में  ‘हाल में  अधिनियमित SRIA विधान सहित भारत-अमेरिका संबंधों का पूरा दायरा’ शामिल था, साथ ही ऊर्जा 
सुरक्षा, आतंकवाद-विरोध और नौवहन स्वतंत्रता भी। सेना के  भूतपूर्व सै निक श्री मास्ट चीन और भारत पर द्वितीयक प्रतिबंधों का समर्थन 
करते  हैं । शुक्रवार को न्यूयॉर्क  में , श्री मिसरी ने  आर्थिक मामलों के  अवर सचिव जैकब हेलबर्ग से  — पैक्स सिलिका, सेमीकं डक्टर और 
आलोचनात्मक खनिजों पर — तथा राजनीतिक मामलों की अवर सचिव एलिसन हूकर से  — ऊर्जा सुरक्षा, SRIA, नागरिक परमाणु  
सहयोग, TRUST और हिंद महासागर रणनीतिक उद्यम पर — मुलाक़ा त की। श्री रुबियो ने  विदेश मंत्री एस. जयशंकर से  कहा था कि 
अमेरिका साझेदारों को ऊर्जा सुरक्षा में  मदद करेगा। IE बताता है  कि भारत अपने कच्चे  तेल का 88% से  अधिक आयात करता है , और 
इसमें  से  लगभग आधा रूस से  आता है। श्री जयशंकर ने  वेनेज़ु एला की विदेश मंत्री फ़े  लिक्स प्लासें सिया गोंज़ा लेज़  से  भी मुलाक़ा त की 
और कहा कि ऊर्जा संबंध ‘गति पकड़  रहे  हैं ’। द्वितीयक प्रतिबंध तीसरे  देशों को किसी प्रतिबंधित राष्ट्र  के  साथ लेन-देन करने पर दंडित 
करते  हैं । पाठ्यक्रम से  जुड़ा व: GS2 — भारत-अमेरिका संबंध, और GS3 — ऊर्जा सुरक्षा।

एक पंक्ति में  पूरी श्रृं खला (THE CHAIN IN ONE LINE)
यूक्रे न में  रूस का युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंध रियायती रूसी कच्चे  तेल को एशिया की ओर धके लते  हैं  → भारत रूस का हिस्सा अपने 
कच्चे  तेल आयात में  लगभग आधे तक बढ़ा  देता है  → वॉशिंगटन जुलाई 2025 में  भारत पर 25% अतिरिक्त टै रिफ़  लगाता है  पर चीन 
को बख़् श देता है  → कांग्रे स 16 सितंबर को SRIA पारित करती है  और राष्ट्रपति 18 सितंबर को हस्ताक्षर करते  हैं  → विधेयक के  सह-
प्रायोजक और समर्थक विदेश सचिव से  मिलते  हैं , जब 30-दिन की समय-सीमा वाला निर्णय निकट आ रहा है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध 
(STATIC SYLLABUS 
LINKAGE)

1. द्वितीयक प्रतिबंध किसी देश के  क़ा नून को उसकी सीमाओं के  पार प्रक्षेपित करते  हैं , और भारत 
के वल संयुक्त राष्ट्र  के  प्रतिबंधों को मान्यता देता है  — प्राथमिक प्रतिबंध किसी देश के  अपने 
नागरिकों और कं पनियों को बाँधते  हैं ; द्वितीयक प्रतिबंध तीसरे  देश की फ़ र्मों  को यह धमकी देते  हैं  
कि लक्षित देश के  साथ लेन-देन करने पर उन्हें  प्रतिबंध लगाने  वाले  देश के  बाज़ा र या वित्तीय 
प्रणाली तक पहुँच से  वंचित कर दिया जाएगा। इनका बाह्य-क्षेत्रीय विस्तार अंतरराष्ट्री य क़ा नून 
में  विवादास्पद है , और यूरोपीय संघ ने  1996 में  एक अवरोधक विधान (Blocking Statute, 
परिषद विनियम 2271/96) अपनाया, जो EU फ़ र्मों  को क्यूबा, ईरान और लीबिया पर कु छ विशेष 
अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करने से  रोकता है। भारत के  पास ऐसा कोई क़ा नून नहीं है। उसकी 
घोषित स्थिति यह है  कि वह के वल संयुक्त राष्ट्र  चार्टर के  अध्याय VII के  अनुच्छे द 41 के  
अंतर्गत सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से  बँधा है , जिन्हें  सभी सदस्यों को अनुच्छे द 25 
के  अंतर्गत पालन करना होता है।

2. CAATSA और S-400 वह मिसाल है  जिससे  भारत पहले ही गुज़ र चुका है  — अमेरिका के  शत्रु  
देशों के  विरुद्ध प्रतिबंधों के  माध्यम से  मुक़ा बला अधिनियम (Countering America’s 
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Adversaries Through Sanctions Act — CAATSA), 2017 की धारा 231, रूस के  रक्षा या 
ख़ु  फ़ि या क्षेत्रों के  साथ महत्वपूर्ण लेन-देन करने वालों पर प्रतिबंधों की अपेक्षा करती है। अमेरिका 
ने  इसे  2018 में  चीन के  उपकरण विकास विभाग पर और दिसंबर 2020 में  तु र्कि ए की रक्षा-ख़ रीद 
एजें सी पर लागू किया, दोनों बार रूसी S-400 वायु -रक्षा प्रणाली की ख़ रीद को लेकर। भारत ने 
अक्टूबर 2018 में  रूस के  साथ अपना S-400 अनुबंध किया और उस पर प्रतिबंध नहीं लगाए 
गए, यद्यपि किसी औपचारिक छूट की घोषणा नहीं हुई। भारत ने  इससे  यह सबक निकाला कि 
क़ा नूनी प्रतिबंध राष्ट्रपति को व्यापक विवेकाधिकार देते  हैं , और यह विवेकाधिकार समग्र  संबंध 
से  आकार पाता है।

3. कांग्रे स प्रतिबंध-क़ा नून लिखती है , और राष्ट्रपति तय करता है  कि उसे  कितनी कठोरता से  लागू 
करना है  — अमेरिकी संविधान के  अंतर्गत किसी विधेयक को प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों से  
पारित होना और राष्ट्रपति के  हस्ताक्षर पाना ज़ रूरी है , जो इसे  वीटो भी कर सकता है ; कांग्रे स 
प्रत्येक सदन के  दो-तिहाई बहुमत से  वीटो को पलट सकती है। प्रतिबंध-क़ा नून आमतौर पर 
कार्यपालिका को यह ‘निर्णय’ लेने  की अपेक्षा रखते  हैं  कि कौन-से  देश या इकाइयाँ  एक निश्चित 
अवधि में  उल्लंघन कर रही हैं , और सामान्यतः राष्ट्री य-हित के  आधार पर कांग्रे स को रिपोर्ट 
सहित छूट की अनुमति देते  हैं । सदन की विदेश मामलों की समिति के  पास सदन में  विदेश-नीति 
विधान का अधिकार-क्षेत्र है , और इसका अध्यक्ष प्रतिबंधों पर सबसे  प्रभावशाली आवाज़ों  में  से  
एक है। इसीलिए भारत का संपर्क  के वल विदेश विभाग तक नहीं, कै पिटल हिल तक भी पहुँचना 
ज़ रूरी है।

4. भारत ने रूसी व्यापार को डॉलर व्यवस्था से  बाहर रखने के  लिए रुपया भुगतान माध्यम बनाए 
— जुलाई 2022 में  भारतीय रिज़ र्व बैं क ने  अंतरराष्ट्री य व्यापार को रुपयों में  बीजक और निपटान 
की अनुमति दी, जो विशेष रुपया वोस्ट्रो  खातों के  माध्यम से  होता है , जिन्हें  साझेदार-देश के  बैं क 
भारतीय बैं कों के  साथ खोलते  हैं । यह तंत्र अमेरिकी प्रतिबंधों के  जोखिम को घटाता है , पर पूरी 
तरह समाप्त नहीं करता, क्योंकि शिपिंग, बीमा और कई बैं किं ग संबंध अभी भी डॉलर से  जुड़ी  
संस्थाओं से  होकर गुज़ रते  हैं । अलग से , G7 ने  दिसंबर 2022 से  समुद्री मार्ग वाले  रूसी कच्चे  तेल 
पर 60 डॉलर प्रति बैरल की मूल्य-सीमा लगाई, जिसे  पश्चिमी शिपिंग और बीमा सेवाओं के  
माध्यम से  लागू किया जाता है ; भारत इसका पक्षकार नहीं है। भारत की आधिकारिक शब्दावली 
में  ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ है  विविध स्रोतों से  किफ़ा यती ऊर्जा तक पहुँच।

यूपीएससी को यह विषय क्यों 
पसंद है  (WHY UPSC LOVES 
THIS — TREND)

1. GS2 पूछता है  कि भारत उन साझेदारों को कै से  संभालता है  जो आपस में  प्रतिद्वंद्वी हैं  — भारत-
अमेरिका और भारत-रूस संबंध सामान्यतः अलग-अलग पूछे  जाते  हैं , पर प्रश्न अब तेज़ी  से  इन 
दोनों के  टकराव पर मुड़  रहे  हैं  — S-400 और CAATSA, और अब रूसी तेल और SRIA। 
विकसित देशों की नीतियों का भारत के  हितों पर प्रभाव वाली पाठ्यक्रम-पंक्ति इसमें  ठीक-ठीक 
फिट बैठती है।

2. GS3 की ऊर्जा सुरक्षा अब एक विदेश-नीति प्रश्न बन गई है  — ऊर्जा सुरक्षा पर वे  उत्तर जो 
के वल घरेलू उपायों की सूची देते  हैं , अब अधूरे  लगते  हैं । 88% से  अधिक आयात निर्भरता, एक 
आपूर्तिकर्ता पर संकें द्रण, भुगतान माध्यम और प्रतिबंध-जोखिम ही वे  आयाम हैं  जिन्हें  परीक्षक 
देखेगा।

3. प्रारंभिक परीक्षा प्रतिबंधों और संस्थाओं की संरचना परखती है  — कौन-सी संस्था बाध्यकारी 
प्रतिबंध लगा सकती है , CAATSA क्या है , और G7 की मूल्य-सीमा क्या कवर करती है  — ऐसे  
प्रश्न स्वाभाविक हैं । रुपया वोस्ट्रो  खातों जैसे  भुगतान तंत्र भी, जो इस विषय को अर्थव्यवस्था 
पाठ्यक्रम से  जोड़ ते  हैं ।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु  मुख्य तथ्य 
(PRELIMS NUGGETS)

● संयुक्त राष्ट्र  चार्टर के  अध्याय VII के  अनुच्छे द 41 के  अंतर्गत सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए 
गए प्रतिबंध अनुच्छे द 25 के  आधार पर सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते  हैं ।

● अमेरिका के  अमेरिका के  शत्रुओं के  विरुद्ध प्रतिबंधों के  माध्यम से  मुक़ा बला अधिनियम 
(CAATSA), 2017 की धारा 231 रूस के  रक्षा या ख़ु  फ़ि या क्षेत्रों के  साथ महत्वपूर्ण लेन-
देन करने वालों पर प्रतिबंध का प्रावधान करती है।

● अमेरिका ने  S-400 प्रणाली की ख़ रीद को लेकर दिसंबर 2020 में  तु र्कि ए की रक्षा-ख़ रीद 
एजें सी पर CAATSA प्रतिबंध लगाए।

● भारतीय रिज़ र्व बैं क ने  जुलाई 2022 में  विशेष रुपया वोस्ट्रो  खातों के  माध्यम से  
अंतरराष्ट्री य व्यापार को रुपयों में  बीजक और निपटान करने की अनुमति दी।

● समुद्री मार्ग वाले  रूसी कच्चे  तेल पर G7 की मूल्य-सीमा, 60 डॉलर प्रति बैरल पर 
निर्धारित, दिसंबर 2022 से  लागू हुई; भारत इसका पक्षकार नहीं है।

● यूरोपीय संघ का 1996 का अवरोधक विधान (Blocking Statute) EU व्यक्तियों को तीसरे  
देशों के  निर्दिष्ट बाह्य-क्षेत्रीय प्रतिबंधों का पालन करने से  रोकता है।
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● अमेरिकी विधेयक तब क़ा नून बनता है  जब वह कांग्रे स के  दोनों सदनों से  पारित हो और 
राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करे ; राष्ट्रपति के  वीटो को दोनों सदनों में  दो-तिहाई बहुमत से  
पलटा जा सकता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. प्रतिनिधिमंडल की संरचना ही संदेश थी, और भारत ने इसे  सही ढंग से  पढ़ा  — एक सह-
प्रायोजक, दो समर्थक और एक विरोधी — यह कोई यादृच्छिक समूह नहीं है ; यह उस गठबंधन 
का एक नमूना है  जो राष्ट्रपति द्वारा इस क़ा नून के  प्रयोग पर नज़ र रखेगा। श्री मास्ट का रिकॉर्ड 
— चीन और भारत पर द्वितीयक प्रतिबंधों का समर्थन, और दक्षिण एशिया से  जुड़ा व का इतिहास 
— उन्हें  ऐसा आलोचक बनाता है  जिसे  भारत को मनाना होगा, न कि ऐसा मित्र जिस पर निर्भर 
रहा जा सके । श्री थानेदार का विरोध राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर था, भारत को लेकर नहीं, 
जिसका अर्थ है  कि भारत भारतीय-अमेरिकी सांसदों को स्वतः समर्थक नहीं मान सकता। सबक 
यह है  कि के वल कार्यपालिका नहीं, कांग्रे स भी अब वह मैदान है  जिस पर भारत को काम करना 
है , जैसा उसने CAATSA के  वर्षों  में  किया था।

2. क़ा नून ‘अनिवार्य’ करता है  या के वल ‘अनुमति’ देता है  — यही पूरी बाज़ी  है  — द हिंदू  कहता 
है  कि SRIA 100% तक प्रतिबंध अनिवार्य करता है ; द इंडियन एक्सप्रेस कहता है  कि यह एक 
तंत्र बनाता है  जो स्वतः शुरू नहीं होता। सच्चाई शायद इस संयोजन में  है : एक आवश्यक 
निर्णय, 30 दिनों की घड़ी , और कु छ शर्तों  में  उपलब्ध एक छूट। यह संरचना राष्ट्रपति को 
विवेकाधिकार देती है , और इस राष्ट्रपति के  साथ विवेकाधिकार एक सौदेबाज़ी  का पत्ता है। 
इसलिए भारत का जोखिम कोई यांत्रिक टै रिफ़  नहीं है , बल्कि एक ऐसी बातचीत है  जिसमें  रूसी 
तेल, व्यापार समझौता और अमेरिकी सामानों की ख़ रीद एक साथ बाँध दी जाती है। प्रतिपक्ष यह 
है  कि विवेकाधिकार भारत के  लिए भी एक मौक़ा  है : CAATSA ने  दिखाया था कि कार्यपालिका 
किसी मूल्यवान साझेदार को दंडित करने से  मना कर सकती है।

3. ऊर्जा का गणित रूसी कच्चे  तेल से  त्वरित निकास को महँगा बनाता है  — 88% से  अधिक 
कच्चा तेल आयातित होने और उसमें  रूस का लगभग आधा हिस्सा होने  के  कारण, रूसी बैरलों 
को बदलने का अर्थ है  भारत की कच्चे  तेल की ज़ रूरत का लगभग दो-पंचमांश हिस्सा कहीं और, 
संभवतः ऊँ ची क़ी मतों पर ढूँढना। श्री जयशंकर की वेनेज़ु एला की विदेश मंत्री से  मुलाक़ा त और 
श्री रुबियो की मदद की पेशकश, दोनों विविधीकरण की ओर संके त करते  हैं , पर अमेरिका की ओर 
विविधीकरण एक निर्भरता को दू सरी से  बदल देगा। गहरी बात यह है  कि ऊर्जा-नीति अब 
वॉशिंगटन के  प्रतिबंध-क़ा नून द्वारा लिखी जा रही है। विविधीकरण अपने आप में  अच्छी नीति 
है ; ख़ तरा उसे  किसी समय-सीमा के  अंतर्गत करने  में  है , जो हर आपूर्तिकर्ता के  साथ भारत की 
सौदेबाज़ी -स्थिति को कमज़ो र करता है।

4. विभाजन (compartmentalisation) भारत की सबसे  बेहतर रणनीति है , और शुक्रवार की बैठकें  
दिखाती हैं  कि यह काम कर रही है  — उसी यात्रा में  श्री मिसरी ने  सेमीकं डक्टर और 
आलोचनात्मक खनिजों पर पैक्स सिलिका, आलोचनात्मक प्रौद्योगिकियों पर TRUST, नागरिक 
परमाणु  सहयोग और हिंद महासागर रणनीतिक उद्यम को आगे बढ़ा या। इन शृंखलाओं को 
गतिमान रखना यह संके त देता है  कि भारत इस संबंध को किसी एक क़ा नून से  बड़ा  मानता है , 
और वॉशिंगटन को अतिरेक न करने के  कारण देता है। प्रतिपक्ष यह है  कि अमेरिका जोड़ -तोड़  
(linkage) की नीति अपनाता है , विभाजन की नहीं, और उसने दिखाया है  कि वह असंबद्ध क्षेत्रों से  
रियायतें  खींचने  के  लिए टै रिफ़  का प्रयोग करेगा। भारत का उत्तर यह होना चाहिए कि 
प्रौद्योगिकी-शृंखलाओं को अमेरिकी फ़ र्मों  के  लिए भी मूल्यवान बनाए, ताकि भारत को दंडित 
करने की घरेलू अमेरिका में  भी क़ी मत चुकानी पड़े ।

5. भारत का आपत्ति रूप में  विधिक है  पर सार में  राजनीतिक है  — भारत यह तर्क  दे  सकता है  कि 
वह के वल संयुक्त राष्ट्र  के  प्रतिबंधों से  बँधा है  और बाह्य-क्षेत्रीय द्वितीयक प्रतिबंधों का 
अंतरराष्ट्री य क़ा नून में  कोई आधार नहीं है , और यह तर्क  सही है। पर EU ने , अपने अवरोधक 
विधान के  बावजूद, अपनी फ़ र्मों  को अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करते  हुए पाया, क्योंकि डॉलर 
व्यवस्था और अमेरिकी बाज़ा र तक पहुँच सैद्धांतिक तर्क  से  अधिक मायने रखती है। भारत की 
वास्तविक सुरक्षा साझेदारी के  मूल्य में  और अपने भुगतान तथा बीमा माध्यमों को अधिक 
लचीला बनाने  में  है। सिद्धांत कहना चाहिए, पर वह अके ले  किसी निर्णय को नहीं रोक सकता।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 
(POSSIBLE MAINS 
QUESTION)

“अमेरिकी रूस-ईरान प्रतिबंध अधिनियम जैसे  द्वितीयक प्रतिबंध-क़ा नून भारत की रणनीतिक 
स्वायत्तता की सीमाओं की परीक्षा लेते  हैं ।” भारत के  पास अपनी ऊर्जा सुरक्षा को अमेरिका के  साथ 
अपनी रणनीतिक साझेदारी के  साथ सामंजस्यपूर्ण बनाने  के  उपलब्ध विकल्पों का परीक्षण कीजिए। 
(15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु  आदर्श 
दृष्टिकोण (MODEL 
APPROACH TO THE 
MAINS QUESTION)

1. भूमिका — द्वितीयक प्रतिबंधों को परिभाषित कीजिए और बताइए कि 16 सितंबर को कांग्रे स 
द्वारा पारित और 18 सितंबर को हस्ताक्षरित SRIA, रूसी तेल ख़ रीदारों पर 100% तक टै रिफ़  की 
अनुमति देता है , तथा भारत पर 30-दिन की समय-सीमा वाला निर्णय अगले महीने  आना है।

2. मुख्य भाग — दाँ व पर क्या है  — आँकड़ों  का प्रयोग कीजिए: 88% से  अधिक कच्चा तेल 
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आयातित, जिसमें  रूस लगभग आधा। जुलाई 2025 के  भारत पर 25% अतिरिक्त टै रिफ़  को याद 
कीजिए, और CAATSA–S-400 की उस मिसाल को जिसमें  भारत ने  संबंध के  महत्व के  बल पर 
प्रतिबंधों से  बचाव किया।

3. मुख्य भाग — भारत के  विकल्प — कार्यपालिका और कांग्रे स दोनों से  राजनयिक संपर्क , जैसा 
मास्ट प्रतिनिधिमंडल के  साथ हुआ; छूट की बातचीत; वेनेज़ु एला, ख़ा ड़ी  और अमेरिका की ओर 
क्रमिक विविधीकरण; रुपया वोस्ट्रो  खातों जैसे  लचीले  भुगतान माध्यम; और TRUST, पैक्स 
सिलिका तथा नागरिक परमाणु  सहयोग जैसी प्रौद्योगिकी-शृंखलाओं का विभाजन प्रस्तुत 
कीजिए।

4. मुख्य भाग — सीमाएँ — नोट कीजिए कि वॉशिंगटन का जोड़ -तोड़  ऊर्जा को व्यापार समझौते  
से  बाँध सकता है , किसी समय-सीमा में  विविधीकरण करना लागत बढ़ा ता है , और बाह्य-
क्षेत्रीयता पर विधिक आपत्तियों का व्यावहारिक भार बहुत कम है , जैसा EU के  अनुभव से  स्पष्ट 
है।

5. निष्कर्ष — यह निष्कर्ष दीजिए कि ऊर्जा में  रणनीतिक स्वायत्तता घोषणाओं से  नहीं, विकल्पों से  
सुरक्षित होती है ; भारत को स्थिर गति से  विविधीकरण करते  हुए यह ज़ो र देते  रहना चाहिए कि 
उसकी ऊर्जा-नीति नई दिल्ली में  तय होती है।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं 
दृष्टिकोण 
(ADMINISTRATOR'S 
BRAINSTORM — Q & 
APPROACH)

प्रश्न 1. आप सचिव, पेट्रो लियम और प्राकृ तिक गैस हैं । तीस दिनों में  निर्णय भारत के  विरुद्ध जा 
सकता है। आप कौन-सी आकस्मिक योजना का आदेश दें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  रिफ़ा इनरियों से  एक ऐसी सोर्सिंग योजना माँगूँगा जो एक तिमाही के  
भीतर रूसी कच्चे  तेल के  एक निश्चित हिस्से  को बदल सके , साथ ही प्रत्येक रिफ़ा इनरी पर 
लागत-प्रभाव भी। मैं  सामरिक भंडार के  स्तर और ख़ा ड़ी  आपूर्तिकर्ताओं के  साथ दीर्घकालिक 
अनुबंधों की शर्तों  की समीक्षा करूँ गा, और यह जाँचूँगा कि कौन-से  भुगतान और बीमा माध्यम 
प्रतिबंधों से  प्रभावित होंगे। मैं  क़ी मतों में  वृद्धि को सहन करने की राजकोषीय लागत पर वित्त 
मंत्रालय के  साथ समन्वय करूँ गा। लक्ष्य यह है  कि निर्णय चाहे  जो भी हो, उपभोक्ताओं तक कोई 
बाधा न पहुँचे।

प्रश्न 2. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : यदि अमेरिका 100% टै रिफ़  लगाता है  तो क्या भारत को 
जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए?

 दृष्टिकोण (Approach): जवाबी कार्रवाई सार्वजनिक आक्रोश को शांत करेगी, पर भारत को 
अधिक नुक़ सान पहुँचा सकती है , क्योंकि अमेरिका भारत के  लिए उससे  बड़ा  निर्यात-बाज़ा र है , 
जितना भारत अमेरिका के  लिए है। भारत को पहले कम दर या छूट पाने  के  लिए WTO परामर्श, 
राजनयिक माध्यमों और व्यापार-वार्ताओं का प्रयोग करना चाहिए। लक्षित, आनुपातिक जवाबी 
उपाय संके त के  रूप में  आरक्षित रखे जा सकते  हैं । बड़ा  उत्तर बाज़ा रों और ऊर्जा-स्रोतों का 
विविधीकरण करना है  ताकि किसी एक देश का निर्णय भारत को बंधक न बना सके ।

प्रश्न 3. वॉशिंगटन में  तैनात एक राजनयिक के  रूप में , आप क़ा नून के  पक्ष में  मतदान करने वाले  
कांग्रे स-सदस्यों से  कै से  संपर्क  साधें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  उनसे  शिकायतों के  बजाय तथ्यों के  साथ मिलूँगा: भारत की आयात-
निर्भरता का पैमाना, एक बड़ी  विकासशील अर्थव्यवस्था पर क़ी मत-प्रभाव, और आतंकवाद-
विरोध तथा समुद्री सुरक्षा पर भारत का रिकॉर्ड, जो अमेरिकी हितों की भी सेवा करता है। मैं  उन 
अमेरिकी कं पनियों को शामिल करूँ गा जो भारत के  साथ प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सहयोग से  
लाभान्वित होती हैं , क्योंकि उनका सांसदों पर प्रभाव होता है। मैं  भारतीय-अमेरिकी सांसदों को 
भी बिना उनके  समर्थन को मानकर चलते  हुए संक्षिप्त जानकारी दूँ गा। सम्मानजनक, निरंतर 
संपर्क  किसी एक यात्रा से  अधिक मायने रखता है।

4.3  रूस ने भारत की स्थायी UNSC सीट की दावेदारी का समर्थन किया, पर जर्मनी और जापान को बाहर रखने की 
बात कही

 समाचार (THE NEWS)  संयुक्त राष्ट्र , न्यूयॉर्क । रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने  संयुक्त राष्ट्र  महासभा से  कहा कि रूस भारत और 
ब्रा ज़ी ल की स्थायी सीटों की दावेदारी का समर्थन करता है , पर किसी भी सुधार में  ‘पश्चिमी देशों, विशेषकर जर्मनी और जापान, जो अब 
सैन्यवाद और प्रतिशोधवाद के  मार्ग पर हैं , को कोई अतिरिक्त सीट नहीं आवंटित की जानी चाहिए’ — द हिंदू  यह प्रेस ट्र स्ट ऑफ़  इंडिया 
के  एक प्रेषण के  हवाले  से  रिपोर्ट करता है। प्रतिशोधवाद (revanchism) का अर्थ है  खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने  या किसी पूर्व 
पराजय को पलटने की नीति। श्री लावरोव ने  कहा, “हम एशिया, अफ़्री का और लातिन अमेरिका के  प्रतिनिधित्व को व्यापक बनाने  के  पक्ष 
में  हैं ,” और जोड़ा , “हमें  अफ़्री की महाद्वीप के  हितों को संतु ष्ट करना होगा।” उन्होंने  कहा कि रूस अपने सहयोगियों और साझेदारों — 
ब्रि क्स, शंघाई सहयोग संगठन और यूरे शियाई आर्थिक संघ — के  साथ ‘विश्व की स्थिति को ठीक करने की कोशिश’ कर रहा है। नई बात 
यह है  कि एक स्थायी सदस्य ने  एक ही वाक्य में  भारत का समर्थन किया और भारत के  साझेदारों पर वीटो लगा दिया। भारत, ब्रा ज़ी ल, 
जर्मनी और जापान मिलकर G4 बनाते  हैं , ऐसा समूह जो 2004 से  एक-दूसरे  की स्थायी सीट की दावेदारी का समर्थन करता रहा है। 25 
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और 26 सितंबर के  कार्डों  में  चार्टर के  प्रावधान शामिल थे; यह कार्ड आगे बढ़ कर गुटों और प्रक्रिया पर जाता है। द इकोनॉमिक टाइम्स 
रिपोर्ट करता है  कि 81वें  सत्र की उसी सामान्य बहस में  विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने  भी बात रखी। पाकिस्तान के  प्रधानमंत्री शहबाज़  
शरीफ़ , जिन्होंने  शुक्रवार को भाषण दिया, का नाम लिए बिना, उन्होंने  कहा कि ‘आतंकवाद के  एक पेशेवर अभ्यासकर्ता ने  इस सभा के  
समक्ष तथ्यों को ग़ लत ढंग से  प्रस्तुत किया’, कि ‘आतंकवाद के  विरुद्ध आत्मरक्षा का हमारा अधिकार प्रयोग में  लाया जाएगा’, और कि 
‘मित्रता और सद्भावना आतंकवाद के  साथ सह-अस्तित्व में  नहीं रह सकती। और उस आधार पर बनी समझ स्वाभाविक रूप से  प्रश्नों के  
घेरे  में  आ जाएगी।’ श्री शरीफ़  ने  कश्मीर और सिंधु  जल संधि का उल्लेख किया था, जिसे  भारत ने  स्थगित रखा है। श्री जयशंकर ने  
सुधारित बहुपक्षवाद की माँग की और कहा कि ‘1945 के  बाद की व्यवस्था नई वास्तविकताओं को रास्ता दे  रही है ’ और यह कि 
‘अत्यधिक प्रतिस्पर्धा की मानसिकता जड़  जमा चुकी है , जो संस्थाओं को कमज़ो र कर रही है  और’ वित्त, बाज़ा र पहुँच, आपूर्ति-श्रृंखला 
तथा प्रौद्योगिकी में  ‘बाधा-बिंदु स्थापित कर रही है ’ — जिसे  उन्होंने  ‘हर चीज़  के  हथियारीकरण’ की संज्ञा दी। उन्होंने  भारतीय नाविकों 
की जान लेने  वाले  व्यापारिक जहाज़ों  पर हमलों को ‘पूरी तरह अस्वीकार्य’ बताया। इतर बैठकों में  उन्होंने  कनाडा की विदेश मंत्री अनीता 
आनंद से  मुलाक़ा त की और कहा कि दोनों देश संबंधों को ‘एक ऊँ चे  स्तर’ तक ले  जाने  की तैयारी कर रहे  हैं ; प्रधानमंत्री मार्क  कार्नी ने  कहा 
है  कि प्रधानमंत्री नरें द्र  मोदी के  दिसंबर के  आसपास कनाडा दौरे  की संभावना है  और द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 70 अरब कनाडाई 
डॉलर वार्षिक तक दोगुने  से  अधिक बढ़ा ने  के  लक्ष्य वाले  व्यापार समझौते  पर बातचीत आगे बढ़  रही है। पाठ्यक्रम से  जुड़ा व: GS2 — 
महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्री य संस्थाएँ, उनकी संरचना और अधिदेश।

एक पंक्ति में  पूरी श्रृं खला (THE CHAIN IN ONE LINE)
1945 का चार्टर पाँ च स्थायी सदस्य तय करता है  और संशोधन को उनकी सहमति के  अधीन बनाता है  → 1965 में  हुआ एकमात्र 
विस्तार के वल निर्वाचित सीटें  जोड़ ता है , स्थायी नहीं → G4, यूनाइटिंग फ़ॉ र कॉन्सें सस और अफ़्री की संघ 2004-05 से  प्रतिस्पर्धी 
मॉडलों को कठोर बनाते  हैं  → 2009 से  बातचीत सर्वसम्मति-बाध्य IGN में  चली जाती है  और अटक जाती है  → युद्धरत और पश्चिम से  
असहमत रूस भारत और ब्रा ज़ी ल का समर्थन करता है  जबकि जर्मनी और जापान को रोकता है , जिससे  G4 में  दरार पड़ ती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध 
(STATIC SYLLABUS 
LINKAGE)

1. G4 एक पारस्परिक-समर्थन गुट है , इसलिए किसी एक सदस्य को दिया प्रस्ताव बाक़ी  के  लिए 
एक पच्चर बन जाता है  — भारत, ब्रा ज़ी ल, जर्मनी और जापान ने  2004 में  G4 का गठन एक-
दूसरे  की स्थायी सीट की दावेदारी का समर्थन करने के  लिए किया। 2005 में  उन्होंने  अपने और 
दो अफ़्री की राज्यों के  लिए छह नई स्थायी सीटों और चार नई अस्थायी सीटों का प्रस्ताव देने  
वाला एक मसौदा प्रस्ताव पेश किया, जिसमें  नए स्थायी सदस्य बाद की समीक्षा तक वीटो का 
त्याग करने वाले  थे। यह मसौदा कभी मतदान तक नहीं पहुँच सका क्योंकि आवश्यक दो-तिहाई 
बहुमत नहीं जुटाया जा सका। G4 के  मंत्री प्रत्येक महासभा सत्र के  इतर मिलना और विस्तार का 
समर्थन करने वाले  संयुक्त वक्तव्य जारी करना जारी रखते  हैं , दोनों श्रे णियों में ।

2. यूनाइटिंग फ़ॉ र कॉन्सें सस किसी भी नए स्थायी सदस्य का विरोध करता है  — यूनाइटिंग फ़ॉ र 
कॉन्सें सस (UfC) 1990 के  दशक के  ‘कॉफ़ी  क्लब’ से  उपजा और इसका नेतृत्व इटली करता है , 
जिसके  सदस्यों में  पाकिस्तान, अर्जेंटीना, मे क्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन, तु र्कि ए और कनाडा 
शामिल हैं । इनमें  से  प्रत्येक का G4 में  एक क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी है  — भारत के  विरुद्ध पाकिस्तान, 
जर्मनी के  विरुद्ध इटली, जापान के  विरुद्ध दक्षिण कोरिया, ब्रा ज़ी ल के  विरुद्ध अर्जेंटीना और 
मेक्सिको। UfC के वल नई अस्थायी सीटों का प्रस्ताव रखता है , कु छ लंबी, नवीकरणीय अवधि 
वाली, और तर्क  देता है  कि अधिक स्थायी सदस्य विशेषाधिकार को स्थायी बना दें गे। इसकी 
अवरोधक शक्ति चार्टर की उस अपेक्षा से  आती है  कि संशोधन महासभा के  दो-तिहाई बहुमत से  
पारित होने चाहिए।

3. अफ़्री का का एज़ु  ल्विनी सहमति वीटो सहित स्थायी सीटें  माँ गता है , और L.69 समूह महाद्वीपों 
को जोड़ ता है  — अफ़्री की संघ की साझा स्थिति, 2005 की एज़ु  ल्विनी सहमति (Ezulwini 
Consensus), अफ़्री का के  लिए वर्तमान सदस्यों के  सभी विशेषाधिकारों सहित, वीटो समेत, दो 
स्थायी सीटें  और पाँच अस्थायी सीटें  माँगती है , जिनमें  अफ़्री का स्वयं अपने प्रतिनिधि चुने। 
सिएरा लियोन द्वारा समन्वित दस अफ़्री की राष्ट्रा ध्यक्षों की एक समिति, C-10, इस स्थिति को 
बातचीत में  आगे  ले  जाती है। L.69 समूह अफ़्री का, एशिया, लातिन अमेरिका और छोटे  द्वीपीय 
राज्यों के  विकासशील देशों का एक क्रॉस-क्षेत्रीय समूह है , जिसका भारत सदस्य है , और जो 
दोनों श्रे णियों में  विस्तार का समर्थन करता है। श्री लावरोव का ‘अफ़्री की महाद्वीप के  हितों’ का 
उल्लेख इसी गुट की ओर संके त करता है , जिसके  मत किसी भी सुधार का फ़ै  सला करते  हैं ।

4. IGN प्रक्रिया सर्वसम्मति से  चलती है , और अब तक हुआ एकमात्र विस्तार निर्वाचित सीटें  ही 
जोड़ ता है  — सुधार पर बातचीत अंतर-सरकारी वार्ताओं (Intergovernmental Negotiations — 
IGN) में  होती है , जो महासभा का एक अनौपचारिक पूर्ण-सत्र है  और 2008 की एक महासभा 
निर्णय के  बाद 2009 में  शुरू हुआ। यह सर्वसम्मति से  काम करता है  और आज तक ऐसा कोई 
एकल वार्ता-पाठ नहीं अपनाया गया है  जिसमें  देशों की स्थितियाँ  स्पष्ट रूप से  दर्ज हों — भारत 
लंबे  समय से  यही माँगता रहा है  ताकि बातचीत सौदेबाज़ी  की ओर बढ़  सके । परिषद का एकमात्र 
विस्तार 1963 के  एक संशोधन से  हुआ, जो 1965 से  प्रभावी हुआ और निर्वाचित सीटें  जोड़ कर 
सदस्य-संख्या 11 से  15 कर दी। अनुच्छे द 108 के  अंतर्गत किसी संशोधन के  लिए महासभा के  
दो-तिहाई बहुमत और सभी पाँच स्थायी सदस्यों सहित दो-तिहाई सदस्यों के  अनुसमर्थन की 
आवश्यकता होती है  — इसलिए किसी एक स्थायी सदस्य का जर्मनी और जापान के  विरोध में  
होना व्यावहारिक रूप से  G4 मॉडल पर एक वीटो के  समान है।
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यूपीएससी को यह विषय क्यों 
पसंद है  (WHY UPSC LOVES 
THIS — TREND)

1. मुख्य परीक्षा बार-बार पूछती है  कि भारत की स्थायी-सीट दावेदारी क्यों अटकी है  — UPSC 
पूछ चुका है  कि स्थायी सीट पाने  में  भारत के  समक्ष कौन-सी बाधाएँ हैं , और सुधारित बहुपक्षवाद 
पर प्रश्न बार-बार लौटते  हैं । लावरोव का वक्तव्य इसका सटीक उदाहरण है  कि किस तरह किसी 
व्यक्तिगत स्थायी सदस्य का समर्थन, शर्तों  के  साथ आने पर, स्वयं एक बाधा बन सकता है।

2. प्रारंभिक परीक्षा गुट-सदस्यता और चार्टर की कार्यप्रणाली परखती है  — G4 की संरचना, 
यूनाइटिंग फ़ॉ र कॉन्सें सस के  सदस्यों की पहचान, अफ़्री की संघ की एज़ु  ल्विनी सहमति और 
अनुच्छे द 108 तथा 109 के  अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया स्वाभाविक प्रारं भिक परीक्षा प्रश्न हैं । 
सदस्य-संख्या का 11 से  15 तक 1965 का विस्तार एक क्लासिक तथ्यात्मक प्रश्न है।

3. भारत का UNGA भाषण एक साथ GS2 और GS3 की सामग्री  है  — श्री जयशंकर का वक्तव्य 
आतंकवाद-विरोध (GS3 आंतरिक सुरक्षा), नाविकों की समुद्री सुरक्षा, पश्चिम एशिया और 
1945 के  बाद की व्यवस्था की आलोचना को जोड़ ता है। भारत की बहुपक्षीय कू टनीति पर कोई 
उत्तर एक ही भाषण से  यह दिखा सकता है  कि ये  सूत्र कै से  जुड़े   हैं ।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु  मुख्य तथ्य 
(PRELIMS NUGGETS)

● G4 में  भारत, ब्रा ज़ी ल, जर्मनी और जापान शामिल हैं , जो संयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा परिषद की 
स्थायी सदस्यता के  लिए एक-दूसरे  की दावेदारी का समर्थन करते  हैं ।

● यूनाइटिंग फ़ॉ र कॉन्सें सस समूह, जिसका नेतृत्व इटली करता है  और जिसमें  पाकिस्तान 
शामिल है , सुरक्षा परिषद में  नई स्थायी सीटों के  सृजन का विरोध करता है।

● अफ़्री की संघ की 2005 की एज़ु  ल्विनी सहमति सुरक्षा परिषद में  अफ़्री का के  लिए वीटो-
शक्ति सहित दो स्थायी सीटों और पाँच अस्थायी सीटों की माँग करती है।

● संयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा परिषद का विस्तार 11 से  15 सदस्यों तक एक चार्टर संशोधन से  हुआ 
जो 1965 से  प्रभावी हुआ; जोड़ी  गई सभी सीटें  अस्थायी थीं।

● सुरक्षा परिषद सुधार पर चर्चा अंतर-सरकारी वार्ताओं (IGN) में  होती है , जो संयुक्त राष्ट्र  
महासभा की एक अनौपचारिक प्रक्रिया है  और सर्वसम्मति से  काम करती है।

● संयुक्त राष्ट्र  चार्टर के  अनुच्छे द 108 के  अंतर्गत कोई संशोधन तब प्रभावी होता है  जब 
वह महासभा के  दो-तिहाई बहुमत से  अपनाया जाए और सुरक्षा परिषद के  सभी पाँच 
स्थायी सदस्यों सहित दो-तिहाई सदस्यों द्वारा अनुसमर्थित हो।

विश्लेषण (ANALYSIS) 1. रूस का समर्थन वास्तविक है , पर इसका दाम G4 की एकजुटता में  चुकाना पड़ ता है  — मॉस्को 
लंबे  समय से  भारत की दावेदारी का समर्थन करता रहा है , और भारत इस निरंतरता को महत्व 
देता है। पर जर्मनी और जापान को स्पष्ट रूप से  बाहर रखकर, श्री लावरोव ने  भारत के  समर्थन 
को रूस के  पश्चिम के  साथ झगड़े   का हिस्सा बना दिया है। भारत G4 समझौते  को छोड़े   बिना 
इन शर्तों पर सीट स्वीकार नहीं कर सकता, और उसे  ऐसा करने  का कोई कारण भी नहीं, क्योंकि 
व्यापक समर्थन के  बिना कोई भी सुधार मॉडल पारित नहीं होगा। इसका व्यावहारिक प्रभाव 
यूनाइटिंग फ़ॉ र कॉन्सें सस को एक तर्क  थमा देना है : यदि स्थायी सदस्य स्वयं उम्मीदवारों में  से  
चुनने  लगें , तो स्थायी श्रेणी सुधार से  कम और संरक्षण से  अधिक दिखने लगती है।

2. अब हर स्थायी सदस्य के  पास किसी-न-किसी पर वीटो है , जिससे  एक समग्र  सौदा लगभग 
असंभव हो जाता है  — चीन ने  भारत और जापान के  उन्नयन का विरोध किया है ; रूस अब 
खुलकर जर्मनी और जापान को नकारता है ; और G4 मॉडल चारों के  दो अफ़्री की राज्यों के  साथ 
एक साथ ऊपर उठने पर निर्भर है। चूँकि अनुच्छे द 108 सभी पाँचों के  अनुसमर्थन की माँग करता 
है , हर उम्मीदवार को कम-से-कम एक शत्रुतापूर्ण स्थायी सदस्य का सामना करना पड़ ता है। यही 
संरचनात्मक कारण है  कि भारत का अभियान एक सीट माँगने से  आगे  बढ़ कर पूरी व्यवस्था की 
वैधता पर तर्क  देने  लगा है , जैसा श्री जयशंकर ने  किया। प्रतिपक्ष यह है  कि भू-राजनीति बदलती 
रहती है  और आज की आपत्ति कल किसी सौदे  में  बदल सकती है ; सोवियत संघ की कश्मीर और 
1971 में  भारत की रक्षा ने  दिखाया था कि स्थायी-सदस्य संरेखण हित-आधारित होते  हैं , स्थायी 
नहीं।

3. अफ़्री का निर्णायक निर्वाचन-मंडल है , और भारत को उसे  अफ़्री का की अपनी शर्तों  पर साधना 
होगा — श्री लावरोव का यह ज़ो र देना कि अफ़्री का के  हितों को संतु ष्ट किया जाए, आकस्मिक 
नहीं है ; लगभग पचास अफ़्री की मत किसी भी महासभा बहुमत का निर्णय करते  हैं । एज़ु  ल्विनी 
सहमति नए स्थायी सदस्यों के  लिए वीटो पर अड़ी  है , जबकि G4 ने  इसे  स्थगित करने की 
पेशकश की है  — यही अंतर दोनों को अलग रखता है। 2023 के  नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में  
G20 के  स्थायी सदस्य के  रूप में  अफ़्री की संघ के  प्रवेश में  भारत की भूमिका ऐसी पूँजी है  जिसे  
वह भुना सकता है। एक संयुक्त G4-अफ़्री का स्थिति, भले  ही वीटो के  प्रश्न पर छूट देनी पड़े  , ही 
वह एकमात्र गणित है  जो दो-तिहाई तक पहुँच सकता है।

4. जयशंकर ने  इस दावेदारी को एक सीट से  आगे  बढ़ा कर व्यवस्था की आलोचना बना दिया — 
वित्त, बाज़ा रों, आपूर्ति-श्रृंखलाओं और प्रौद्योगिकी में  बाधा-बिंदुओं वाले  ‘हर चीज़  के  
हथियारीकरण’ को नाम लेकर, श्री जयशंकर ने  भारत को के वल एक उम्मीदवार नहीं, बल्कि 
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महाशक्ति-प्रतिस्पर्धा से  पीड़ि त देशों की आवाज़  के  रूप में  स्थापित किया। यह अधिक चतुर 
कू टनीति है : आकार का दावा करने  से  ग्लोबल साउथ के  प्रतिनिधित्व का दावा अधिक 
प्रभावशाली है। उनकी यह पंक्ति कि सद्भावना पर आधारित ‘समझ प्रश्नों के  घेरे  में  आ जाएगी’ 
जहाँ  आतंकवाद जारी रहे , संके त देती है  कि सिंधु  जल संधि का स्थगन पाकिस्तान के  आचरण से  
जुड़ा  है। जोखिम यह है  कि परिषद ही वह मंच है  जहाँ  पाकिस्तान के  साथ भारत के  विवाद उठाए 
जाएँगे , इसलिए आतंकवाद पर दृढ़ ता को अंतरराष्ट्री य क़ा नून के  सावधानीपूर्ण पालन से  भी मेल 
खाना होगा।

5. कनाडा के  साथ पुनःसमायोजन संबंधों को सुधारता है , पर परिषद में  कनाडा के  मत को नहीं 
बदलता — भारत और कनाडा 2023 में  बिगड़े   संबंध को सुधार रहे  हैं , जिसमें  एक व्यापार 
समझौता और एक प्रधानमंत्री-स्तरीय यात्रा शामिल है। यह व्यापार, छात्रों और सुरक्षा सहयोग 
के  लिए मूल्यवान है। पर कनाडा यूनाइटिंग फ़ॉ र कॉन्सें सस का सदस्य है  और नई स्थायी सीटों 
का विरोध करता रहा है , इसलिए द्विपक्षीय गर्मजोशी UNSC सुधार पर समर्थन में  नहीं बदलती। 
यह प्रकरण एक सामान्य नियम दिखाता है : भारत के  द्विपक्षीय लाभ और उसके  बहुपक्षीय लक्ष्य 
अलग-अलग पटरियों पर चलते  हैं  और अलग-अलग ही आगे बढ़ा ए जाने  चाहिए।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 
(POSSIBLE MAINS 
QUESTION)

“व्यक्तिगत स्थायी सदस्यों के  समर्थन ने  भारत को संयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट के  
निकट नहीं पहुँचाया है।” सुरक्षा परिषद सुधार में  आने वाली संरचनात्मक और राजनीतिक बाधाओं 
का विश्लेषण कीजिए, और भारत के  लिए एक यथार्थवादी रणनीति सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु  आदर्श 
दृष्टिकोण (MODEL 
APPROACH TO THE 
MAINS QUESTION)

1. भूमिका — 81वें  UNGA में  श्री लावरोव के  वक्तव्य से  शुरुआत कीजिए: भारत और ब्रा ज़ी ल का 
समर्थन, पर जर्मनी और जापान के  लिए कोई सीट नहीं, जिन पर रूस ‘सैन्यवाद और 
प्रतिशोधवाद’ का आरोप लगाता है।

2. मुख्य भाग — संरचनात्मक बाधाएँ — अनुच्छे द 108 की महासभा के  दो-तिहाई बहुमत और 
सभी पाँच स्थायी सदस्यों की अपेक्षा, बिना किसी को श्रेय दिए वार्ता-पाठ वाली सर्वसम्मति-
बाध्य IGN, और के वल निर्वाचित सीटें  जोड़ ने  वाली 1965 की एकमात्र मिसाल को समझाइए।

3. मुख्य भाग — राजनीतिक बाधाएँ — प्रतिस्पर्धी गुटों का वर्णन कीजिए: G4 का 2005 का 
मॉडल, इटली के  नेतृत्व वाला यूनाइटिंग फ़ॉ र कॉन्सें सस जिसमें  पाकिस्तान शामिल है , वीटो की 
माँग करने  वाली अफ़्री की संघ की एज़ु  ल्विनी सहमति, और L.69 समूह। दिखाइए कि हर स्थायी 
सदस्य कम-से-कम एक उम्मीदवार का विरोध करता है , और रूस जैसा शर्त-आधारित समर्थन 
कै से  गठबंधनों में  दरार डालता है।

4. मुख्य भाग — रणनीति — एक संयुक्त G4-अफ़्री का स्थिति की सिफ़ा रिश कीजिए, पाठ-
आधारित बातचीत पर ज़ो र दीजिए, भारत के  ग्लोबल साउथ प्रत्यय और G20 में  अफ़्री की संघ के  
प्रवेश का प्रयोग कीजिए, और प्रदर्शन दिखाने  के  लिए 2028-29 की निर्वाचित सीट के  लिए 
चुनाव लड़ ने  की बात कीजिए। सुधारित बहुपक्षवाद पर श्री जयशंकर की रूपरेखा का उल्लेख 
कीजिए।

5. निष्कर्ष — यह निष्कर्ष दीजिए कि भारत की सीट, यदि आएगी, तो किसी एक शक्ति की 
मेहरबानी से  नहीं बल्कि एक व्यापक वैधता-सौदे  के  हिस्से  के  रूप में  आएगी, और महासभा में  
विश्वसनीयता उतनी ही मायने रखती है  जितनी P5 के  समर्थन।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं 
दृष्टिकोण 
(ADMINISTRATOR'S 
BRAINSTORM — Q & 
APPROACH)

प्रश्न 1. आप न्यूयॉर्क  में  भारत के  स्थायी प्रतिनिधि हैं । आप रूस के  वक्तव्य पर मॉस्को या G4 को 
नाराज़  किए बिना कै से  प्रतिक्रिया दें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  सार्वजनिक रूप से  भारत के  लिए रूस के  समर्थन का स्वागत करूँ गा, 
साथ ही दोनों श्रेणियों में  विस्तार पर भारत की सतत स्थिति और G4 साझेदारों के  साथ उसकी 
एकजुटता दोहराऊँ गा। निजी तौर पर मैं  जर्मन और जापानी सहयोगियों को समझाऊँ गा कि 
भारत किसी चयनात्मक दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करता। फिर मैं  इस अवसर का प्रयोग IGN में  
पाठ-आधारित वार्ता को आगे बढ़ा ने  के  लिए करूँ गा। लक्ष्य यह है  कि समर्थन को स्वीकार किया 
जाए, उसकी शर्तों को नहीं।

प्रश्न 2. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : क्या स्थायी सीट उतनी राजनयिक पूँजी के  लायक है  जितनी 
भारत उस पर ख़ र्च करता है?

 दृष्टिकोण (Approach): स्थायी सीट भारत को प्रतिबंधों, शांति-स्थापना और बल-प्रयोग जैसे  
निर्णयों में  सीधी आवाज़  देगी जो उसे  प्रभावित करते  हैं । पर यह प्रक्रिया धीमी है  और इसी पीढ़ी  
में  पूरी न हो, इसलिए इस प्रयास को व्यावहारिक लक्ष्यों को दबाना नहीं चाहिए। भारत को 
निर्वाचित कार्यकालों, G20 और ब्रि क्स जैसे  समूहों में  नेतृत्व, तथा ज़ि म्मेदार आचरण के  रिकॉर्ड से  
इसका अधिकांश लाभ पहले ही मिल रहा है। मैं  इस सीट को एक दीर्घकालिक लक्ष्य के  रूप में  
आगे  बढ़ा ऊँ गा, पर कूटनीति को ठोस लाभों से  मापूँगा।
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प्रश्न 3. विदेश मंत्रालय में  अफ़्री का डेस्क अधिकारी के  रूप में , आप भारत की सुधार-स्थिति के  
लिए अफ़्री की समर्थन कै से  बनाएँगे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  यह देखकर शुरू करूँ गा कि अफ़्री का क्या चाहता है : प्रतिनिधित्व, 
वीटो का प्रश्न और विकास-साझेदारी। मैं  नियमित G4-C-10 परामर्श का प्रस्ताव रखूँगा और 
दिखाऊँ गा कि भारत के  प्रस्ताव — जैसे  ऋण-सुविधाएँ, प्रशिक्षण और भारत द्वारा आगे  बढ़ा ई गई 
G20 सदस्यता — अफ़्री की प्राथमिकताओं से  कै से  मेल खाते  हैं । मैं  मतों को सहायता के  बदले 
सौदा करता हुआ दिखने से  बचूँगा, क्योंकि इससे  विश्वसनीयता को नुक़ सान पहुँचता है। वर्षों  में  
बना भरोसा किसी वोट से  पहले  की पैरवी से  अधिक मायने रखता है।

4.4  ईरान ने चाबहार–ज़ा हेदान रेल लिंक पूरा किया, कश्मीर के  पुराने व्यापार-मार्ग फिर कनेक्टिविटी बहस के  कें  द्र में
 समाचार (THE NEWS)  नई दिल्ली/तेहरान। ईरान ने  730 किमी लंबे  चाबहार-ज़ा हेदान रेल लिंक के  पूरा होने  की घोषणा की है , जिससे  

भारत को अफ़ ग़ा निस्तान, मध्य एशिया और पूर्वी रूस तक आसान पहुँच मिलने की उम्मीद है  — द इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट करता है। 
इस लाइन में  33 स्टे शन, 39 सुरंगें  और 201 पुल हैं , यह वर्षों  से  निर्माणाधीन थी, और ET को पता चला है  कि यह तीन से  चार महीनों में  
पूरी तरह चालू हो जाएगी; ईरानी अधिकारियों ने  अंतिम तैयारियाँ  और सुरक्षा जाँच शुरू कर दी हैं । चाबहार ओमान की खाड़ी  पर ईरान 
का बंदरगाह है , जहाँ  भारत ने  एक टर्मिनल विकसित किया है ; ज़ा हेदान दक्षिण-पूर्वी ईरान का एक शहर है  जो अफ़ ग़ा निस्तान और 
पाकिस्तान की सीमाओं के  निकट है। ET बताता है  कि अफ़ ग़ा निस्तान और मध्य एशियाई देश, स्थलरुद्ध होने — यानी कोई तटरेखा न 
होने  — के  कारण अंतरराष्ट्री य समुद्री मार्गों  तक सीधा और कु शल रेल-संपर्क  नहीं रखते , और यह परियोजना उन्हें  हिंद महासागर क्षेत्र 
तथा भारत से  जोड़ ती है। ET पहले रिपोर्ट कर चुका है  कि भारत ईरान के  साथ एक ऐसी व्यवस्था पर बातचीत कर रहा है  जिसके  अंतर्गत 
एक स्थानीय बंदरगाह प्राधिकरण चाबहार बंदरगाह का प्रबंधन करे , और अमेरिकी प्रतिबंध हटने पर यह अधिकार भारत को हस्तांतरित 
हो जाए; जब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़े  श्कियान ने  नई दिल्ली में  ब्रि क्स शिखर सम्मेलन के  इतर प्रधानमंत्री नरें द्र  मोदी से  मुलाक़ा त की 
थी, तब बंदरगाह की स्थिति पर चर्चा हुई थी। संदर्भ तीखा है : द हिंदू  एजें स फ़्रां स-प्रेस के  हवाले से  रिपोर्ट करता है  कि ईरान रविवार को 
होर्मु ज़  जलडमरूमध्य को फिर खोलने की अपनी शर्तों  पर अड़ा  रहा, जिसे  उसने बंद कर रखा है  — इसमें  ईरानी तेल पर प्रतिबंध हटाना 
और अमेरिकी नौसैनिक नाके बंदी समाप्त करना शामिल है  — क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रं प ने  इन्हें  अस्वीकार कर दिया। द हिंदू  के  
संपादकीय पृष्ठों पर, पीपुल्स डेमोक्रे टिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ़् ती तर्क  देती हैं  कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को फिर मध्य 
एशिया के  लिए भारत का ‘उत्तरी आर्थिक प्रवेश-द्वार’ बनना चाहिए। सदियों तक, वे  लिखती हैं , कश्मीर ‘कभी बंद गली नहीं था’ बल्कि 
एक चौराहा था जिसके  कारवाँ  मार्ग कश्मीर और लद्दाख को मध्य एशिया, तिब्बत और उपमहाद्वीप से  जोड़ ते  थे ; वे  मीर सैयद अली 
हमदानी को याद करती हैं , जिन्हें  शाह-ए-हमदान के  नाम से  सम्मानित किया जाता है  और जो पारंपरिक रूप से  फ़ा रसी तथा मध्य 
एशियाई कारीगरों के  आगमन से  जुड़े   माने  जाते  हैं । वे  पाकिस्तान के  साथ नियंत्रण-रेखा (LoC) और चीन के  साथ वास्तविक नियंत्रण-
रेखा (LAC) से  आगे  देखने  का प्रस्ताव रखती हैं  ‘जहाँ  राजनीतिक और सुरक्षा परिस्थितियाँ  अनुमति दें ’: पाकिस्तान के  साथ विश्वास-
निर्माण और व्यापार-कनेक्टिविटी, चीन के  साथ पार-हिमालयी कनेक्टिविटी पर व्यावहारिक संवाद, और अनुभव के  आधार पर 
विस्तारित होने वाले  प्रायोगिक गलियारे  — यह तर्क  देते  हुए कि नियमित कनेक्टिविटी स्थिरता और युवा कश्मीरियों के  लिए रोज़ गार 
के  प्रोत्साहन पैदा कर सकती है। पाठ्यक्रम से  जुड़ा व: GS2 — भारत और उसका पड़ो स, GS3 — अवसंरचना, और GS1 भूगोल का 
आधार।

एक पंक्ति में  पूरी श्रृं खला (THE CHAIN IN ONE LINE)
पाकिस्तान भारत को अफ़ ग़ा निस्तान और मध्य एशिया तक स्थल-मार्ग पारगमन देने  से  इनकार करता है  → भारत इसके  इर्द-गिर्द 
जाने  के  लिए ईरान के  चाबहार बंदरगाह और INSTC में  निवेश करता है  → अमेरिकी प्रतिबंध ईरान में  भारत की भूमिका को धीमा 
करते  हैं , और ईरान स्वयं चाबहार-ज़ा हेदान रेलवे  बनाता है  → होर्मुज़  बंद है  और ईरान नाके बंदी में  है , तभी यह लाइन पूरी होती है , 
इसलिए भारत प्रतिबंध हटने तक प्रबंधन-अधिकार न्यास में  रखने पर बातचीत करता है  → यह प्रश्न फिर उठता है  कि क्या कश्मीर 
और लद्दाख से  होकर जाने वाले  भारत के  अपने उत्तरी मार्ग कभी फिर खोले जा सकते  हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध 
(STATIC SYLLABUS 
LINKAGE)

1. चाबहार भारत की विदेश में  एकमात्र बंदरगाह परियोजना है  जो पाकिस्तान को दरकिनार 
करती है , और भारत अपना शहीद बेहेश्ती टर्मिनल चलाता है  — चाबहार ईरान के  सिस्तान-
बलूचिस्तान प्रांत में  ओमान की खाड़ी  पर स्थित है , होर्मु ज़  जलडमरूमध्य के  बाहर, और इसके  दो 
टर्मिनल हैं , शहीद कलंतरी और शहीद बेहेश्ती। भारत बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय 
के  अधीन एक कं पनी, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटे ड (IPGL) के  माध्यम से  शहीद बेहेश्ती 
टर्मिनल विकसित करता है। भारत, ईरान और अफ़ ग़ा निस्तान ने मई 2016 में  चाबहार पर एक 
त्रिपक्षीय पारगमन और परिवहन समझौते  पर हस्ताक्षर किए, और IPGL ने  दिसंबर 2018 में  
टर्मिनल का संचालन अपने हाथ में  लिया। मई 2024 में  IPGL और ईरान के  बंदरगाह एवं समुद्री 
संगठन ने  टर्मिनल के  संचालन के  लिए दस-वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें  भारतीय 
निवेश प्रतिबद्धता और संबंधित अवसंरचना के  लिए एक ऋण-सुविधा शामिल है।

2. INSTC और अश्ग़ा बात समझौता चाबहार को बंदरगाह से  गलियारे  में  बदल देते  हैं  — 
अंतरराष्ट्री य उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे  (International North–South Transport Corridor 
— INSTC) पर भारत, ईरान और रूस ने  2000 में  सें ट पीटर्सबर्ग में  सहमति दी; यह जहाज़ , रेल 
और सड़ क का एक बहु -विधि मार्ग है  जो मुंबई को ईरानी बंदरगाहों से  और आगे ईरान तथा 
कै स्पियन क्षेत्र से  होते  हुए रूस से  जोड़ ता है ; तब से  अन्य देश भी इसमें  शामिल हो चुके  हैं । 
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इसका मुख्य पश्चिमी मार्ग होर्मु ज़  के  भीतर स्थित बंदर अब्बास का प्रयोग करता है , जबकि 
ज़ा हेदान से  रेल-संपर्क  सहित चाबहार एक पूर्वी शाखा प्रदान करता है। भारत ने  2018 में  
अश्ग़ा बात समझौते  को स्वीकार किया, जो मध्य एशिया और ख़ा ड़ी  देशों के  बीच एक 
अंतरराष्ट्री य परिवहन-पारगमन गलियारे  की व्यवस्था करने  वाला एक पारगमन समझौता है। 
साथ मिलकर ये  भारत को मध्य एशिया तक एक विधिक और भौतिक मार्ग देते  हैं  जो पाकिस्तान 
से  बचता है।

3. अमेरिकी प्रतिबंधों ने  चाबहार की क़ि स्मत गढ़ी , पहले एक छूट के  साथ और फिर उसकी वापसी 
के  साथ — जब अमेरिका ने  2018 में  ईरान पर प्रतिबंध फिर लगाए, तो उसने चाबहार और संबद्ध 
रेलवे  के  विकास के  लिए एक छूट दी, जिसे  अफ़ ग़ा निस्तान के  पुनर्निर्माण के  औचित्य पर 
आधारित बताया गया। अगस्त 2021 में  तालिबान के  काबुल पर क़ ब्ज़े   के  बाद यह तर्क  कमज़ो र 
पड़  गया, और 2025 में  वॉशिंगटन ने  घोषणा की कि वह यह छूट वापस ले रहा है। यही कारण है  
कि ET के  अनुसार, चाबहार में  भारत की भूमिका अब यह है  कि प्रबंधन एक ईरानी बंदरगाह 
प्राधिकरण के  पास रहेगा, जिसके  अधिकार प्रतिबंध हटने के  बाद भारत को स्थानांतरित होंगे। 
भारत ने  अपनी आरंभिक योजनाओं में  रेल-सहयोग को शामिल किया था, पर चाबहार-ज़ा हेदान 
लाइन ईरान द्वारा ही पूरी की गई है।

4. कश्मीर के  ऐतिहासिक मार्ग उत्तर और पश्चिम की ओर जाते  थे , और अब हर एक किसी 
विवादित रेखा को पार करता है  — 1947 से  पहले कश्मीर घाटी का मुख्य निकास मुज़ फ़् फ़ राबाद 
होते  हुए रावलपिंडी तक जाने  वाला झेलम घाटी मार्ग था, और लेह कराकोरम दर्रे  से  होकर 
शिनजियांग के  यारकं द तक जाने  वाले  मार्ग पर एक कारवाँ-कें द्र  था। दोनों मार्ग अब उस क्षेत्र में  
जाते  हैं  जिस पर भारत दावा करता है  पर नियंत्रण नहीं रखता, नियंत्रण-रेखा या वास्तविक 
नियंत्रण-रेखा के  पार। श्रीनगर-मुज़ फ़् फ़ राबाद बस सेवा 2005 में  शुरू हुई और सीमा-रेखा-पार 
वस्तु -विनिमय व्यापार 2008 में , दोनों 2003 के  युद्धविराम के  बाद विश्वास-निर्माण उपायों के  रूप 
में ; भारत ने  अप्रैल 2019 में  दुरुपयोग का हवाला देते  हुए सीमा-रेखा-पार व्यापार निलंबित कर 
दिया। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा गिलगित-बाल्तिस्तान से  होकर गुज़ रता है , जिसे  
भारत जम्मू-कश्मीर का हिस्सा मानता है , और भारत ने  संप्रभुता के  आधार पर बेल्ट एंड रोड 
पहल में  शामिल होने  से  इनकार किया है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों 
पसंद है  (WHY UPSC LOVES 
THIS — TREND)

1. मध्य एशिया से  कनेक्टिविटी GS2 का एक बार-बार आने वाला विषय है  — चाबहार, INSTC 
और भारत की मध्य एशिया नीति नियमित रूप से  भारत के  पड़ो स और विस्तारित पड़ो स पर 
प्रश्नों के  माध्यम से , और भारत के  कनेक्टिविटी लक्ष्यों तथा ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के  बीच 
तनाव के  माध्यम से  पूछे  जाते  हैं । रेलवे  का पूरा होना एक नया, ठोस सूत्र देता है।

2. प्रारंभिक परीक्षा मानचित्र-आधारित कनेक्टिविटी तथ्यों को पसंद करती है  — होर्मु ज़  और 
ग्वादर के  सापेक्ष चाबहार की स्थिति, INSTC में  शामिल देश, अश्ग़ा बात समझौते  के  पक्षकार 
और लद्दाख के  दर्रे  — ये  क्लासिक मानचित्र-आधारित प्रश्न हैं । प्रश्न अक्सर सटीकता परखने के  
लिए किसी बंदरगाह को ग़ लत प्रांत या ग़ लत खाड़ी  में  रख देते  हैं ।

3. सजीव संदर्भ के  साथ इतिहास और संस्कृ ति, जैसा चयन-मानदंड माँ गता है  — महबूबा मुफ़् ती 
का तर्क  कश्मीर के  मध्यकालीन मध्य एशियाई संबंधों — शाह-ए-हमदान और उनसे  जुड़ी  
शिल्प-परंपराओं — को वर्तमान सीमा-नीति से  जोड़ ता है। व्यापार-मार्गों  के  साथ सांस्कृ तिक 
आदान-प्रदान पर GS1 प्रश्न और सीमावर्ती क्षेत्रों के  विकास पर GS3 प्रश्न, दोनों इसका प्रयोग 
कर सकते  हैं ।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु  मुख्य तथ्य 
(PRELIMS NUGGETS)

● चाबहार बंदरगाह ईरान के  सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में  ओमान की खाड़ी  पर स्थित है , 
होर्मु ज़  जलडमरूमध्य के  बाहर।

● भारत इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटे ड के  माध्यम से  चाबहार में  शहीद बेहेश्ती टर्मिनल 
का विकास और संचालन करता है।

● अंतरराष्ट्री य उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे  पर भारत, ईरान और रूस ने  2000 में  एक 
बहु -विधि मार्ग के  रूप में  सहमति दी, जो ईरान से  होकर हिंद महासागर को रूस से  
जोड़ ता है।

● भारत ने  2018 में  अश्ग़ा बात समझौता स्वीकार किया, जो मध्य एशिया और फ़ा रस की 
खाड़ी  के  बीच एक परिवहन गलियारे  के  लिए एक पारगमन व्यवस्था है।

● ज़ा हेदान ईरान के  सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी है , जो अफ़ ग़ा निस्तान और 
पाकिस्तान की सीमाओं के  निकट है।

● कराकोरम दर्रा ऐतिहासिक रूप से  लद्दाख को शिनजियांग के  यारकं द से  जोड़ ने  वाले  
कारवाँ  व्यापार-मार्ग का हिस्सा था।

● जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान-अधिकृ त कश्मीर के  बीच सीमा-रेखा-पार व्यापार 2008 में  
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शुरू हुआ और भारत ने  इसे  अप्रैल 2019 में  निलंबित कर दिया।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. रेलवे  चाबहार को एक गलियारा बना देती है , पर गलियारे  का मूल्य इस पर निर्भर करता है  कि 
दूसरे  छोर पर कौन है  — रेल-संपर्क  के  बिना चाबहार मुख्यतः दक्षिणी ईरान और कभी-कभार 
सहायता-खेपों की सेवा करने  वाला एक बंदरगाह था। ज़ा हेदान तक 730 किमी की पटरी के  
साथ, यह अफ़ ग़ा निस्तान की ओर और ईरान के  नेटवर्क  के  माध्यम से  मध्य एशिया तथा रूस 
तक बड़ी  मात्रा में  माल ढो सकता है। पर अफ़ ग़ा निस्तान पर तालिबान का शासन है , मध्य 
एशियाई राज्य रूस और चीन के  साथ भारी व्यापार करते  हैं , और माल-ढुलाई मानचित्रों को 
नहीं, लागत और विश्वसनीयता को अनुसरण करती है। रेलवे  चाबहार के  मायने रखने के  लिए 
आवश्यक है; यह पर्याप्त नहीं है। इस लाइन के  व्यापार में  बदलने से  पहले भारत को माल की 
गारंटी, सीमा-शुल्क समझौते  और शिपिंग-अनुसूचियों की ज़ रूरत होगी।

2. भारत ने इस परियोजना की परिकल्पना में  मदद की और अब उससे  बाहर प्रतीक्षा कर रहा है  — 
ET की यह रिपोर्ट कि प्रतिबंध हटने तक एक स्थानीय बंदरगाह प्राधिकरण चाबहार का प्रबंधन 
करेगा, एक न्यास में  रखी गई संपत्ति का वर्णन करती है। यह क़ा नूनी रूप से  भारत के  निवेश की 
रक्षा करती है  पर संचालन, मूल्य-निर्धारण और प्राथमिकताएँ एक अनिश्चित अवधि के  लिए 
ईरानी हाथों में  छोड़  देती है। यह किसी भारतीय रणनीतिक परियोजना पर अमेरिकी प्रतिबंधों 
की सीधी क़ी मत है , और यह रूसी तेल पर SRIA के  दबाव से  भी मिलती है , क्योंकि यह क़ा नून 
ईरान के  साथ व्यापार पर प्रतिबंधों को भी विस्तारित करता है। प्रतिपक्ष यह है  कि पीछे  हटना 
बिना किसी दंड को आमंत्रित किए भारत की स्थिति को बचाए रखता है , और यह व्यवस्था 
दरवाज़ा  खुला रखती है। दोनों बातें  सच हैं , पर संकट में  प्रयोग न की जा सकने वाली एक 
रणनीतिक संपत्ति के वल आंशिक रूप से  ही संपत्ति है।

3. होर्मुज़  का बंद होना चाबहार को सिद्धांत में  अधिक मूल्यवान और व्यवहार में  उपयोग करना 
अधिक कठिन बना देता है  — चाबहार का बड़ा  भौगोलिक लाभ यह है  कि यह होर्मु ज़  
जलडमरूमध्य के  बाहर स्थित है , जिसे  ईरान ने  बंद कर रखा है। जिस दुनिया में  होर्मु ज़  बंद है , 
वहाँ  ओमान की खुली खाड़ी  पर स्थित एक बंदरगाह ईरान तथा उससे आगे  के  व्यापार के  लिए 
एक स्पष्ट विकल्प है। पर उसी युद्ध ने  एक अमेरिकी नौसैनिक नाके बंदी और व्यापक प्रतिबंध भी 
ला दिए हैं , जो एक ईरानी बंदरगाह के  रूप में  चाबहार पर भी लागू होते  हैं । भूगोल कहता है  कि 
चाबहार को आज अधिक मायने रखना चाहिए; क़ा नून और युद्ध कहते  हैं  कि भारत इसके  साथ 
कम कर सकता है। भारत की नीति को दोनों सत्यों को बिना किसी एक को स्थायी माने  साथ 
रखना होगा।

4. महबूबा मुफ़् ती सही हैं  कि कनेक्टिविटी सुरक्षा हो सकती है , पर 2008-2019 का अनुभव मिला-
जुला है  — उनका सबसे  मज़ बूत बिंदु आर्थिक है : हवाई मार्गों  के  विपरीत, एक स्थल-गलियारा 
उस भूगोल में  रोज़ गार फै ला देता है  जिससे  होकर वह गुज़ रता है , और जम्मू-कश्मीर की 
जनसंख्या युवा है  पर अवसर सीमित हैं । 2008-2019 का सीमा-रेखा-पार व्यापार परीक्षण-
मामला है : इसने तनावपूर्ण दौर में  चैनल खुले  रखे , पर यह वस्तु -विनिमय पर आधारित था, मात्रा 
में  छोटा था, और दुरुपयोग के  आरोपों के  बीच समाप्त हुआ। किसी भी पुनरुद्धार को के वल 
सद्भावना नहीं, आधुनिक सीमा-शुल्क, बैं किं ग और स्कै निंग की ज़ रूरत होगी। प्रतिपक्ष सुरक्षा से  
जुड़ा  है : पाकिस्तान-अधिकृ त क्षेत्र से  गुज़ रने  वाले  मार्ग परोक्ष रूप से  CPEC और संप्रभुता-
विवाद को शामिल कर लें गे , जिसे  भारत ने  लगातार वैध मानने से  इनकार किया है।

5. चाबहार और कश्मीर एक ही समस्या के  दो पहलू हैं : पाकिस्तान भारत और मध्य एशिया के  
बीच खड़ा  है  — भारत ने  चाबहार और INSTC ठीक इसीलिए बनाए क्योंकि सीधे  उत्तरी मार्ग 
— झेलम घाटी मार्ग और मध्य एशिया की पुरानी सड़ कें  — उस क्षेत्र से  होकर गुज़ रते  हैं  जिस पर 
उसका नियंत्रण नहीं है। महबूबा मुफ़् ती का प्रस्ताव सीधा मार्ग है ; चाबहार एक चक्कर है। 
हिमालय के  पार निकट भविष्य का यथार्थवादी रास्ता चीन के  साथ LAC के  आर-पार है , जहाँ  वे  
व्यावहारिक संवाद का प्रस्ताव रखती हैं , न कि LoC के  आर-पार। भारत की रणनीति को इसलिए 
चक्कर में  निवेश जारी रखना चाहिए, और सीधे  मार्गों  पर किसी भी खुलेपन को राजनीतिक 
सामान्यीकरण का बोनस मानना चाहिए, उसका विकल्प नहीं।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 
(POSSIBLE MAINS 
QUESTION)

“भारत की मध्य एशिया तक पहुँच भूगोल, प्रतिबंधों और अनसुलझी सीमाओं की बंधक है।” 
चाबहार-ज़ा हेदान रेल लिंक के  पूरा होने  और कश्मीर के  ऐतिहासिक मार्गों  को फिर खोलने की बहस 
के  आलोक में , मध्य एशिया की ओर भारत की कनेक्टिविटी रणनीति की संभावनाओं और सीमाओं 
पर चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु  आदर्श 
दृष्टिकोण (MODEL 
APPROACH TO THE 
MAINS QUESTION)

1. भूमिका — बताइए कि ईरान ने  730 किमी लंबा चाबहार-ज़ा हेदान रेल लिंक पूरा कर लिया है , 
जिसमें  33 स्टे शन, 39 सुरंगें  और 201 पुल हैं  और जो तीन से  चार महीनों में  चालू होने  की उम्मीद 
है , जिससे  भारत को अफ़ ग़ा निस्तान, मध्य एशिया और पूर्वी रूस तक आसान पहुँच मिलेगी।

2. मुख्य भाग — भूगोल — समझाइए कि पाकिस्तान स्थल-मार्ग पारगमन रोकता है , इसीलिए 
भारत ने  चाबहार, INSTC (2000) और अश्ग़ा बात समझौते  (2018) में  निवेश किया। होर्मु ज़  के  
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बाहर चाबहार की स्थिति और ग्वादर तथा CPEC से  उसकी प्रतिस्पर्धा नोट कीजिए।

3. मुख्य भाग — प्रतिबंध — ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों, चाबहार छूट के  वापस लिए जाने , 
प्रतिबंध हटने तक बंदरगाह प्रबंधन एक ईरानी प्राधिकरण को सौंपने  की रिपोर्ट की गई योजना, 
और SRIA तथा वर्तमान होर्मु ज़  बंदी एवं अमेरिकी नौसैनिक नाके बंदी से  बढ़ ते  दबाव पर चर्चा 
कीजिए।

4. मुख्य भाग — सीमाएँ — कश्मीर के  मार्गों  को पुनर्जीवित करने के  महबूबा मुफ़् ती के  तर्क , 2008 
से  2019 तक सीमा-रेखा-पार व्यापार के  अनुभव, गिलगित-बाल्तिस्तान से  होकर जाने वाले  
CPEC पर संप्रभुता-आपत्ति, और चीन के  साथ पार-हिमालयी संवाद की संभावना पर चर्चा 
कीजिए।

5. निष्कर्ष — यह निष्कर्ष दीजिए कि भारत को चाबहार के  समुद्री चक्कर को उत्तर में  क्रमिक, 
सुरक्षा-जाँचे  हुए प्रायोगिक गलियारों के  साथ जोड़ ना चाहिए, और कनेक्टिविटी राजनीतिक 
समझौते  का अनुसरण करेगी, उसका नेतृत्व नहीं करेगी।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं 
दृष्टिकोण 
(ADMINISTRATOR'S 
BRAINSTORM — Q & 
APPROACH)

प्रश्न 1. आप इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटे ड के  प्रमुख हैं । ईरान की रेलवे  तैयार है  पर प्रतिबंध 
भारत को चाबहार सीधे  संचालित करने से  रोकते  हैं । आप क्या करें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  यह सुनिश्चित करूँ गा कि ईरान के  बंदरगाह प्राधिकरण के  साथ की 
गई व्यवस्था हमारे  उपकरणों, अनुबंधों और प्रबंधन के  अंततः हस्तांतरण की रक्षा करते  हुए लिखी 
जाए, और हर संबद्ध भारतीय इकाई के  लिए प्रतिबंध-जोखिम पर विधिक सलाह ली जाए। मैं  
भारतीय कर्मियों और प्रणालियों को तैयार रखूँगा ताकि जैसे  ही स्थितियाँ  अनुमति दें , हम शीघ्र  
संचालन फिर शुरू कर सकें । मैं  वाणिज्य और विदेश मंत्रालयों के  साथ मिलकर ऐसा मानवीय या 
छूट-प्राप्त माल पहचानूँगा जो वैधानिक रूप से  आ-जा सके । लक्ष्य है  कि भारतीय फ़ र्मों  को 
जोखिम में  डाले बिना इस संपत्ति को जीवित रखा जाए।

प्रश्न 2. आप जम्मू-कश्मीर के  एक सीमावर्ती ज़ि ले  के  उपायुक्त हैं  और एक प्रायोगिक व्यापार-
गलियारे  का आकलन करने को कहा गया है। आप कै से  आगे  बढ़ें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  यह देखकर शुरू करूँ गा कि 2008-2019 के  सीमा-रेखा-पार व्यापार में  
क्या ग़ लत हुआ था: वस्तु -विनिमय, कमज़ो र दस्तावेज़ी करण और जाँच में  कमियाँ। मैं  किसी भी 
शुरुआत से  पहले स्कै निंग, डिजिटल रिकॉर्ड और बैं किं ग की अवसंरचना का प्रस्ताव रखूँगा, और 
व्यापारियों, सुरक्षा एजें सियों तथा स्थानीय युवाओं से  सलाह लूँगा कि कोई गलियारा कौन-से  
सामान और रोज़ गार पैदा कर सकता है। मैं  सीमित सूची वाले सामानों और स्पष्ट समीक्षा-
बिंदुओं के  साथ शुरुआत की सिफ़ा रिश करूँ गा। सुरक्षा और आजीविका तभी साथ-साथ चल 
सकते  हैं  जब नियम पहले दिन से  लागू हों।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : क्या कश्मीर में  व्यापार के  लिए सीमाएँ खोलना सुरक्षा-
जोखिम है?

 दृष्टिकोण (Approach): हर खुलापन जोखिम लाता है , और अतीत के  दुरुपयोग को नज़ रअंदाज़  
नहीं किया जा सकता। पर बंदी की भी क़ी मत है: बेरोज़ गारी और अलगाव उसी अलगाव को 
खाद देते  हैं  जिसका आतंकवाद फ़ा यदा उठाता है। आधुनिक जाँच के  साथ नियमित व्यापार उस 
अनौपचारिक प्रवाह से  अधिक सुरक्षित हो सकता है  जो वैसे  भी होता है। यह निर्णय सुरक्षा-
क्षमता और राजनीतिक परिस्थितियों पर टिका होना चाहिए, और इसे  क़ दम-दर-क़ दम, दुरुपयोग 
होने  पर रोकने की क्षमता के  साथ लिया जाना चाहिए।
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5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

        आज की तीनों ख़ बरें एक ही सवाल के इर्द-  गिर्द हैं :      जब ज़ मीन ही खिसक रही हो,         तो शर्तें तय करने का अधिकार किसके पास हो? 
COP31   में दो जीवाश्म-                   ईंधन पर भारी निर्भर मेज़ बान देशों ने ऐसा कार्यसूची तैयार की है जो विद्युतीकरण और समुद्रों की बात करती  
है ,  पर कोयला-तेल-         ।           गैस छोड़ ने या जलवायु क्षति की भरपाई की नहीं संयुक्त राष्ट्र में द्वीपीय देशों ने यह आश्वासन हासिल कर

              ।         लिया है कि उनकी राष्ट्री यता और समुद्री सीमाएँ उनके तटों से आगे भी बनी रहें गी कश्मीर में रेलवे ने स्वीकार किया है कि भूकं प-
         प्रवण घाटी के एक क़ स्बे से गुज़ रने वाली सामरिक रेल-        ।       लाइन की लागत उसके लाभ से अधिक है हर मामले में असली सवाल यही

      ।है कि जोखिम किसके सिर पर है

5.1  COP31 की साझा ऑस्ट्रेलिया-तुर्कि ए अध्यक्षता की प्राथमिकता-सूची से जीवाश्म-ईंधन संक्रमण और हानि-क्षति 
वित्त पोषण नदारद

 समाचार (THE NEWS)  त्राब्ज़ो न, तु र्कि ए। संयुक्त राष्ट्र  की अगली जलवायु  परिवर्तन सम्मेलन, COP31, नवंबर 2026 में  तु र्कि ए के  
अंताल्या में  एक ऐसी व्यवस्था के  तहत आयोजित होगी जो पहले कभी नहीं आज़ माई गई, ऐसा द हिंदू  ने  रिशिका पारदिकर के  विज्ञान-
पृष्ठ विश्लेषण में  बताया है। मेज़ बानी तु र्कि ए करेगा और उसके  पर्यावरण मंत्री मुरात कु रुम COP31 अध्यक्ष होंगे ; बातचीत की निगरानी 
ऑस्ट्रे लिया करेगा, जिसके  जलवायु  परिवर्तन एवं ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन उपाध्यक्ष होंगे। यह बँटवारा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों में  से  
किसी देश ने  मेज़ बानी की अपनी दावेदारी नहीं छोड़ी । COP (Conference of the Parties) संयुक्त राष्ट्र  जलवायु  परिवर्तन ढाँचा 
अभिसमय (UNFCCC) के  पक्षकार देशों की वार्षिक बैठक है। एक प्री-COP, यानी नियमित पूर्व-तैयारी बैठक, 5-8 अक्टूबर को फ़ि जी में  
होगी, जहाँ  प्रशांत द्वीपीय देश और ऑस्ट्रे लिया इस पर चर्चा करें गे  कि किन मुद्दों पर बातचीत होनी है। दोनों मेज़ बान देश जीवाश्म ईंधन 
के  बड़े   उपभोक्ता हैं । ऑस्ट्रे लिया रूस और अमेरिका के  बाद विश्व का तीसरा सबसे  बड़ा  जीवाश्म-ईंधन निर्यातक है , और ऑस्ट्रे लिया व 
तु र्कि ए अपनी घरेलू ऊर्जा ज़ रूरतों के  क्रमशः लगभग 90% और 80% हिस्से  के  लिए कोयले, गैस और तेल पर निर्भर हैं । अध्यक्षता का 
मुख्य लक्ष्य उद्योग और वाहनों का विद्युतीकरण करना है , ताकि “अंतिम ऊर्जा माँग में  बिजली की हिस्सेदारी आज के  मु श्किल से  20% से  
बढ़ा कर 2035 तक 35% की जाए”। ‘महासागर और सागर’ भी एक प्राथमिकता है , और तु र्कि ए ने  ‘शून्य अपशिष्ट और चक्रीय 
अर्थव्यवस्था’ को सूची में  डाला है। लेकिन इनमें  से  कोई भी प्राथमिकता सीधे  जीवाश्म ईंधन से  हटने की बात नहीं करती, और न ही 
हानि-क्षति वित्त पोषण (loss and damage financing — यानी वह धन जो अनुकूलन भी नहीं रोक पाता, ऐसी क्षति के  लिए) या व्यापक 
जलवायु -वित्त प्रश्न का ज़ि क्र करती है। पिछले साल ब्रा ज़ी ल के  बेलेम में  हुए COP30 में  यूरोपीय संघ ने  एक “जीवाश्म ईंधन रोडमैप” 
पर ज़ो र दिया था; अधिकांश UNFCCC पक्षकारों ने  इसका विरोध नहीं किया, और भारत ने  भी नहीं किया, बशर्ते  वह साझा किं तु  
विभेदित उत्तरदायित्व का सम्मान करे  और सभी देशों के  लिए एक जैसा संक्रमण-मार्ग न माँगे। आलोचकों ने  कहा कि इससे  विकासशील 
देशों की अनुकूलन-वित्त तिगुना करने  की माँग से  ध्यान भटक गया। UNFCCC के  बाहर, ‘जीवाश्म ईंधन से  दू र होने ’ पर पहला सम्मेलन 
अप्रैल 2026 में  कोलंबिया के  सांता मार्टा में  हुआ, जिसकी सह-मेज़ बानी कोलंबिया और नीदरलैं ड ने  की थी; दू सरा सम्मेलन 2027 में  
तुवालू और आयरलैं ड की सह-मेज़ बानी में  होना है। अख़ बार का तर्क  है  कि नेपाल में  26 अगस्त की बाढ़  (जिस पर इस पत्रिका ने  22 
सितंबर को कार्ड दिया था) दोनों मुद्दों पर दबाव बढ़ा एगी। तु र्कि ए की अध्यक्षता ने  जवाब दिया कि वह “पक्षकारों को संक्रमण पर चर्चा के  
लिए स्थान देगी”, विद्युतीकरण को अपनी “प्रमुख विषयगत प्राथमिकता” बताया, और वित्त की खाई पाटने  के  लिए एक नए ‘जलवायु  
क्रियान्वयन सेतु ’ (Climate Implementation Bridge) का हवाला दिया; ऑस्ट्रे लिया की अध्यक्षता ने  कोई जवाब नहीं दिया। पाठ्यक्रम 
से  जुड़ा व: जलवायु  परिवर्तन पर सामान्य अध्ययन-3 और अंतरराष्ट्री य समूहों-करारों पर सामान्य अध्ययन-2।

एक पंक्ति में  पूरी श्रृं खला (THE CHAIN IN ONE LINE)
UNFCCC (1992) और पे रिस समझौता (2015) हर देश को अपने लक्ष्य स्वयं तय करने देते  हैं  → 2023 का ग्लोबल स्टॉकटे क जीवाश्म 
ईं धन से  हटने का आह्वान करता है , पर कोई समय-सीमा नहीं तय करता → COP30 में  यूरोपीय संघ ‘जीवाश्म ईं धन रोडमैप’ पेश 
करता है  जबकि विकासशील देश अनुकूलन-वित्त पर ज़ो र देते  हैं  → जीवाश्म-निर्भर ऑस्ट्रे लिया और तुर्कि ए, दोनों में  से  कोई न झुकने 
पर, COP31 की अध्यक्षता बाँ ट लेते  हैं  → उनकी कार्यसूची विद्युतीकरण और महासागरों को आगे  रखती है , जीवाश्म संक्रमण और 
हानि-क्षति धन को बाहर

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध 
(STATIC SYLLABUS 
LINKAGE)

1. UNFCCC मूल संधि है , और CBDR इसका बुनियादी समझौता — संयुक्त राष्ट्र  जलवायु  
परिवर्तन ढाँचा अभिसमय (United Nations Framework Convention on Climate Change) 
1992 में  अपनाया गया और रियो पृथ्वी सम्मेलन में  हस्ताक्षर के  लिए खोला गया; यह 1994 में  
लागू हुआ और इसकी सदस्यता लगभग सार्वभौमिक है। इसके  अनुच्छे द 2 में  उद्देश्य है  
ग्री नहाउस गैस सांद्रता को उस स्तर पर स्थिर करना जो जलवायु  प्रणाली में  ख़ तरनाक मानव-
जनित हस्तक्षेप को रोक सके । अनुच्छे द 3 साझा किं तु  विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित 
क्षमताओं (Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities — 
CBDR-RC) का सिद्धांत रखता है : सभी देशों को कार्रवाई करनी है , पर विकसित देशों को अपने 
ऐतिहासिक उत्सर्जन और अधिक संसाधनों के  कारण आगे बढ़ कर नेतृत्व करना चाहिए। पक्षकार 
सम्मेलन (Conference of the Parties) अभिसमय का सर्वोच्च निर्णायक निकाय है , और चूँकि 
कभी कोई मतदान-नियम नहीं अपनाया गया, इसलिए यह सर्वसम्मति से  निर्णय लेता है।

2. पे रिस समझौते  ने  थोपे  गए लक्ष्यों की जगह राष्ट्री य स्तर पर तय लक्ष्य रखे — COP21 में  2015 
में  अपनाया गया और 2016 से  लागू पे रिस समझौता अपने अनुच्छे द 2 में  लक्ष्य रखता है  कि 
तापवृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से  2°C से  काफ़ी  नीचे  रखा जाए और इसे  1.5°C तक सीमित 
करने के  प्रयास किए जाएँ। अनुच्छे द 4 हर पक्षकार से  हर पाँच साल में  राष्ट्री य स्तर पर 
निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution — NDC) तैयार करने  और सूचित 
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करने की अपेक्षा रखता है , हर बार पिछले से  अधिक महत्वाकांक्षी। अनुच्छे द 8 हानि-क्षति (loss 
and damage) को टालने, कम करने और उससे  निपटने के  महत्व को मान्यता देता है , जो 2013 
के  वारसॉ अंतरराष्ट्री य तंत्र पर आधारित है। अनुच्छे द 9 कहता है  कि विकसित देश विकासशील 
देशों की सहायता के  लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएँगे , और अनुच्छे द 14 हर पाँच साल में  
सामूहिक प्रगति के  आकलन के  लिए वैश्विक स्टॉकटे क (Global Stocktake) का प्रावधान करता 
है।

3. पहले ग्लोबल स्टॉकटे क ने  जीवाश्म ईं धन का नाम लिया, पर वह आह्वान था, समय-सीमा नहीं 
— पहला ग्लोबल स्टॉकटे क 2023 में  दुबई में  हुए COP28 में  संपन्न हुआ। इसके  निर्णय ने  
पक्षकारों से  “ऊर्जा प्रणालियों में  जीवाश्म ईंधन से  न्यायसंगत, व्यवस्थित और समतापूर्ण ढंग से  
हटने”, अक्षय ऊर्जा क्षमता को तिगुना करने  और 2030 तक ऊर्जा-दक्षता सुधार की दर दोगुनी 
करने  का आह्वान किया। यह पहला COP पाठ था जिसने के वल कोयले की बजाय समूचे  
जीवाश्म ईंधन का नाम लिया; 2021 में  ग्लासगो में  हुए COP26 में  भारत के  हस्तक्षेप पर यह 
भाषा नरम होकर के वल ‘अशमित कोयला बिजली’ के  ‘चरणबद्ध ह्रास’ (phasedown) तक सीमित 
रह गई थी। चूँकि NDC स्वयं-निर्धारित होते  हैं , इसलिए स्टॉकटे क के  शब्द दिशा दिखाते  हैं , पर 
किसी एक देश को बाध्य नहीं करते।

4. जलवायु-वित्त को नया लक्ष्य और नया कोष मिला, दोनों विवादास्पद — 2024 में  बाकू  में  हुए 
COP29 ने  जलवायु -वित्त पर नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (New Collective Quantified 
Goal — NCQG) तय किया: विकसित देश 2035 तक विकासशील देशों के  लिए कम-से-कम 
300 अरब डॉलर प्रतिवर्ष जुटाने  में  अगुआई करें गे , साथ ही सभी स्रोतों से  वित्त को बढ़ा कर 1.3 
ख़ रब डॉलर प्रतिवर्ष करने  का व्यापक आह्वान भी है। भारत सहित विकासशील देशों ने  इस 
आँकड़े   को बहुत कम बताकर आलोचना की। हानि-क्षति के  लिए प्रतिक्रिया कोष (Fund for 
responding to Loss and Damage — FRLD) पर 2022 में  मिस्र के  शर्म अल-शेख में  हुए 
COP27 में  सहमति बनी और यह COP28 में  क्रियाशील हुआ, जिसमें  विश्व बैं क अंतरिम न्यासी 
है। भारत की अपनी प्रतिबद्धताएँ हैं : ग्लासगो में  घोषित 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन, और 
2022 का संशोधित NDC, जो 2030 तक GDP की उत्सर्जन-तीव्र ता 2005 के  स्तर से  45% घटाने  
और लगभग 50% स्थापित विद्युत क्षमता ग़ै र-जीवाश्म स्रोतों से  प्राप्त करने  का वादा करता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों 
पसंद है  (WHY UPSC LOVES 
THIS — TREND)

1. सामान्य अध्ययन-3 COP प्रक्रिया और भारत के  वार्ता-रुख़  पर पूछता है  — मुख्य परीक्षा बार-
बार COP सम्मेलनों के  परिणामों और भारत की प्रतिबद्धताओं — पे रिस समझौता, ग्लासगो की 
‘पंचामृत’ प्रतिज्ञाएँ और NDC — का मूल्यांकन करने को कहती रही है। COP31 पर कोई प्रश्न 
संभवतः यही पूछे गा कि क्या UNFCCC प्रक्रिया CBDR का सम्मान करते  हुए जीवाश्म-ईंधन 
संक्रमण दे  सकती है  — और यही तनाव आज की ख़ बर उजागर करती है।

2. प्रारंभिक परीक्षा बार-बार जलवायु संधियों के  ढाँ चे  पर लौटती है  — UPSC पे रिस समझौते  के  
प्रावधानों, ग्री न क्लाइमेट फं ड, वारसॉ अंतरराष्ट्री य तंत्र और यह पूछ चुका है  कि किस COP से  
क्या परिणाम निकला। NCQG, FRLD, ग्लोबल स्टॉकटे क की भाषा और UN क्षेत्रीय समूहों में  
COP अध्यक्षता की बारी-बारी व्यवस्था स्वाभाविक अगले प्रश्न हैं , जैसे  कि प्री-COP और COP 
अध्यक्ष की भूमिका भी।

3. हानि-क्षति सामान्य अध्ययन-2 और नैतिकता से  भी जुड़ ता है  — हानि-क्षति प्रदूषकों और 
पीड़ि तों के  बीच न्याय का प्रश्न है , इसलिए यह सामान्य अध्ययन-4 के  के स-स्टडी ढाँचे  में  भी 
आता है , उतना ही जितना सामान्य अध्ययन-2 के  अंतरराष्ट्री य संबंधों में । 22 सितंबर का नेपाल 
बाढ़  वाला कार्ड और आज का कार्यसूची-अभाव मिलकर एक जीवंत उदाहरण देते  हैं  कि जलवायु  
परिवर्तन के  पीड़ि त मुआवज़े   को बातचीत की मेज़  पर लाने  के  लिए कै से  संघर्ष करते  हैं ।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु  मुख्य तथ्य 
(PRELIMS NUGGETS)

● संयुक्त राष्ट्र  जलवायु  परिवर्तन ढाँचा अभिसमय 1992 में  अपनाया गया और 1994 में  
लागू हुआ; इसका पक्षकार सम्मेलन इसका सर्वोच्च निर्णायक निकाय है।

● UNFCCC का अनुच्छे द 3 साझा किं तु  विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं के  
सिद्धांत को प्रतिष्ठापित करता है।

● पेरिस समझौते  के  अनुच्छे द 4 के  अंतर्गत हर पक्षकार को अपना राष्ट्री य स्तर पर 
निर्धारित योगदान तैयार करना, सूचित करना और बनाए रखना है , जो हर पाँच साल में  
अद्यतन होता है।

● पेरिस समझौते  का अनुच्छे द 8 हानि-क्षति से  संबंधित है , और अनुच्छे द 14 हर पाँच साल 
में  वै श्विक स्टॉकटे क का प्रावधान करता है , जिसका पहला दौर 2023 में  COP28 में  संपन्न 
हुआ।

● बाकू  में  हुए COP29 में  सहमत जलवायु -वित्त पर नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य 
विकसित देशों से  2035 तक विकासशील देशों के  लिए कम-से-कम 300 अरब डॉलर 
प्रतिवर्ष जुटाने  में  अगुआई करने को कहता है।
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● हानि-क्षति के  लिए प्रतिक्रिया कोष पर शर्म अल-शेख में  हुए COP27 में  सहमति बनी 
और यह दुबई में  हुए COP28 में  क्रियाशील हुआ।

● भारत ने  2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य घोषित किया है , और इसका 2022 का 
संशोधित NDC 2030 तक GDP की उत्सर्जन-तीव्र ता 2005 के  स्तर से  45% घटाने  का 
वादा करता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. जीवाश्म ईं धन रहित कार्यसूची स्वयं एक वार्ता-नीति है  — विद्युतीकरण को ‘प्रमुख विषय’ 
चुनकर दोनों मेज़ बान आपूर्ति-पक्ष का नाम लिए बिना महत्वाकांक्षा का दावा कर सकते  हैं , 
जबकि ऑस्ट्रे लिया एक शीर्ष निर्यातक है। माँग का विद्युतीकरण ज़ रूरी है , पर उत्सर्जन तभी 
घटता है  जब बिजली स्वच्छ हो, और प्राथमिकता-सूची में  किसी को भी खुदाई या ड्रि लिंग रोकने 
की बाध्यता नहीं। तु र्कि ए की अध्यक्षता का जवाब — कि वह ‘चर्चा के  लिए स्थान बनाएगी’ और 
‘ध्यान से  सुनेगी’ — उस मेज़ बान की परिचित भाषा है  जो कोई हारी हुई लड़ा ई नहीं लड़ ना 
चाहता। दू सरा पक्ष भी उचित है: जो COP अध्यक्ष ऐसा पाठ थोपे  जिसे  सभा स्वीकार नहीं 
करेगी, वह प्रगति नहीं, विफलता लाता है , और सर्वसम्मति के  नियम के  कारण अध्यक्षता वैसे  भी 
जीवाश्म-संबंधी भाषा थोप नहीं सकती।

2. हानि-क्षति पर चुप्पी भारत के  पड़ो स के  लिए जीवाश्म ईं धन पर चुप्पी से  भी अधिक मायने 
रखती है  — जीवाश्म-ईंधन संबंधी भाषा कोई भी पक्षकार कार्यसूची-मद के  रूप में  जोड़  सकता 
है , जैसा यूरोपीय संघ ने  COP30 में  अंतिम क्षण में  किया। वित्त कठिन है , क्योंकि इसके  लिए 
दानदाता धन लेकर आना ज़ रूरी है। FRLD मौजूद है , पर नेपाल जैसे  देशों की क्षति के  सामने 
इसके  संसाधन बहुत छोटे  हैं , और NCQG के  300 अरब डॉलर पहले से  ही शमन और अनुकू लन 
के  बीच बँटे  हुए हैं । जब अध्यक्षता व्यापक वित्त प्रश्न को सूची में  डालती भी नहीं, तो जोखिम 
यह है  कि COP31 के वल एक ऊर्जा-तकनीक सम्मेलन बनकर रह जाए, जबकि दक्षिण एशिया 
और छोटे  द्वीपीय देशों के  पीड़ि तों को के वल सहानुभूति के  बयान मिलें । ‘जलवायु  क्रियान्वयन 
सेतु ’ मदद कर सकता है , पर जब तक इसका आकार और स्रोत ज्ञात नहीं, यह एक कोष नहीं, 
के वल एक नाम है।

3. रोडमैप की सशर्त स्वीकृ ति भारत की चतुर बचाव-चाल है , पर इसकी क़ी मत भी है  — CBDR 
और असमान मार्गों  पर ज़ो र देते  हुए यूरोपीय संघ के  जीवाश्म ईंधन रोडमैप का विरोध न करके  
भारत ने  अवरोधक बनने से  बचा और कोयले के  लिए, जो अब भी उसके  बिजली उत्पादन पर 
हावी है , गुंजाइश बचाए रखी। यह रुख़  विकास के  लिए जगह सुरक्षित रखता है। इसकी क़ी मत 
यह है  कि यदि भारत को कोयले पर लचीलापन भी चाहिए तो वह वित्त की माँग करने  वाले  
सुभेद्य देशों के  गठबंधन का आसानी से  नेतृत्व नहीं कर सकता, और छोटे  द्वीपीय देश ठीक उसी 
जीवाश्म-भाषा पर ज़ो र दे  रहे  हैं  जिसे  लेकर भारत सतर्क  है। भारत की सुसंगत नीति यह होगी 
कि किसी भी वै श्विक संक्रमण-रोडमैप को स्पष्ट रूप से  दिए गए वित्त और तकनीक से  जोड़ा  
जाए, ताकि यह शर्त दोनों दिशाओं में  काम करे ।

4. UNFCCC से  बाहर की प्रक्रियाओं का उभार सर्वसम्मति से  मोहभंग का संके त है  — सांता 
मार्टा सम्मेलन और 2027 की प्रस्तावित तुवालू-आयरलैं ड बैठक औपचारिक संधि से  बाहर काम 
करने वाले  ‘इच्छुक देशों के  गठबंधन’ हैं । ऐसे  मंच तेज़ी  से  आगे  बढ़ ते  हैं  क्योंकि इन्हें  सबकी 
सहमति की ज़ रूरत नहीं होती, और ये  ऐसे  मानदंड गढ़ ते  हैं  जो बाद में  COP पाठों में  शामिल हो 
जाते  हैं । ख़ तरा विखंडन का है : धनी देश और सुभेद्य देश आपस में  सहमत हो सकते  हैं  जबकि 
बड़ी  उभरती अर्थव्यवस्थाएँ बाहर रह जाएँ, जिससे  वह सार्वभौमिक ढाँचा कमज़ो र हो जो 
विकासशील देशों को CBDR संरक्षण देता है। भारत को इन मंचों पर बारीक़ी  से  नज़ र रखनी 
चाहिए, क्योंकि उसके  बिना बने  मानदंड बाद में  उसके  सामने तय-शुदा तथ्य की तरह पेश किए 
जा सकते  हैं ।

5. साझा अध्यक्षता जवाबदेही को धुँ धला कर देती है  — जब एक मंत्री अध्यक्ष हो और दू सरा 
बातचीत चलाए, तो यह कहना कठिन हो जाता है  कि परिणाम की ज़ि म्मेदारी किस पर है। 
ऑस्ट्रे लिया की अध्यक्षता ने  अख़ बार के  सवालों का जवाब नहीं दिया जबकि तु र्कि ए ने  दिया, जो 
इस असमानता को पहले ही दिखा देता है। वार्ताकारों के  लिए यह बँटवारा फ़ा यदेमंद हो सकता 
है , जिसमें  एक मेज़ बान प्रशांत क्षेत्र तक और दू सरा भूमध्यसागर व मध्य एशिया तक पहुँच बना 
सके । पर प्रतिबद्धताएँ माँगने  वाले  नागरिक समाज और सुभेद्य देशों के  लिए इसका मतलब दो 
दरवाज़े   हैं  और कोई एक ऐसा दरवाज़ा  नहीं जो पूरा कक्ष खोल सके ।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 
(POSSIBLE MAINS 
QUESTION)

“COP31 की प्राथमिकताएँ सबसे  सुभेद्य देशों की आवश्यकताओं से  अधिक अपने मेज़ बानों के  
ऊर्जा-हितों को दर्शाती हैं ।” जीवाश्म-ईंधन संक्रमण और हानि-क्षति वित्त पोषण के  अनसुलझे 
प्रश्नों के  आलोक में  इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। COP31 में  भारत को क्या रुख़  
अपनाना चाहिए? (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु  आदर्श 
दृष्टिकोण (MODEL 

1. भूमिका — बताइए कि COP31 नवंबर 2026 में  अंताल्या में  एक अभूतपूर्व साझा अध्यक्षता के  
अंतर्गत होगा — तु र्कि ए के  मुरात कु रुम अध्यक्ष और ऑस्ट्रे लिया के  क्रिस बोवेन बातचीत की 

पृष्ठ (Page) 65



UPSC Darpan · 28  सितंबर 2026

APPROACH TO THE 
MAINS QUESTION)

निगरानी करने  वाले  उपाध्यक्ष — और इसकी प्राथमिकताएँ हैं  विद्युतीकरण (2035 तक अंतिम 
ऊर्जा माँग में  हिस्सेदारी मु श्किल से  20% से  बढ़ा कर 35% करना), महासागर और चक्रीय 
अर्थव्यवस्था।

2. मुख्य भाग — कथन के  पक्ष में  तर्क  — बताइए कि ऑस्ट्रे लिया तीसरा सबसे  बड़ा  जीवाश्म-ईंधन 
निर्यातक है  और दोनों मेज़ बान अपनी घरेलू ऊर्जा के  लगभग 90% और 80% हिस्से  के  लिए 
जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं ; कि प्राथमिकता-सूची 2023 के  ग्लोबल स्टॉकटे क द्वारा माँगे  गए 
जीवाश्म ईंधन से  हटने को छोड़  देती है ; और कि नेपाल की 26 अगस्त की बाढ़  जैसी आपदाओं 
के  बावजूद यह हानि-क्षति और व्यापक वित्त को छोड़  देती है।

3. मुख्य भाग — प्रतिपक्ष — तर्क  दीजिए कि विद्युतीकरण शमन का एक वास्तविक साधन है , कि 
सर्वसम्मति के  नियम किसी भी अध्यक्षता की सीमा तय करते  हैं , कि पक्षकार अब भी कार्यसूची-
मद जोड़  सकते  हैं  जैसा यूरोपीय संघ ने  COP30 में  किया, और कि जलवायु  क्रियान्वयन सेतु  
और NCQG एक वित्त-मार्ग देते  हैं , भले  ही वह अपर्याप्त हो।

4. मुख्य भाग — भारत का रुख़  — सुझाव दीजिए कि भारत किसी संक्रमण-रोडमैप का समर्थन 
के वल CBDR-RC और असमान मार्गों  की शर्त पर करे , जैसा उसने COP30 में  किया; माँग करे  
कि कोई भी रोडमैप अनुच्छे द 9 के  अंतर्गत दिए गए वित्त और बढ़े   हुए FRLD से  जुड़ा  हो; 
अनुकू लन-वित्त पर सुभेद्य पड़ो सियों के  साथ खड़ा  हो; और अपने 2070 शुद्ध-शून्य तथा 2030 के  
NDC लक्ष्यों को सामने रखे।

5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि के वल तकनीकी घोषणाओं पर परखा गया COP अपने सबसे  
सुभेद्य सदस्यों के  लिए विफल होगा, और भारत की विश्वसनीयता महत्वाकांक्षा को दोनों 
दिशाओं में  वित्त से  जोड़ ने  पर टिकी है।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं 
दृष्टिकोण 
(ADMINISTRATOR'S 
BRAINSTORM — Q & 
APPROACH)

प्रश्न 1. आप COP31 में  भारत की वार्ता-टीम के  सदस्य हैं । छोटे  द्वीपीय देशों का एक समूह 
भारत से  मज़ बूत जीवाश्म-ईं धन चरणबद्ध समाप्ति भाषा का समर्थन माँ गता है। आप कै से  जवाब 
दें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  स्वीकार करूँ गा कि उनके  अस्तित्व का प्रश्न है  और भारत भी तापवृद्धि 
सीमित करने में  उनका साझेदार है। मैं  समझाऊँ गा कि भारत साझा किं तु  विभेदित उत्तरदायित्व 
का सम्मान करने वाले  और अलग-अलग मार्गों  की अनुमति देने  वाले  संक्रमण-रोडमैप का 
समर्थन कर सकता है , जैसा उसने COP30 में  किया। मैं  उनके  साथ अनुकू लन और हानि-क्षति 
वित्त पर एक साझा पहल का प्रस्ताव रखूँगा, जहाँ  हमारे  हित पूरी तरह मिलते  हैं । इससे  भारत 
एक साझेदार बना रहता है , बाधक नहीं।

प्रश्न 2. आप बाढ़ -प्रवण हिमालयी ज़ि ले  के  ज़ि ला मजिस्ट्रे ट हैं । COP31 की वित्त-बहस का आपके  
लिए क्या मतलब है?

 दृष्टिकोण (Approach): पुनर्वास के  लिए अधिकांश धन मेरे  ज़ि ले  तक राष्ट्री य आपदा कोषों के  
ज़ रिए पहुँचता है , न कि सीधे  अंतरराष्ट्री य कोषों से , इसलिए वैश्विक वित्त तभी मायने रखता है  
जब वह राष्ट्री य प्रणालियों को मज़ बूत करे । मैं  क्षति का सावधानी से  दस्तावेज़ी करण करूँ गा, 
क्योंकि अच्छा क्षति-आँकड़ा  अंतरराष्ट्री य मंचों पर भारत के  दावों को समर्थन देता है। मैं  पूर्व-
चेतावनी प्रणालियों और जोखिम-संवेदी भूमि-उपयोग योजना को प्राथमिकता दूँ गा, जो चाहे  
COP कु छ भी तय करे , जानें  बचाती हैं । और मैं  सु निश्चित करूँ गा कि राहत सबसे  पहले सबसे  
ग़ रीब परिवारों तक पहुँचे , क्योंकि जलवायु  क्षति का सबसे  भारी बोझ वे  ही उठाते  हैं ।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : क्या जीवाश्म ईं धन पर निर्भर देश जलवायु  सम्मेलन की 
अध्यक्षता के  योग्य है?

 दृष्टिकोण (Approach): निर्भरता अयोग्यता का कारण नहीं है ; वास्तव में  परिवर्तन के  लिए 
प्रतिबद्ध जीवाश्म-निर्भर मेज़ बान ऐसी अर्थव्यवस्था के  लिए उस देश से  अधिक विश्वसनीयता 
रख सकता है  जिसके  पास खोने को कु छ ख़ा स नहीं। परख आचरण की है , पृष्ठभूमि की नहीं — 
क्या अध्यक्षता एक निष्पक्ष प्रक्रिया बनाती है , सुभेद्य देशों की बात सुनती है  और दानदाताओं को 
मेज़  पर लाती है। जो अध्यक्षता अपनी स्थिति का उपयोग कठिन मुद्दों को कार्यसूची से  बाहर 
रखने में  करे , वह यह परख विफल करती है। तो जवाब इस पर निर्भर करता है  कि तु र्कि ए और 
ऑस्ट्रे लिया अभी से  नवंबर के  बीच क्या करते  हैं ।

5.2  संयुक्त राष्ट्र महासभा की समुद्र-जलस्तर वृद्धि पर घोषणा द्वीपीय देशों की राष्ट्रीयता की गारंटी देती है और उनकी 
समुद्री सीमाएँ स्थिर करती है

 समाचार (THE NEWS)  संयुक्त राष्ट्र , न्यूयॉर्क । 24 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र  महासभा ने  सर्वसम्मति से  समुद्र-जलस्तर वृद्धि पर घोषणा 
(Declaration on Sea Level Rise) को स्वीकृ ति दी, ऐसा द हिंदू  अपने विज्ञान पृष्ठ पर बताता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान 
अंतरराष्ट्री य क़ा नून से  जुड़ा  है : यह घोषणा पु ष्टि करती है  कि समुद्र  के  बढ़ ते  जलस्तर से  विशेष रूप से  ख़ तरे  में  पड़े   निचले देश, जैसे  
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फ़ि जी, तुवालू और वानुआतू, अपनी राष्ट्री यता, प्रभुसत्ता-संपन्न अधिकार और संयुक्त राष्ट्र  की सदस्यता बनाए रखते  रहें गे। इसमें  यह 
भी कहा गया है  कि समुद्री सीमाएँ संयुक्त राष्ट्र  समुद्री क़ा नून संधि (UN Convention on the Law of the Sea — UNCLOS) के  
अनुसार ही परिभाषित बनी रहें गी, भले  ही बढ़ ता पानी तटों को और भीतर की ओर धके ल दे। सीधे  शब्दों में , किसी देश का प्रादे शिक 
समुद्र  (territorial sea) और उसका अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone — EEZ) — वह समुद्री पट्टी जहाँ  के वल वही देश 
मछली पकड़  सकता है  और तेल, गैस व खनिज निकाल सकता है  — उसके  तट पर एक आधार-रेखा (baseline) से  मापे  जाते  हैं ; यदि तट 
भीतर की ओर खिसके  तो ये  क्षेत्र सिकु ड़  सकते  हैं , और जिस देश की पूरी ज़ मीन ही ग़ा यब हो जाए, वह सैद्धांतिक रूप से  राष्ट्र  होने  का 
दावा भी खो सकता है। यह घोषणा दोनों दरवाज़े   बंद कर देती है। इसकी शुरुआत 2024 की एक उच्च-स्तरीय बैठक से  हुई, जिसके  बाद 
सदस्य देशों ने  एक क्रियोन्मुख (action-oriented) समझौते  के  अधिदेश के  तहत इस पर बातचीत की। चार पृष्ठों में  फै ली यह घोषणा 
कार्रवाई को चार स्तंभों में  संगठित करती है : विज्ञान और आँकड़े  ; अनुकू लन और वित्त पोषण; आजीविका, सामाजिक-आर्थिक विकास, 
आँकड़ा -साझाकरण और पूर्व-चेतावनी; और समुद्र-जलस्तर वृद्धि के  क़ा नूनी परिणाम। यह आजीविका और सांस्कृ तिक विरासत की रक्षा 
करने  वाली और प्रभावित समुदायों को शामिल करने वाली प्रतिक्रियाओं की माँग करती है। दुनिया के  निचले द्वीपीय देश, जो COP 
जलवायु  वार्ताओं सहित अंतरराष्ट्री य मंचों पर छोटे  द्वीपीय देशों के  गठबंधन (Alliance of Small Island States — AOSIS) के  रूप में  
संगठित हैं , इन आश्वासनों की ज़ रूरत इसलिए महसूस करते  हैं  क्योंकि आसपास के  समुद्र  आने वाले  दशकों में  उनके  अधिकांश या पूरे  
रहने-योग्य क्षेत्र को निगल सकते  हैं । यदि ऐसा होता है , तो यह घोषणा सुनिश्चित करेगी कि उनके  नागरिक अपनी राष्ट्री यता और 
आर्थिक अधिकार बनाए रखें । अख़ बार बताता है  कि वर्तमान वै श्विक औसत समुद्र-जलस्तर वृद्धि दर 4-5 मिलीमीटर प्रतिवर्ष है। यह 
समझौता संयुक्त राष्ट्र  सदस्यों को समुद्र-जलस्तर वृद्धि पर लगातार जुड़े   रहने के  लिए भी प्रतिबद्ध करता है , जिसमें  महासभा के  84वें  
सत्र की समाप्ति से  पहले  एक और उच्च-स्तरीय बैठक शामिल है। महासभा की घोषणा कोई संधि नहीं है : यह किसी अनुसमर्थित 
अभिसमय की तरह देशों को बाध्य नहीं करती, पर सर्वसम्मति से  अपनाया गया पाठ इस बात का सशक्त प्रमाण है  कि देश क़ा नून के  रूप 
में  क्या स्वीकार करते  हैं । पाठ्यक्रम से  जुड़ा व: सामान्य अध्ययन-1 (भौगोलिक परिघटनाएँ और उनके  प्रभाव), सामान्य अध्ययन-2 
(अंतरराष्ट्री य संस्थाएँ) और सामान्य अध्ययन-3 (जलवायु  परिवर्तन और आपदा प्रबंधन)।

एक पंक्ति में  पूरी श्रृं खला (THE CHAIN IN ONE LINE)
तापवृद्धि से  समुद्री जल फै लता है  और स्थल-बर्फ  पिघलती है  → वै श्विक औसत समुद्र-जलस्तर 4-5 मिमी प्रतिवर्ष की दर से  बढ़ ता है  → 
UNCLOS समुद्री सीमाएँ तटीय आधार-रेखाओं से  मापता है , इसलिए पीछे  हटता तट क्षेत्र सिकोड़  सकता है  और डूबता राष्ट्र  अपनी 
राज्य-है सियत खो सकता है  → प्रशांत देश और AOSIS क़ा नूनी स्पष्टता के  लिए ज़ो र डालते  हैं , फिर ILC का अध्ययन और 2024 की 
संयुक्त राष्ट्र  उच्च-स्तरीय बैठक आती है  → 24 सितंबर 2026 को महासभा सर्वसम्मति से  घोषणा अपनाती है , जो सीमाओं को स्थिर 
करती है  और राष्ट्र -है सियत की निरंतरता की पुष्टि करती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध 
(STATIC SYLLABUS 
LINKAGE)

1. UNCLOS हर समुद्री सीमा को तट की एक आधार-रेखा से  मापता है  — संयुक्त राष्ट्र  समुद्री 
क़ा नून संधि (UN Convention on the Law of the Sea) 1982 में  अपनाई गई और 1994 में  लागू 
हुई; भारत ने  इसकी 1995 में  पु ष्टि की। अनुच्छे द 5 के  अंतर्गत सामान्य आधार-रेखा वह निम्न-
जल रेखा (low-water line) है  जो तटीय राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से  मान्यता-प्राप्त बड़े   
पैमाने  के  नक़् शों पर तट के  साथ अंकित होती है , और अनुच्छे द 7 गहराई तक कटे -फटे  या द्वीपों 
से  घिरे  तट पर सीधी आधार-रेखाओं की अनुमति देता है। आधार-रेखा से  प्रादे शिक समुद्र  12 
समुद्री मील तक, सन्निहित क्षेत्र (contiguous zone) 24 समुद्री मील तक और अनन्य आर्थिक 
क्षेत्र 200 समुद्री मील तक फै लता है , जबकि महाद्वीपीय शेल्फ (continental shelf) कम-से-कम 
200 समुद्री मील तक और जहाँ  स्थल का प्राकृ तिक विस्तार जारी रहता है , सीमाओं के  अधीन 
उससे  आगे  भी फै लता है। UNCLOS यह स्पष्ट नहीं करता कि समुद्र  बढ़ ने  से  जब आधार-रेखा 
खिसके  तो क्या होगा — यही वह कमी है  जिसे  यह घोषणा भरती है।

2. अनुच्छे द 121 द्वीपों को चट्टानों से  अलग करता है , इसीलिए सिकु ड़ ती ज़ मीन मायने रखती है  
— UNCLOS के  अनुच्छे द 121 के  अंतर्गत द्वीप वह प्राकृ तिक रूप से  निर्मित भूभाग है , जो जल 
से  घिरा है  और उच्च ज्वार के  समय भी जल के  ऊपर रहता है , और यह अन्य स्थल-क्षेत्र की भाँ ति 
ही समुद्री क्षेत्र उत्पन्न करता है। पर जो चट्टानें  मानव-निवास या अपनी स्वतंत्र आर्थिक गतिविधि 
सहन नहीं कर सकतीं, उन्हें  कोई EEZ या महाद्वीपीय शेल्फ नहीं मिलता। जैसे -जैसे  समुद्र  बढ़ ता 
है , कु छ छोटे  द्वीप चट्टानों में  सिमट सकते  हैं  या उच्च ज्वार-रेखा से  नीचे  डूब सकते  हैं , और उनके  
मालिक देश विशाल समुद्री क्षेत्र गँवा सकते  हैं । प्रवाल-द्वीप (atoll) राष्ट्रों  के  लिए, जिनका 
समुद्री क्षेत्र उनकी ज़ मीन से  कई गुना बड़ा  है , यह अस्तित्व-संकट बनने से  पहले  ही एक आर्थिक 
ख़ तरा है।

3. मोंटे वीडियो मापदंड ऐसे  भूभाग को मानकर चलते  हैं  जो कभी जलमग्न भी हो सकता है  — 
राज्यों के  अधिकारों और कर्तव्यों पर 1933 का मोंटे वीडियो अभिसमय (Montevideo 
Convention) अपने अनुच्छे द 1 में  राज्य की शास्त्रीय अर्हताएँ गिनाता है : स्थायी जनसंख्या, 
परिभाषित भूभाग, सरकार और अन्य राज्यों से  संबंध स्थापित करने की क्षमता। इन्हें  व्यापक 
रूप से  प्रथागत अंतरराष्ट्री य क़ा नून का प्रतिबिंब माना जाता है। अंतरराष्ट्री य क़ा नून लंबे  समय 
से  यह मानता आया है  कि एक बार स्थापित राज्य कु छ समय के  लिए प्रभावी नियंत्रण खोने  पर 
भी अस्तित्व में  बना रहता है , पर उसे  कभी ऐसे  राज्य का सामना नहीं करना पड़ा  जिसका समूचा 
भूभाग स्थायी रूप से  खो जाए। यह घोषणा उस निरंतरता की धारणा को और मज़ बूत करती है , 
ताकि अके ले  भूभाग का नुक़ सान राष्ट्र -है सियत समाप्त न कर दे।

4. ICJ और ILC ने  क़ा नूनी ज़ मीन पहले से  तैयार कर रखी थी — अंतरराष्ट्री य विधि आयोग 
(International Law Commission — ILC), संयुक्त राष्ट्र  की वह संस्था जो अंतरराष्ट्री य क़ा नून 

पृष्ठ (Page) 67



UPSC Darpan · 28  सितंबर 2026

को संहिताबद्ध और विकसित करती है , 2019 से  ‘अंतरराष्ट्री य क़ा नून के  संदर्भ में  समुद्र-जलस्तर 
वृद्धि’ का अध्ययन कर रही है , जिसमें  समुद्री क़ा नून, राष्ट्र -है सियत और प्रभावित व्यक्तियों की 
सुरक्षा शामिल है। जुलाई 2025 में  अंतरराष्ट्री य न्यायालय (International Court of Justice — 
ICJ) ने  वानुआतू के  नेतृत्व वाली पहल पर महासभा के  अनुरोध पर एक परामर्शी राय दी, जिसमें  
कहा गया कि राज्यों पर संधियों और प्रथागत क़ा नून के  तहत जलवायु  प्रणाली की रक्षा करने  के  
विधिक दायित्व हैं , और इनका उल्लंघन राज्य-उत्तरदायित्व को जन्म दे  सकता है। प्रशांत द्वीप 
मंच (Pacific Islands Forum) ने  2021 में  घोषित किया था कि उसके  सदस्यों की समुद्री सीमाएँ, 
एक बार UNCLOS के  तहत अधिसूचित होने पर, समुद्र-जलस्तर वृद्धि से  घटाई नहीं जाएँगी। 
संयुक्त राष्ट्र  महासभा की यह घोषणा उस क्षेत्रीय स्थिति को पूरी संयुक्त राष्ट्र  सदस्यता तक 
विस्तारित करती है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों 
पसंद है  (WHY UPSC LOVES 
THIS — TREND)

1. सामान्य अध्ययन-1 और सामान्य अध्ययन-3 भौतिक भूगोल को क़ा नून और आपदा से  जोड़ ते  
हैं  — UPSC समुद्र-जलस्तर वृद्धि के  कारणों और परिणामों, तटीय व द्वीपीय क्षेत्रों की सुभेद्यता, 
और भारत के  तटों पर जलवायु  परिवर्तन के  प्रभाव पर प्रश्न पूछता रहा है। अब एक मज़ बूत 
उत्तर इसमें  क़ा नूनी आयाम भी जोड़  सकता है , जो परीक्षक को दिखाता है  कि परीक्षार्थी समझता 
है  कि जलवायु  परिवर्तन राजनीतिक मानचित्र भी उतना ही फिर से  खींचता है  जितना भौतिक।

2. प्रारंभिक परीक्षा नियमित रूप से  UNCLOS की सीमाओं और परिभाषाओं की परख करती है  
— प्रादे शिक समुद्र , सन्निहित क्षेत्र और EEZ की चौड़ा ई, और EEZ व महाद्वीपीय शेल्फ के  अंतर 
पर प्रश्न प्रारं भिक परीक्षा में  सामान्य रहे  हैं । अनुच्छे द 121 का द्वीप-बनाम-चट्टान नियम और 
आधार-रेखा की अवधारणा स्वाभाविक अगली परत हैं , साथ ही AOSIS और ICJ की 2025 की 
जलवायु  परामर्शी राय भी।

3. सामान्य अध्ययन-2 पूछता है  कि भारत छोटे  द्वीपीय देशों से  कै से  जुड़ ता है  — भारत-प्रशांत 
द्वीप सहयोग मंच (Forum for India–Pacific Islands Cooperation) के  ज़ रिए भारत की प्रशांत 
क्षेत्र तक पहुँच और हिंद महासागर के  द्वीपीय देशों से  जुड़ा व बार-बार आने वाला विषय है। 
द्वीपीय देशों की क़ा नूनी सुरक्षा का समर्थन भारत के  लिए वैश्विक दक्षिण के  साथ एकजुटता 
दिखाने  का कम लागत, अधिक मूल्य वाला तरीक़ा  है , और यह घोषणा इसका उद्धृ त करने  योग्य 
ठोस उदाहरण है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु  मुख्य तथ्य 
(PRELIMS NUGGETS)

● UNCLOS के  तहत प्रादे शिक समुद्र  12 समुद्री मील तक, सन्निहित क्षेत्र 24 समुद्री मील 
तक और अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक फै लता है , सभी आधार-रेखा से  मापे  
जाते  हैं ।

● UNCLOS के  अनुच्छे द 5 के  अंतर्गत सामान्य आधार-रेखा वह निम्न-जल रेखा है  जो 
तटीय राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से  मान्यता-प्राप्त बड़े   पैमाने  के  नक़् शों पर तट के  साथ 
अंकित होती है।

● UNCLOS के  अनुच्छे द 121(3) के  अंतर्गत जो चट्टानें  मानव-निवास या अपनी स्वतंत्र 
आर्थिक गतिविधि सहन नहीं कर सकतीं, उन्हें  कोई अनन्य आर्थिक क्षेत्र या महाद्वीपीय 
शेल्फ नहीं मिलता।

● 1933 का मोंटे वीडियो अभिसमय राज्य की अर्हताओं के  रूप में  स्थायी जनसंख्या, 
परिभाषित भूभाग, सरकार और अन्य राज्यों से  संबंध स्थापित करने की क्षमता गिनाता 
है।

● छोटे  द्वीपीय देशों का गठबंधन (AOSIS) निचले तटीय और छोटे  द्वीपीय देशों का वह 
गठबंधन है  जो UNFCCC जलवायु  वार्ताओं में  एक समूह के  रूप में  बातचीत करता है।

● संयुक्त राष्ट्र  महासभा द्वारा अपनाई गई घोषणा, किसी अनुसमर्थित संधि के  विपरीत, 
स्वयं में  विधिक रूप से  बाध्यकारी नहीं होती, पर यह उभरते  प्रथागत अंतरराष्ट्री य क़ा नून 
का प्रमाण हो सकती है।

● अंतरराष्ट्री य न्यायालय ने  संयुक्त राष्ट्र  महासभा के  अनुरोध पर जुलाई 2025 में  जलवायु  
परिवर्तन के  संबंध में  राज्यों के  दायित्वों पर एक परामर्शी राय दी।

विश्लेषण (ANALYSIS) 1. समुद्री सीमाओं को स्थिर करना व्यवहार में  UNCLOS को बिना संशोधन के  फिर से  लिखना है  
— UNCLOS इस मान्यता पर लिखा गया था कि तट स्थिर रहते  हैं , और कई क़ा नूनविद इसकी 
आधार-रेखाओं को ‘गतिशील’ (ambulatory) मानते  थे , यानी निम्न-जल रेखा के  साथ खिसकने 
वाली। यह घोषणा व्यवहार में  उन्हें  स्थिर कर देती है , पर ऐसा औपचारिक संशोधन के  बजाय 
सर्वसम्मति प्रस्ताव के  ज़ रिए करती है , क्योंकि संशोधन में  वर्षों  लग जाते  और पर्याप्त 
अनुसमर्थन शायद कभी न मिलता। यह एक व्यावहारिक चुनाव है। इसकी कमज़ो री यह है  कि 
घोषणा बाध्यकारी नहीं होती, इसलिए बाद में  किसी पड़ो सी की स्थिर सीमा को चुनौती देना 
चाहने  वाला राज्य यह तर्क  दे  सकता है  कि उसने इस बदलाव को क़ा नून के  रूप में  कभी स्वीकार 
ही नहीं किया। हालाँकि सर्वसम्मति से  अपनाया जाना यह तर्क  देना बहुत कठिन बना देता है।
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2. बिना भूभाग वाली राष्ट्र -है सियत एक नई सोच है , जिसके  लिए अंतरराष्ट्री य क़ा नून पूरी तरह 
तैयार नहीं — बिना ज़ मीन वाला राज्य कु छ व्यावहारिक प्रश्न उठाता है  जिनका यह घोषणा 
जवाब नहीं देती: उसकी सरकार कहाँ  बैठेगी, उसके  नागरिक कहाँ  रहें गे , पासपोर्ट कौन जारी 
करेगा और विवाद किसके  क़ा नून के  अंतर्गत सुलझें गे। निर्वासन में  सरकार (government-in-
exile) जैसी व्यवस्थाएँ या द्वीपीय नागरिकों को निवास देने  वाली द्विपक्षीय संधियाँ  आंशिक 
मॉडल प्रस्तुत करती हैं । यह घोषणा राष्ट्र -है सियत का क़ा नूनी ढाँचा और समुद्र  के  आर्थिक मूल्य 
को सुरक्षित करती है , जो द्वीपीय देशों को सबसे  तत्काल चाहिए था। पर विस्थापित समुदायों 
की वास्तविक ज़िं दगी — नौकरी, भूमि, संस्कृ ति — मेज़ बान देशों पर निर्भर करती है , और यह 
घोषणा उनकी उदारता को के वल प्रोत्साहित कर सकती है , बाध्य नहीं।

3. यह घोषणा अधिकारों की रक्षा करती है , पर पानी को नहीं रोकती — क़ा नूनी निरंतरता बीमा 
है , रोकथाम नहीं। 4-5 मिमी प्रतिवर्ष की दर से  समुद्र-जलस्तर वृद्धि लगातार जारी है , और यह 
उन तूफ़ा नी लहरों को भी बढ़ा ती है  जैसी 26 सितंबर को हरिके न पोलो एक मेक्सिकी द्वीप पर 
लेकर आया, जिसकी तस्वीर उसी पृष्ठ पर छपी है। विज्ञान, अनुकू लन और वित्त पोषण पर इस 
घोषणा के  स्तंभ वे  जगहें  हैं  जहाँ  जानें  बचती हैं , फिर भी अख़ बार के  विवरण में  इनके  साथ कोई 
नया धन नहीं जुड़ा । यह वास्तविक ख़ तरा है  कि देश क़ा नूनी गारंटी को ही उपलब्धि मानकर 
समुद्री दीवारों, स्थानांतरण और पूर्व-चेतावनी के  लिए ज़ रूरी वित्त की उपेक्षा कर दें । इसका 
मूल्य अगली उच्च-स्तरीय बैठक में  इस बात से  आँका जाएगा कि क्या धन दिया गया, न कि क्या 
घोषित किया गया।

4. भारत के  पास स्थिर आधार-रेखाओं का स्वागत करने के  अपने कारण हैं  — भारत की एक लंबी 
तटरेखा है , लक्षद्वीप के  निचले प्रवाल-द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और बांग्लादेश के  
साथ साझा डूबता सुंदरबन डेल्टा। इसका EEZ मत्स्यपालन और अपतटीय ऊर्जा के  लिए एक 
बड़ी  आर्थिक परिसंपत्ति है। यह नियम कि तट पीछे  हटने पर भी सीमाएँ नहीं सिकु ड़ तीं, भारत 
की भी रक्षा करता है , और इसका समर्थन भारत को बहुत कम लागत पर छोटे  द्वीपीय देशों के  
साथ खड़ा  करता है। इसके  विपरीत यह विचार है  कि स्थिर आधार-रेखाएँ अन्यत्र विवादित 
समुद्रों में  मौजूदा समुद्री सीमा-दावों को और पक्का कर सकती हैं , इसलिए भारत चाहेगा कि यह 
नियम चु निंदा तरीक़े   से  नहीं, बल्कि लगातार एक जैसा लागू हो।

5. सर्वसम्मति इसलिए संभव हुई क्योंकि इसकी क़ी मत फ़ि लहाल किसी को नहीं चुकानी — बड़ी  
समुद्री शक्तियों ने  इस पाठ को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि सीमाओं को स्थिर करने  से  उन्हें  
अभी कु छ नहीं गँवाना पड़ ता, और यह हर दशक सीमाएँ फिर से  खींचने  की अफरा-तफरी से  
बचाता है। कठिन प्रश्न — स्थानांतरण की लागत कौन उठाएगा, प्रवासियों को कौन स्वीकार 
करेगा — भविष्य की बैठकों पर छोड़  दिए गए। अंतरराष्ट्री य क़ा नून अक्सर इसी तरह आगे 
बढ़ ता है : पहले आसान सिद्धांत, फिर महँगा क्रियान्वयन। असली परीक्षा यह है  कि क्या 
महासभा के  84वें  सत्र की समाप्ति से  पहले  होने  वाली अनुवर्ती बैठक सिद्धांत को दायित्वों में  
बदलती है , या यह घोषणा उन तमाम प्रतिबद्धताओं की लंबी सूची में  शामिल हो जाती है  जिन्हें  
मनाया गया और फिर भुला दिया गया।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 
(POSSIBLE MAINS 
QUESTION)

“समुद्र-जलस्तर वृद्धि के वल तटरेखाओं को नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्री य क़ा नून की बु नियादों को भी 
चुनौती देती है।” संयुक्त राष्ट्र  महासभा की समुद्र-जलस्तर वृद्धि पर घोषणा (2026) के  आलोक में  
बढ़ ते  समुद्र  द्वारा राष्ट्र -है सियत और समुद्री सीमाओं के  लिए उठाए गए क़ा नूनी प्रश्नों की चर्चा 
कीजिए, और भारत के  लिए इनके  महत्व का मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु  आदर्श 
दृष्टिकोण (MODEL 
APPROACH TO THE 
MAINS QUESTION)

1. भूमिका — बताइए कि 24 सितंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र  महासभा ने  सर्वसम्मति से  एक घोषणा 
अपनाई जो पु ष्टि करती है  कि फ़ि जी, तुवालू और वानुआतू जैसे  निचले देश राष्ट्र -है सियत, 
प्रभुसत्ता-संपन्न अधिकार और संयुक्त राष्ट्र  सदस्यता बनाए रखें गे , और समुद्री सीमाएँ 
UNCLOS के  अंतर्गत परिभाषित रहें गी भले ही तट पीछे  हटें । वर्तमान 4-5 मिमी प्रतिवर्ष वृद्धि 
दर का उल्लेख कीजिए।

2. मुख्य भाग — क़ा नूनी प्रश्न — UNCLOS के  अनुच्छे द 5 और 7 के  अंतर्गत आधार-रेखाएँ, इनसे  
मापे  जाने  वाले  क्षेत्र, और अनुच्छे द 121 के  अंतर्गत द्वीप-चट्टान भेद समझाइए। राष्ट्र -है सियत के  
मोंटे वीडियो मापदंड, विशेषकर परिभाषित भूभाग, और बिना ज़ मीन वाले राज्य की समस्या 
समझाइए। ILC के  अध्ययन और ICJ की 2025 की परामर्शी राय का उल्लेख कीजिए।

3. मुख्य भाग — यह घोषणा क्या करती है  और क्या नहीं — यह सीमाओं को स्थिर करती है  और 
निरंतरता की पु ष्टि करती है , और विज्ञान-आँकड़े  , अनुकू लन-वित्त, आजीविका व पूर्व-चेतावनी, 
और क़ा नूनी परिणामों के  इर्द-गिर्द कार्रवाई संगठित करती है। पर यह बाध्यकारी नहीं है , स्वयं में  
कोई नया धन नहीं देती, और स्थानांतरण, नागरिकता तथा विस्थापित नागरिकों को शरण देने  
का मामला भविष्य की बातचीत पर छोड़  देती है।

4. मुख्य भाग — भारत के  लिए महत्व — भारत की लंबी तटरेखा, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार 

पृष्ठ (Page) 69



UPSC Darpan · 28  सितंबर 2026

द्वीप समूह तथा सुंदरबन; एक आर्थिक परिसंपत्ति के  रूप में  EEZ; AOSIS और प्रशांत साझेदारों 
के  साथ एकजुटता; और नियम के  सुसंगत प्रयोग में  भारत की रुचि पर चर्चा कीजिए।

5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि यह घोषणा क़ा नूनी निश्चितता सुरक्षित करती है , जो ज़ रूरी है , 
पर असली परीक्षा यह है  कि क्या अनुवर्ती प्रक्रिया उन लोगों के  लिए अनुकू लन-वित्त और 
मानवीय गतिशीलता देती है  जो अपना घर खो दें गे।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं 
दृष्टिकोण 
(ADMINISTRATOR'S 
BRAINSTORM — Q & 
APPROACH)

प्रश्न 1. आप लक्षद्वीप के  प्रशासक हैं । बढ़ ते  समुद्र-जलस्तर के  जवाब में  आप क्या करें गे?
 दृष्टिकोण (Approach): मैं  हर बसे  हुए द्वीप के  लिए विस्तृत तटरेखा और ऊँ चाई मानचित्रण 

कराऊँ गा और सबसे  सुभेद्य बस्तियों तथा मीठे  पानी के  भंडारों की पहचान करूँ गा। मैं  महँगे  कठोर 
ढाँचों से  पहले  प्रकृ ति-आधारित सुरक्षा, जैसे  प्रवाल भित्ति और तटीय वनस्पति संरक्षण, को 
बढ़ा वा दूँ गा। मैं  चक्रवात और तूफ़ा नी लहर की पूर्व-चेतावनी प्रणालियों और निकासी योजनाओं 
को मज़ बूत करूँ गा। और मैं  द्वीपीय समुदायों को इन फ़ै  सलों में  शामिल करूँ गा, क्योंकि यह 
घोषणा स्वयं आजीविका और सांस्कृ तिक विरासत पर ज़ो र देती है।

प्रश्न 2. आप विदेश मंत्रालय में  एक संयुक्त सचिव हैं । भारत को इस घोषणा का राजनयिक 
उपयोग कै से  करना चाहिए?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  क़ा नूनी परिणामों पर अनुवर्ती कार्य का समर्थन करके  और पूर्व-
चेतावनी प्रणाली, जल-सर्वेक्षण (hydrography) व आपदा प्रतिक्रिया में  ठोस मदद देकर भारत को 
छोटे  द्वीपीय देशों के  विश्वसनीय साझेदार के  रूप में  स्थापित करूँ गा। मैं  समुद्री आँकड़े   साझा 
करने  के  लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के  साथ समन्वय करूँ गा। मैं  स्थिर सीमाओं के  सुसंगत 
प्रयोग का समर्थन करके  भारत के  अपने समुद्री हितों की रक्षा सुनिश्चित करूँ गा। यह संयोजन 
एक संयुक्त राष्ट्र  पाठ को सद्भावना और व्यावहारिक साझेदारी में  बदल देता है।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : क्या ऐसे  राज्य को जिसने अपनी पूरी ज़ मीन खो दी है , अब 
भी राज्य माना जाना चाहिए?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  कहूँगा हाँ , क्योंकि राष्ट्र -है सियत किसी भूभाग के  टु कड़े   मात्र की नहीं, 
बल्कि किसी जनता के  आत्म-निर्णय के  अधिकार की बात है , और यह अन्यायपूर्ण होगा कि 
जलवायु  परिवर्तन के  पीड़ि त उन उत्सर्जनों के  कारण अपनी राष्ट्री यता और संसाधन खो दें  जो 
उन्होंने  किए ही नहीं। निरंतर राष्ट्र -है सियत को मान्यता देना उनके  समुद्री संसाधनों पर अधिकार 
की भी रक्षा करता है , जो उनके  भविष्य को वित्त-पोषित कर सकते  हैं । लोग कहाँ  रहें गे  और 
सरकार कै से  काम करेगी, इन व्यावहारिक प्रश्नों को मेज़ बान देशों के  साथ समझौतों से  सुलझाना 
होगा। पर सिद्धांत को निरंतरता के  पक्ष में  होना चाहिए।

5.3  पारिस्थितिक और स्थानीय आपत्तियों के  बाद रेलवे ने उरी-बारामुला लाइन और क़ा ज़ी गुंड-श्रीनगर-बडगाम 
दोहरीकरण को ठंडे बस्ते में  डाला

 समाचार (THE NEWS)  श्रीनगर, 27 सितंबर। भारतीय रेलवे  ने  कश्मीर घाटी में  मौजूदा रेल लाइन के  अंतिम छोर बारामुला को 
सीमावर्ती क्षेत्र उरी से  जोड़ ने  वाली प्रस्तावित 40 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन को पारिस्थितिक प्रभाव को लेकर चिंताओं के  बाद ठंडे  
बस्ते  में  डाल दिया है , ऐसा द इंडियन एक्सप्रेस बताता है। इसने 74 किलोमीटर लंबे  क़ा ज़ी गुंड-श्रीनगर-बडगाम खंड के  दोहरीकरण — 
यानी मौजूदा एकल लाइन के  साथ दू सरी पटरी बिछाने  — को भी ठंडे  बस्ते  में  डाल दिया है। यह फ़ै  सला रेल मंत्रालय द्वारा किसानों के  
विरोध के  बाद प्रस्तावित अनंतनाग-पहलगाम और अनंतनाग-शोपियां रेल लिंक को रोके  जाने  के  छह महीने  बाद आया है। उत्तर रेलवे  
के  महाप्रबंधक को लिखे एक पत्र में  रेलवे  बोर्ड के  संयुक्त निदेशक (कार्य) ने  लिखा कि “बारामुला उरी (40 किमी) नई लाइन परियोजना 
और क़ा ज़ी गुंड श्रीनगर बडगाम (74 किमी) दोहरीकरण, उत्तर रेलवे  की परियोजनाओं को कै बिनेट सचिवालय द्वारा वापस भेज दिया गया 
है  और अब ये  विचाराधीन नहीं हैं ।” कै बिनेट सचिवालय वह कार्यालय है  जो कें द्रीय मंत्रिमंडल और उसकी समितियों को सेवाएँ देता है ; 
इसके  द्वारा ‘वापस भेजा गया’ कोई प्रस्ताव स्वीकृ त नहीं हुआ है  और प्रभावी रूप से  बिना किसी निर्णय के  लौटा दिया गया है। बारामुला-
उरी लाइन को उधमपुर-बारामुला रेल लाइन के  विस्तार के  रूप में  योजनाबद्ध किया गया था और इसे  एक सामरिक कड़ी  के  रूप में  देखा 
जाता था जो रेल संपर्क  को नियंत्रण रेखा (Line of Control — LoC), यानी पाकिस्तान-अधिकृ त क्षेत्र के  साथ वास्तविक सीमा, तक 
विस्तारित करती और अग्रि म क्षेत्रों में  सै निकों, साज़ -ओ-सामान और अन्य सैन्य साज़ो -सामान की तेज़  आवाजाही संभव बनाती। 
पारिस्थितिक चिंताएँ स्पष्ट थीं: यह लाइन बारामुला क़ स्बे  और कु छ गाँवों की बस्तियों को बीच से  काटते  हुए, बाग़ों , नाज़ु क पहाड़ी  
क्षेत्रों और भारत के  उच्चतम भूकं प-जोखिम की श्रेणी वाले  भूकं पीय ज़ो न 5 के  पहाड़ों  से  गुज़ रने  वाली थी; यह गलियारा चरम मौसम की 
दृष्टि से  भी सुभेद्य है। बारामुला के  विधायक जावेद हसन बेग ने  इस लाइन का विरोध किया था और चल रहे  विधानसभा सत्र में  एक 
प्रस्ताव लाकर माँग की थी कि जब तक इस गलियारे  का “व्यापक और स्वतंत्र भूवैज्ञानिक, भू-तकनीकी और भूकं पीय आकलन” नहीं हो 
जाता, तब तक इसे  रोक कर रखा जाए। इस फ़ै  सले का स्वागत करते  हुए श्री बेग ने  कहा, “बारामुला ऐसी परियोजना का बोझ नहीं उठा 
सकता जो क़ स्बे  के  दिल को चीरते  हुए उसके  भविष्य के  विकास से  समझौता करे ,” और जोड़ा  कि विकास को क़ स्बे  की विरासत, पर्यावरण, 
भूमि-संसाधनों और भावी पीढ़ि यों की रक्षा करनी चाहिए, तथा इस क़ दम को “बारामुला के  व्यापक हित में  एक स्वागत-योग्य और 
ज़ि म्मेदार क़ दम” बताया। वैचारिक जुड़ा व है  सामान्य अध्ययन-3 में  अवसंरचना, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, आपदा प्रबंधन और 
सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा से , और सामान्य अध्ययन-2 में  संघीय परियोजनाओं में  निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधियों की आवाज़  से।
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एक पंक्ति में  पूरी श्रृं खला (THE CHAIN IN ONE LINE)
उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला लाइन घाटी को राष्ट्री य रेल नेटवर्क  से  जोड़ ती है  → सेना और योजनाकार रेल को LoC के  पास उरी तक 
विस्तारित करना और घाटी लाइन को दोहरीकरण से  क्षमता बढ़ा ना चाहते  हैं  → यह गलियारा बारामुला क़ स्बे , बाग़ों  और ज़ो न 5 के  
पहाड़ों  को काटता है  → किसानों का विरोध अनंतनाग शाखा लाइनों को रोक देता है  और बारामुला के  विधायक स्वतंत्र भूकं पीय 
अध्ययन की माँ ग करते  हैं  → कै बिनेट सचिवालय दोनों प्रस्ताव वापस भेजता है  और रेलवे  बोर्ड इन्हें  छोड़  देता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध 
(STATIC SYLLABUS 
LINKAGE)

1. USBRL ने  कश्मीर रेलवे  को अति-उन्नत इंजीनियरी की राष्ट्री य परियोजना बनाया — 
लगभग 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल कड़ी  (Udhampur–Srinagar–
Baramulla Rail Link — USBRL) को कश्मीर घाटी को भारतीय रेल नेटवर्क  से  जोड़ ने  के  लिए 
2002 में  राष्ट्री य परियोजना घोषित किया गया था। क़ा ज़ी गुंड से  बारामुला तक का घाटी खंड 
सबसे  पहले खुला, उसके  बाद बनिहाल और क़ा ज़ी गुंड के  बीच पीर पंजाल सुरंग; सबसे  कठिन 
खंड चिनाब और अंजी घाटियों से  होकर बाद में  पूरा हुआ, जिसमें  चिनाब पुल भी शामिल है , जो 
विश्व का सबसे  ऊँ चा रेलवे  मेहराब पुल (arch bridge) है। 2025 में  कटरा से  श्रीनगर तक सीधी 
ट्रे नें  शुरू होने  के  साथ घाटी शेष भारत से  रेल-संपर्क  में  आ गई। झेलम नदी के  किनारे  बसा 
बारामुला अब भी इस लाइन का उत्तरी छोर बना हुआ है , और उरी इससे  आगे  पश्चिम में  झेलम 
घाटी में  LoC के  निकट स्थित है।

2. भूकं पीय ज़ो न 5 भारत का सर्वोच्च भूकं प-जोखिम दर्शाता है  — भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau 
of Indian Standards) भूकं प-रोधी अभिकल्पन संहिता IS 1893 में  भारत को भूकं पीय ज़ो नों में  
बाँटता है , जिसमें  ज़ो न 5 सर्वोच्च जोखिम श्रेणी है। समूचा कश्मीर, हिमालय का अधिकांश 
भाग, पूर्वोत्तर और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह इसी ज़ो न में  आते  हैं । पाकिस्तान-अधिकृ त 
कश्मीर में  मुज़ फ़् फ़ राबाद के  निकट कें द्रित 2005 के  कश्मीर भूकं प ने  भारतीय पक्ष के  उरी और 
बारामुला क्षेत्रों में  गंभीर क्षति पहुँचाई थी। ऐसे  ज़ो नों में  रै खिक अवसंरचना (linear 
infrastructure) भूस्खलन, ढाल-विफलता और द्रवीकरण (liquefaction) के  ख़ तरे  का सामना 
करती है , इसलिए संरेखण तय करने से  पहले भू-तकनीकी जाँच अनिवार्य है।

3. रेलवे  पूर्व-पर्यावरण मंज़ू री से  बाहर है , पर वन और भूमि नहीं — पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 
1986 [Environment (Protection) Act, 1986] के  अंतर्गत जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन 
अधिसूचना, 2006 (Environment Impact Assessment Notification) अपनी अनुसूची में  उन 
परियोजनाओं को सूचीबद्ध करती है  जिन्हें  पूर्व-पर्यावरणीय मंज़ू री चाहिए; रेल लाइनें  
सामान्यतः इसमें  सूचीबद्ध नहीं हैं , इसलिए अधिकांश रेल परियोजनाओं को औपचारिक 
पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की ज़ रूरत नहीं होती। फिर भी जहाँ  वन-भूमि का अन्य उपयोग के  
लिए हस्तांतरण होता है , वहाँ  रेल परियोजनाओं को वन मंज़ू री चाहिए। वन (संरक्षण) 
अधिनियम, 1980, जिसका नाम 2023 में  वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम [Van 
(Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam] रखा गया, राष्ट्री य महत्व और राष्ट्री य सुरक्षा 
से  जुड़ी  सामरिक रै खिक परियोजनाओं के  लिए अंतरराष्ट्री य सीमाओं, LoC या वास्तविक 
नियंत्रण रेखा से  100 किलोमीटर के  भीतर की वन-भूमि को छूट देता है। इस छूट का मतलब है  
कि सीमावर्ती क्षेत्रों की सामरिक लाइनें  वन-क़ा नून की न्यूनतम जाँच के  साथ आगे बढ़  सकती हैं ।

4. भूमि अधिग्र हण के  अपने सामाजिक-प्रभाव सुरक्षा-उपाय हैं  — रेलवे  संघ सूची की प्रविष्टि 22 
के  अंतर्गत एक संघीय विषय है। रेलवे  अधिनियम, 1989 [Railways Act, 1989] में  विशेष रेल 
परियोजनाओं के  लिए भूमि अधिग्र हण की अलग प्रक्रिया देने  हेतु  2008 में  संशोधन किया गया। 
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार भूमि अधिग्र हण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन 
अधिनियम, 2013 [Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, 
Rehabilitation and Resettlement Act, 2013] अन्यथा सामाजिक प्रभाव आकलन (Social 
Impact Assessment) की माँग करता है  और प्रतिकर व पुनर्वास का प्रावधान करता है। जम्मू 
और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 [Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019] के  
बाद से  कें द्रीय क़ा नून जम्मू-कश्मीर कें द्र-शासित प्रदेश में  लागू होते  हैं , जिसकी एक निर्वाचित 
विधानसभा है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों 
पसंद है  (WHY UPSC LOVES 
THIS — TREND)

1. सामान्य अध्ययन-3 अवसंरचना और नाज़ु क पारिस्थितिकी के  बीच अदला-बदली पर पूछता है  
— मुख्य परीक्षा हिमालय में  विकास पर बार-बार पूछती रही है , जिसमें  चार धाम सड़ क 
परियोजना, उत्तराखंड में  जलविद्युत, और 2023 का जोशीमठ भू-धँसाव शामिल हैं । कश्मीर रेल 
फ़ै  सला किसी परियोजना को आगे बढ़ा ने  के  बजाय रोके  जाने का दुर्लभ उदाहरण देता है , और 
इसका उपयोग यह तर्क  देने  के  लिए किया जा सकता है  कि वहन-क्षमता (carrying-capacity) 
अध्ययन संरेखण के  निर्णयों से  पहले होने  चाहिए, बाद में  नहीं।

2. सीमावर्ती अवसंरचना सामान्य अध्ययन-3 का सुरक्षा विषय है  — सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेषकर 
LAC और LoC के  साथ अवसंरचना और राष्ट्री य सुरक्षा में  इसकी भूमिका पर प्रश्न बार-बार 
आते  हैं । संतु लित उत्तर यह बताता है  कि सामरिक मूल्य वास्तविक है , पर इसे  भूकं पीय जोखिम 
और स्थानीय सहमति के  साथ तौलना ज़ रूरी है , और यह कि सड़ कें , सुरंगें  और हवाई परिवहन 
कभी-कभी छोटे  पदचिह्न (footprint) के  साथ भी सैन्य ज़ रूरतें  पूरी कर सकते  हैं ।
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3. प्रारंभिक परीक्षा भूकं पीय ज़ो नों और वन-क़ा नून से  प्रश्न बनाती है  — UPSC यह पूछ चुका है  
कि कौन-कौन से  क्षेत्र ज़ो न 5 में  आते  हैं  और वन (संरक्षण) अधिनियम व इसके  2023 संशोधन के  
प्रावधान क्या हैं । सामरिक रै खिक परियोजनाओं के  लिए 100 किलोमीटर की सीमावर्ती छूट एक 
संभावित प्रारंभिक तथ्य है , जैसे  यह तथ्य भी है  कि रेलवे  सामान्यतः पर्यावरणीय प्रभाव 
आकलन अधिसूचना की अनुसूची से  बाहर है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु  मुख्य तथ्य 
(PRELIMS NUGGETS)

● भारत में  भूकं पीय ज़ो निंग भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा IS 1893 में  निर्धारित की जाती है , 
जिसमें  ज़ो न 5 सर्वोच्च भूकं पीय जोखिम दर्शाता है।

● उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल कड़ी  को 2002 में  राष्ट्री य परियोजना घोषित किया गया 
था, और बारामुला कश्मीर रेल लाइन का उत्तरी छोर है।

● पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के  
अंतर्गत जारी की गई है , और रेल परियोजनाएँ सामान्यतः पूर्व-पर्यावरणीय मंज़ू री की 
माँग करने  वाली इसकी अनुसूची में  सूचीबद्ध नहीं हैं ।

● वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980, जैसा 2023 में  संशोधित हुआ, राष्ट्री य 
महत्व और राष्ट्री य सुरक्षा से  जुड़ी  सामरिक रै खिक परियोजनाओं के  लिए अंतरराष्ट्री य 
सीमाओं, LoC या LAC से  100 किलोमीटर के  भीतर की वन-भूमि को छूट देता है।

● रेलवे  सातवीं अनुसूची की संघ सूची का एक विषय है।

● उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार भूमि अधिग्र हण, पुनर्वास और 
पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013, कु छ छूटों के  अधीन, भूमि अधिग्र हण से  पहले  
सामाजिक प्रभाव आकलन की माँग करता है।

विश्लेषण (ANALYSIS) 1. यह फ़ै  सला दिखाता है  कि कश्मीर में  संघीय अवसंरचना अब स्थानीय राजनीतिक आवाज़  से  
आकार ले  सकती है  — 2019 के  बाद से  जम्मू-कश्मीर में  संघीय परियोजनाएँ अक्सर स्थानीय 
बहस के  बिना ही आगे  बढ़ ती रही हैं । यहाँ , एक निर्वाचित विधायक का विधानसभा प्रस्ताव और 
अनंतनाग लाइनों पर किसानों के  विरोध, छह महीने  के  भीतर दो बार परियोजनाओं के  ठंडे  बस्ते  
में  जाने  से  पहले हुए। यह स्थापित नहीं किया जा सकता कि विधायक का प्रस्ताव कारण था या 
के वल कै बिनेट सचिवालय के  फ़ै  सले के  साथ संयोगवश मिल गया, क्योंकि अख़ बार पारिस्थितिक 
चिंताओं के  अलावा कोई आधिकारिक कारण नहीं देता। पर यह प्रवृत्ति संके त देती है  कि कें द्र  अब 
घाटी में  स्थानीय प्रतिरोध को अधिक गंभीरता से  तौल रहा है , जो वैधता के  लिए अच्छा है , 
क्योंकि अनिच्छुक समुदायों पर थोपी गई अवसंरचना एक संवेदनशील क्षेत्र में  शिकायत को 
जन्म देती है।

2. परियोजना को पूरी तरह छोड़ ना स्वतंत्र अध्ययन से  अधिक कुं द उपकरण है  — विधायक ने  
माँग की थी कि जब तक ‘व्यापक और स्वतंत्र भूवैज्ञानिक, भू-तकनीकी और भूकं पीय आकलन’ 
नहीं हो जाता, तब तक लाइन को रोक कर रखा जाए। ठंडे  बस्ते  में  डालना इससे आगे  जाता है। 
यदि सामरिक तर्क  मज़ बूत था, तो बेहतर रास्ता वह अध्ययन कराना और वैकल्पिक संरेखणों पर 
विचार करना हो सकता था, जैसे  बारामुला क़ स्बे  को बाईपास करना या सुरंग बनाना। पूरी तरह 
ठंडे  बस्ते  में  डालना बु नियादी सवाल — क्या उरी तक रेल सुरक्षित रूप से  पहुँच सकती है  — को 
अनुत्तरित छोड़  देता है। दू सरा पक्ष यह है  कि बार-बार होने  वाले  अध्ययन किसी बुरी परियोजना 
को ज़िं दा रखने का ज़ रिया बन सकते  हैं , और एक साफ़  फ़ै  सला सुरक्षित निवेशों के  लिए संसाधन 
मुक्त करता है।

3. सामरिक नुक़ सान वास्तविक है , पर इसकी कु छ भरपाई संभव है  — यह लाइन LoC के  साथ 
अग्रि म क्षेत्रों तक सैनिकों और आपूर्ति को तेज़ी  से  पहुँचाने  के  लिए थी, और रेल भारी भार सड़ कों 
से  सस्ते  में  ढो सकती है। इसकी अनुपस्थिति किसी संकट में  महसूस होगी। पर उरी पहले से  
सड़ क-संपर्क  से  जुड़ा  है , और LoC के  निकट ज़ो न 5 गलियारे  में  रेल लाइन की सुभेद्यता — 
भूकं पों और शत्रु-गोलीबारी दोनों के  प्रति — ठीक उसी समय इसकी विश्वसनीयता सीमित कर 
सकती है  जब इसकी सबसे  ज़् यादा ज़ रूरत हो। सड़ कों, सुरंगों और साज़ो -सामान कें द्रों को 
मज़ बूत करना कम पारिस्थितिक और भूकं पीय जोखिम के  साथ अधिकांश लाभ दे  सकता है। 
दोहरीकरण को ठंडे  बस्ते  में  डालना सामरिक आधार पर समझाना अधिक कठिन है , और यह 
पारिस्थितिकी से  अधिक भूमि व क़ स्बा-नियोजन की चिंताओं को दर्शा सकता है।

4. रेलवे  को पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से  छूट पारिस्थितिकी को राजनीति के  हवाले छोड़  देती 
है  — चूँकि रेल लाइनें  सामान्यतः पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना की अनुसूची से  बाहर 
हैं  और सीमावर्ती सामरिक परियोजनाओं को वन-क़ा नून से  छूट मिलती है , इसलिए कोई विधिक 
मंच नहीं था जहाँ  इस लाइन के  भूकं पीय और पारिस्थितिक जोखिमों का आकलन कर उन्हें  
सार्वजनिक करना अनिवार्य हो। यही कारण है  कि यह बहस विरोध-प्रदर्शनों और विधानसभा 
प्रस्तावों के  रूप में  सामने आई। हिमालय में  बड़ी  रै खिक परियोजनाओं के  लिए अनिवार्य, 
सार्वजनिक भू-जोखिम और सामाजिक प्रभाव आकलन ऐसे  फ़ै  सलों को सड़ क से  हटाकर साक्ष्य 
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पर आधारित बना सकता है। प्रतितर्क  विलंब का है ; पर ज़ो न 5 के  गलियारे  में , विफल संरेखण की 
क़ी मत एक साल के  अध्ययन से  कहीं अधिक होती है।

5. बाग़  के वल भू-दृश्य नहीं, एक आर्थिक कारक हैं  — यह गलियारा बाग़ों  से  होकर गुज़ रता है , और 
कश्मीर की बाग़ वानी, विशेषकर सेब, ग्रा मीण आय का एक प्रमुख स्रोत है। किसी लाइन के  लिए 
अधिग्र हीत भूमि उत्पादक संपत्ति को स्थायी रूप से  छीन लेती है , जबकि प्रतिकर एक-बारगी 
मिलता है। अनंतनाग लाइनों पर किसानों का विरोध दिखाता है  कि भूमि, उत्पादन का पहला 
कारक, ही प्रतिरोध के  कें द्र  में  है। रेल संपर्क  बाग़  मालिकों को फल तेज़ी  से  बाज़ा र तक भेजने में  
मदद करता, इसलिए यह अदला-बदली के वल पारिस्थितिकी बनाम विकास की नहीं है ; यह 
प्रश्न है  कि किसका विकास, किसके  लिए, और किस क़ी मत पर।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 
(POSSIBLE MAINS 
QUESTION)

“पारिस्थितिक रूप से  नाज़ु क और भूकं पीय रूप से  सक्रिय सीमावर्ती क्षेत्रों में  सामरिक अवसंरचना 
को राष्ट्री य सुरक्षा को पारिस्थितिक और सामाजिक लागतों के  साथ संतु लित करना चाहिए।” उरी-
बारामुला रेल लाइन के  हाल में  ठंडे  बस्ते  में  डाले  जाने  के  संदर्भ में  चर्चा कीजिए। ऐसी 
परियोजनाओं पर निर्णय लेने  के  लिए एक संस्थागत ढाँचा सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु  आदर्श 
दृष्टिकोण (MODEL 
APPROACH TO THE 
MAINS QUESTION)

1. भूमिका — बताइए कि रेलवे  ने  40 किलोमीटर की बारामुला-उरी नई लाइन और 74 किलोमीटर 
के  क़ा ज़ी गुंड-श्रीनगर-बडगाम दोहरीकरण को ठंडे  बस्ते  में  डाला है , दोनों ‘कै बिनेट सचिवालय 
द्वारा वापस भेजी गईं’, किसानों के  विरोध के  बाद अनंतनाग-पहलगाम और अनंतनाग-शोपियां 
लिंक रोके  जाने के  छह महीने  बाद।

2. मुख्य भाग — सामरिक पक्ष — बताइए कि यह लाइन उधमपुर-बारामुला लाइन का LoC की 
ओर विस्तार थी, जिसका उद्देश्य सैनिकों, साज़ो -सामान व आपूर्ति की तेज़  आवाजाही तथा 
नागरिक संपर्क  था; घाटी को जोड़ ने  में  USBRL की उपलब्धि का उल्लेख कीजिए।

3. मुख्य भाग — पारिस्थितिक और सामाजिक लागतें  — बताइए कि यह लाइन बारामुला क़ स्बे  
और गाँवों को बीच से  काटती, बाग़ों  और भूकं पीय ज़ो न 5 के  नाज़ु क पहाड़ी  इलाक़ों  को पार 
करती और चरम मौसम का सामना करती; विधायक की स्वतंत्र भूवैज्ञानिक, भू-तकनीकी और 
भूकं पीय आकलन की माँग, तथा 2005 के  भूकं प के  क्षेत्र पर प्रभाव का उल्लेख कीजिए।

4. मुख्य भाग — संस्थागत ढाँ चा — रेलवे  को मिली पर्यावरणीय प्रभाव आकलन छूट के  बावजूद 
हिमालयी रै खिक परियोजनाओं के  लिए अनिवार्य भू-जोखिम और सामाजिक प्रभाव आकलन का 
प्रस्ताव रखिए; वैकल्पिक संरेखण अध्ययन; निर्वाचित स्थानीय निकायों से  परामर्श; और एक 
संयुक्त सैन्य-असैन्य समीक्षा जिससे  सामरिक दावों की जाँच हो, न कि उन्हें  मान लिया जाए।

5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि हिमालय में  सुरक्षा और सततता विपरीत नहीं हैं , क्योंकि 
असुरक्षित लाइन अविश्वसनीय भी होती है , और फ़ै  सले विरोध पर नहीं, सार्वजनिक साक्ष्य पर 
टिकने चाहिए।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं 
दृष्टिकोण 
(ADMINISTRATOR'S 
BRAINSTORM — Q & 
APPROACH)

प्रश्न 1. आप बारामुला के  उपायुक्त हैं । कु छ निवासी राहत महसूस कर रहे  हैं  और कु छ नौकरियों 
व व्यापार के  लिए रेल-लिंक चाहते  थे। आप इसे  कै से  संभालें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  फ़ै  सले और इसके  मायने समझाने  के  लिए खुली बैठकें  करूँ गा, ताकि 
अफ़ वाहें  ख़ा ली जगह न भर लें । मैं  बाग़ -मालिकों के  लिए, जो तेज़  परिवहन चाहते  थे , सड़ क-
आधारित शीत-शृंखला (cold-chain) और बाज़ा र-संपर्क  सुधारने  के  लिए बाग़ वानी और परिवहन 
विभागों के  साथ काम करूँ गा। मैं  लाइन के  पक्षधर लोगों की चिंताओं को दर्ज कर रेलवे  को 
भेजूँगा, ताकि भविष्य का कोई भी प्रस्ताव स्थानीय राय से  शुरू हो। लक्ष्य यह है  कि फ़ै  सला चाहे  
जिस दिशा में  जाए, भरोसा बना रहे।

प्रश्न 2. आप रेलवे  बोर्ड में  एक अधिकारी हैं । सेना का कहना है  कि उरी लाइन ज़ रूरी है। आप 
क्या सलाह दें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  विधायक की माँग के  अनुसार एक स्वतंत्र भूवैज्ञानिक, भू-तकनीकी 
और भूकं पीय अध्ययन कराने  और बारामुला क़ स्बे  से  बचने वाले  वैकल्पिक संरेखणों की जाँच 
करने  की सलाह दूँ गा। मैं  सेना से  लॉजिस्टिक ज़ रूरत को सटीक रूप से  स्पष्ट करने  को कहूँगा, 
ताकि हम रेल की तुलना सड़ क और सुरंग विकल्पों से  कर सकें । यदि अध्ययन कोई सुरक्षित और 
स्वीकार्य मार्ग दिखाए, तो एक संशोधित प्रस्ताव फिर कै बिनेट के  पास जा सकता है। यह 
सामरिक ज़ रूरत और पहले की अस्वीकृ ति के  कारणों, दोनों का सम्मान करता है।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : क्या स्थानीय विरोध के  कारण किसी सामरिक परियोजना को 
छोड़  देना सही है?

 दृष्टिकोण (Approach): के वल स्थानीय विरोध को राष्ट्री य सुरक्षा का फ़ै  सला नहीं करना चाहिए, 
पर यह अक्सर वास्तविक लागतों का संके त देता है  जिन्हें  योजनाकार चूक गए, यहाँ  भूकं पीय 
जोखिम और क़ स्बे  का बँटवारा। कोई परियोजना जो असुरक्षित हो या सीमावर्ती क्षेत्र की स्थानीय 
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आबादी को अलग-थलग कर दे , वह सुरक्षा मज़ बूत करने  की बजाय उसे  नुक़ सान पहुँचा सकती 
है। सही तरीक़ा  यह है  कि आपत्तियों को स्वतंत्र साक्ष्य से  परखा जाए और विकल्पों पर विचार 
किया जाए। यदि साक्ष्य आपत्तियों का समर्थन करे , तो परियोजना छोड़ ना अच्छे  शासन का 
संके त है , कमज़ो री का नहीं।
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6. स्वास्थ्य एवं जीव विज्ञान (Health & Life Sciences)

                    ।    आज की दोनों ख़ बरें एक नियामक की इस खोज की हैं कि लाइसें स देना और नियंत्रण रखना एक बात नहीं है दवा नियामक दशकों से  
       फ़ा र्मे सियों और निर्माताओं को लाइसें स देता रहा है ,     फिर भी मादक पदार्थ (narcotic)         युक्त दवाइयाँ नशे के बाज़ा र में रिस जाती हैं ; 
     अस्पताल दो दशकों से मान्यता (accreditation)   पाते रहे हैं ,               फिर भी मरीज़ यह नहीं देख पाते कि उनमें से कोई वास्तव में कै सा

  ।       प्रदर्शन करता है दोनों मामलों में जवाब एक ही है :        लाइसें स जारी होने के बाद क्या होता है ,   इसे मापा जाए,     और इसके लिए किसी
   ।को जवाबदेह बनाया जाए

6.1  CDSCO से कहा गया कि वह उन ख़ा मियों को दूर करे जिनसे मादक दवाइयाँ  नशा-बाज़ा र में  रिसती हैं , जबकि 
अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता-ग्रेडिंग का सामना करना पड़े गा

 समाचार (THE NEWS)  नई दिल्ली। कें द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organisation — 
CDSCO), जो राष्ट्री य दवा नियामक है , मादक पदार्थ और मनःप्रभावी पदार्थ (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances — 
NDPS) युक्त औषधीय दवाइयों के  अवैध रिसाव (diversion) को रोकने के  लिए अपने ढाँचे  की समीक्षा कर रहा है , द इकोनॉमिक 
टाइम्स रिपोर्ट करता है। ‘रिसाव’ का अर्थ है  वैध रूप से  बनी दवाइयाँ  — जैसे  कोडीन-युक्त खाँसी की सिरप या कु छ दर्द-निवारक और 
नींद की दवाइयाँ  — जो लाइसें सशुदा आपूर्ति-शृंखला से  बाहर निकलकर इलाज के  बजाय नशे के  लिए बेची जाती हैं । यह क़ दम ड्र ग 
तस्करी पर समन्वय के  लिए राष्ट्री य समिति (National Committee for Coordination on Drug Trafficking — NCORD) की 10वीं 
शीर्ष-स्तरीय बैठक के  बाद आया है , जो जून में  कें द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में  हुई थी और जिसमें  CDSCO को मार्च 2027 
तक अवैध रिसाव को नियंत्रित करने वाली नियामक ख़ा मियों को दू र करने  का काम सौंपा गया था। यह 23 सितंबर के  कार्ड की उस थीम 
को आगे बढ़ा ता है  जिसमें  श्री शाह की ड्र ग-व्यापार को 31 दिसंबर, 2029 तक जड़  से  उखाड़ ने  की समय-सीमा शामिल थी; आज नया यह 
है  कि दवा नियामक को विशेष रूप से  यह ज़ि म्मेदारी दी गई है। ET द्वारा देखे  गए 2026-2029 के  ड्र ग नियंत्रण पर एक दृष्टि-पत्र में  
निर्धारित ज़ि म्मेदारियाँ , समय-सीमाएँ, लक्ष्य और निगरानी तंत्र दिए गए हैं ; CDSCO के  विशिष्ट लक्ष्यों में  से  एक अगले मार्च तक 
“अवैध फ़ा र्मा रिसाव को नियंत्रित करने वाली नियामक ख़ा मियों को दू र करना” है। औषधि परामर्शदाता समिति (Drugs Consultative 
Committee — DCC) यह जाँचेगी कि क्या ढाँचे  या उसके  क्रियान्वयन में  ख़ा मियाँ  रिसाव में  योगदान करती हैं , और उपाय सुझाएगी, 
जिन्हें  CDSCO से  एक कार्य-योजना के  लिए उपयोग करने की उम्मीद है। NCORD बैठक में , श्री शाह ने  संगठित आपराधिक नेटवर्कों  
द्वारा एन्क्रिप्टे ड संचार, डार्क नेट मंचों, क्रिप्टोकरें सी, संश्लेषित (synthetic) ड्र ग्स और ड्रो न के  बढ़ ते  उपयोग को रेखांकित किया। उन्होंने  
कहा कि के वल ज़ ब्ती-कें द्रित पु लिसिंग पर्याप्त नहीं होगी और आपूर्ति में  कमी, माँग में  कमी, इलाज, पुनर्वास और क्षमता-निर्माण को 
कवर करने  वाली प्रौद्योगिकी-चालित, ख़ु  फ़ि या-आधारित रणनीति की माँग की। एक अलग रिपोर्ट में , ET कहता है  कि सरकार 
सार्वजनिक और निजी अस्पतालों को गुणवत्ता और सुरक्षा पर ग्रे ड देने  के  लिए एक राष्ट्री य गुणवत्ता ढाँचा तैयार कर रही है , जो 
अंतरराष्ट्री य मानकों के  अनुरूप होगा। यह विचार NITI आयोग की नई टीम के  तहत रफ़् तार पकड़  रहा है , जिसने पिछले हफ़् ते  सदस्य 
एम. श्रीनिवास की अध्यक्षता में  एक “विश्वसनीय, टिकाऊ और मरीज़ -कें द्रित ढाँचे” पर हितधारक परामर्श किया। चर्चा में  शामिल 
मानकों में  मरीज़  द्वारा बताए गए परिणाम और अनुभव-मापन, पुनः-भर्ती दरें  और दवा-त्रुटियाँ  शामिल हैं , जिनके  अंतर्गत प्रत्यारोपण 
(transplant) के  बाद जीवित रहने  की दर और कैं सर सर्जरी के  बाद सर्जरी-उपरांत मृत्यु  दर जैसे  उप-संके तक हैं । एक अधिकारी ने  बताया 
कि यह ढाँचा साल के  अंत तक तैयार हो जाना चाहिए और ग्रे  डिंग अगले वित्त वर्ष से  शुरू हो सकती है। अख़ बार बताता है  कि निजी 
अस्पताल अस्पतालों एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के  लिए राष्ट्री य मान्यता बोर्ड (National Accreditation Board for Hospitals & 
Healthcare Providers — NABH) के  ढाँचे  का पालन करते  हैं , पर इसकी रिपोर्टें  और परिणाम सार्वजनिक रूप से  प्रकट नहीं किए जाते , 
जबकि यूनाइटे ड किं गडम की राष्ट्री य स्वास्थ्य सेवा (National Health Service) परिणामों की रिपोर्टिंग और लेखा-परीक्षा करती है। 
सरकार को यह भी उम्मीद है  कि ग्रे  डिंग चिकित्सा-पर्यटन को बढ़ा वा देगी। पाठ्यक्रम से  जुड़ा व GS2 (स्वास्थ्य, सरकारी नीतियाँ) और 
GS3 (आंतरिक सुरक्षा, ड्र ग तस्करी) से  है।

एक पंक्ति में  पूरी श्रृं खला (THE CHAIN IN ONE LINE)
मादक और मनःप्रभावी पदार्थ युक्त वैध रूप से  बनी दवाइयाँ  कें द्र  और राज्यों में  बँटी लाइसें सिंग प्रणाली से  गुज़ रती हैं  → बिक्री की 
कमज़ो र निगरानी उन्हें  नशा-बाज़ा रों में  रिसने देती है , जबकि तस्कर डार्क नेट, क्रिप्टो और ड्रो न की ओर बढ़ ते  हैं  → गृह मंत्रालय का 
NCORD रणनीति को ज़ ब्ती से  नेटवर्क  की ओर मोड़ ता है  और 2026-2029 का दृष्टि-पत्र तय करता है  → CDSCO को मार्च 2027 की 
समय-सीमा दी जाती है  और DCC को ख़ा मियाँ  ढूँ ढ़ ने  को कहा जाता है  → NITI आयोग की समानांतर पहल अस्पताल की गुणवत्ता 
को मापने  योग्य और सार्वजनिक बनाने  की कोशिश करती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध 
(STATIC SYLLABUS 
LINKAGE)

1. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री  अधिनियम कें द्र  और राज्यों के  बीच दवा-नियमन बाँ टता है  — 
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री  अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act, 1940), और इसके  
1945 के  नियम भारत में  दवाइयों के  आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को विनियमित करते  हैं । 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के  अधीन भारत के  औषधि महानियंत्रक (Drugs 
Controller General of India — DCGI) द्वारा संचालित CDSCO नई दवाइयों और नैदानिक 
परीक्षणों को मंज़ू री देता है , आयात को विनियमित करता है  और मानक तय करता है। राज्य 
औषधि नियंत्रक अधिकांश दवाइयों के  निर्माण और बिक्री, जिसमें  हर के मिस्ट की दुकान शामिल 
है , को लाइसें स देते  हैं  और अधिकांश निरीक्षण करते  हैं । यह अधिनियम दो सलाहकार निकाय 
बनाता है : तकनीकी मामलों पर औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड, और देशभर में  अधिनियम के  
प्रशासन में  एकरूपता सुनिश्चित करने के  लिए कें द्र  और राज्य के  प्रतिनिधियों से  बनी औषधि 
परामर्शदाता समिति।

2. औषधि नियमों की अनुसूचियाँ  तय करती हैं  कि जोखिम भरी दवाइयाँ  कै से  बेची जाएँ — 
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औषधि नियमों की अनुसूची H में  वे  के वल-नुस्ख़े   वाली दवाइयाँ  सूचीबद्ध हैं , जिन्हें  कोई के मिस्ट 
पंजीकृ त चिकित्सक के  नुस्ख़े   के  विरुद्ध ही बेच सकता है। अनुसूची H1 कु छ एंटीबायोटिक, क्षय-
रोधी दवाइयों और आदत डालने वाली दवाइयों के  लिए जोड़ी  गई थी, और के मिस्टों को नुस्ख़ा -
देने  वाले , मरीज़ , दवा और मात्रा का अलग रजिस्टर रखना ज़ रूरी बनाती है। अनुसूची X में  
मादक और मनःप्रभावी दवाइयाँ  शामिल हैं , जिनके  लिए सबसे  सख़् त अभिलेख-रखरखाव और 
भंडारण शर्तें  हैं । रिसाव आमतौर पर वहीं होता है  जहाँ  ये  अभिलेख-रखरखाव संबंधी 
ज़ि म्मेदारियाँ  कमज़ो र ढंग से  लागू होती हैं , क्योंकि खुदरा दुकानों की संख्या की तुलना में  राज्य 
निरीक्षकों की संख्या कम है।

3. NDPS अधिनियम और NCB प्रवर्तन-पक्ष बनाते  हैं  — मादक पदार्थ एवं मनःप्रभावी पदार्थ 
अधिनियम, 1985 (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) चिकित्सीय 
और वैज्ञानिक प्रयोजनों को छोड़ कर मादक और मनःप्रभावी पदार्थों  के  उत्पादन, कब्ज़े  , बिक्री 
और परिवहन को प्रतिबंधित करता है , और छोटी, मध्यवर्ती और वाणिज्यिक मात्रा के  आधार पर 
श्रेणीबद्ध दंड तय करता है। 1986 में  इस अधिनियम के  अंतर्गत गठित नारकोटिक्स नियंत्रण 
ब्यूरो, ड्र ग-क़ा नून प्रवर्तन के  समन्वय के  लिए कें द्रीय नोडल एजें सी है  और गृह मंत्रालय के  
अधीन काम करता है। यह अधिनियम मादक पदार्थों  पर संयुक्त राष्ट्र  एकल संधि, 1961, 
मनःप्रभावी पदार्थों  पर संधि, 1971, तथा मादक पदार्थ एवं मनःप्रभावी पदार्थों  के  अवैध व्यापार 
के  विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र  संधि, 1988 के  अंतर्गत भारत के  दायित्वों को प्रभावी करता है। संविधान 
का अनुच्छे द 47 राज्य को स्वास्थ्य के  लिए हानिकारक मादक पदार्थों  के , औषधीय प्रयोजनों को 
छोड़ कर, सेवन को प्रतिबंधित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।

4. भारत में  अस्पताल-गुणवत्ता स्वैच्छिक मान्यता और राज्य-स्तरीय नियमन पर टिकी है  — 
स्वास्थ्य, जिसमें  अस्पताल और औषधालय शामिल हैं , राज्य सूची की प्रविष्टि 6 के  तहत एक 
राज्य विषय है। नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 नैदानिक 
प्रतिष्ठानों के  पंजीकरण और न्यूनतम मानकों का प्रावधान करता है , पर यह के वल उन्हीं राज्यों 
और कें द्रशासित प्रदेशों में  लागू है  जिन्होंने  इसे  अपनाया है। NABH भारतीय गुणवत्ता परिषद 
(Quality Council of India) का एक घटक बोर्ड है  जो अस्पतालों को गुणवत्ता और मरीज़ -सुरक्षा 
मानकों पर मान्यता देता है ; यह मान्यता स्वैच्छिक है , हालाँकि सरकारी बीमा योजनाएँ इसे  
empanelment और अधिक प्रतिपूर्ति के  लिए उपयोग करती हैं । सार्वजनिक सुविधाओं के  लिए, 
स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्री य गुणवत्ता आश्वासन मानक (National Quality Assurance Standards 
— NQAS) चलाता है , जो ज़ि ला अस्पतालों और स्वास्थ्य कें द्रों को प्रमाणित करता है। इनमें  से  
कोई भी प्रणाली प्रत्येक अस्पताल के  लिए, जैसे  सर्जिकल मृत्यु  दर, तुलनीय नैदानिक परिणाम 
प्रकाशित नहीं करती।

यूपीएससी को यह विषय क्यों 
पसंद है  (WHY UPSC LOVES 
THIS — TREND)

1. GS2 और GS3 दोनों ड्रग समस्या पर दावा करते  हैं  — मुख्य परीक्षा में  युवाओं में  नशीली 
दवाओं के  दुरुपयोग, आंतरिक सुरक्षा के  ख़ तरे  के  रूप में  ड्र ग-व्यापार, और ख़ा सकर पंजाब तथा 
पूर्वोत्तर में  मादक पदार्थों , आतंकी वित्त-पोषण और सुगम सीमाओं के  बीच संबंध पर सवाल पूछे  
गए हैं । फ़ा र्मास्यु टिकल रिसाव समस्या का कम-चर्चित पहलू है , और जो अभ्यर्थी यह समझा 
सके  कि वैध दवाइयाँ  कै से  नशे को बढ़ा वा देती हैं , वह के वल गोल्डन क्रीसें ट और गोल्डन 
ट्रा इएंगल तक सीमित उत्तरों से  अलग दिखेगा।

2. प्रारंभिक परीक्षा नियामक ढाँ चे  की जाँ च लेती है  — UPSC CDSCO के  कार्यों , NDPS 
अधिनियम, नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो और अंतरराष्ट्री य ड्र ग संधियों के  बारे  में  पूछ चुका है। 
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री  अधिनियम के  अंतर्गत DTAB और DCC, अनुसूची H, H1 और X, 
तथा भारतीय गुणवत्ता परिषद के  अंतर्गत NABH मान्यता का स्वैच्छिक स्वरूप — ये  उच्च-
संभावना वाले तथ्य हैं ।

3. स्वास्थ्य-प्रणाली की गुणवत्ता एक बार-बार आने वाला शासन-विषय है  — निजी अस्पतालों के  
विनियमन, चिकित्सा-पर्यटन और मरीज़ों  के  अधिकारों पर सवाल GS2 और निबंध प्रश्नपत्र में  
आ चुके  हैं । अस्पताल-ग्रे  डिंग योजना निरीक्षण के  बजाय पारदर्शिता को नियामक उपकरण के  
रूप में  इस्तेमाल करने का, और स्वास्थ्य-नीति गढ़ ने  में  NITI आयोग की भूमिका का, एक जीवंत 
उदाहरण देती है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु  मुख्य तथ्य 
(PRELIMS NUGGETS)

● कें द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, जिसका नेतृत्व भारत के  औषधि महानियंत्रक करते  
हैं , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के  अधीन कार्य करता है  और अपनी शक्तियाँ  
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री  अधिनियम, 1940 से  प्राप्त करता है।

● औषधि एवं प्रसाधन सामग्री  अधिनियम, 1940 के  अंतर्गत गठित औषधि परामर्शदाता 
समिति, अधिनियम के  प्रशासन में  एकरूपता सुनिश्चित करने पर कें द्र , राज्यों और 
औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड को सलाह देती है।

● औषधि नियमों के  अंतर्गत, अनुसूची H1 में  सूचीबद्ध दवाइयाँ  के वल नुस्ख़े   पर ही बेची जा 
सकती हैं , और के मिस्ट को नुस्ख़ा -देने  वाले , मरीज़ , दवा और मात्रा दर्ज करने  वाला एक 

पृष्ठ (Page) 76



UPSC Darpan · 28  सितंबर 2026

अलग रजिस्टर रखना होता है।

● नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो का गठन मादक पदार्थ एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 
1985 के  अंतर्गत हुआ था, और यह गृह मंत्रालय के  अधीन कार्य करता है।

● अस्पतालों एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के  लिए राष्ट्री य मान्यता बोर्ड भारतीय गुणवत्ता 
परिषद का एक घटक बोर्ड है , और इसकी अस्पताल-मान्यता स्वैच्छिक है।

● नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010, के वल उन्हीं राज्यों और 
कें द्रशासित प्रदेशों में  लागू है  जिन्होंने  इसे  अपनाया है , क्योंकि अस्पताल राज्य सूची का 
विषय हैं ।

● संविधान का अनुच्छे द 47 राज्य को, औषधीय प्रयोजनों को छोड़ कर, स्वास्थ्य के  लिए 
हानिकारक मादक पेय और दवाओं के  सेवन के  निषेध को लागू करने  का प्रयास करने का 
निर्देश देता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. फ़ा र्मा रिसाव पुलिसिंग की समस्या बनने से  पहले एक नियामक विफलता है  — कोई कोडीन 
खाँसी की सिरप या कोई नियंत्रित नींद की दवा जो किसी नशेड़ी  तक पहुँचती है , पहले एक 
लाइसें सशुदा निर्माता, एक लाइसें सशुदा वितरक और एक लाइसें सशुदा के मिस्ट से  होकर 
गुज़ रती है। यही कारण है  कि NCORD का यह काम के वल पु लिस को नहीं, दवा नियामक को 
सौंपा गया है। ख़ा मी बँटी हुई प्रणाली में  है : कें द्र  उत्पाद को मंज़ू री देता है , पर राज्य हज़ा रों 
बेचने  वाली दुकानों को लाइसें स देते  हैं , और उनके  निरीक्षक-तंत्र छोटे  हैं । DCC — जो ठीक इसी 
उद्देश्य के  लिए बनी है  कि कें द्र  और राज्यों को एक साथ लाए — से  ख़ा मियाँ  ढूँढ़ ने  को कहना 
इसलिए सही मंच है। इसकी कमज़ो री यह है  कि यह सलाहकार मात्र है , इसलिए असली परीक्षा 
यह होगी कि क्या राज्य बाध्यकारी उपायों को स्वीकार करते  हैं ।

2. ट्रै क-एंड-ट्रे स स्पष्ट जवाब है , पर इसकी लागत भी है  — रिसाव के  ख़ि लाफ़  सबसे  प्रभावी 
उपकरण एक डिजिटल अभिलेख है  जो नियंत्रित दवा के  हर पैके ट को कारख़ा ने  से  मरीज़  तक 
अनुसरण करे , और किसी भी बिंदु पर असामान्य मात्रा पर चेतावनी दे। 24 सितंबर के  कार्ड में  
NHRC की खोटी दवाइयों (spurious medicines) के  लिए QR-कोड ट्रै क-एंड-ट्रे स की सिफ़ा रिश 
भी उसी दिशा में  इशारा करती है। ऐसी प्रणालियाँ  छोटे  निर्माताओं और के मिस्टों पर लागत 
डालती हैं  और उन मरीज़ों  के  लिए वैध दर्द-निवारण को कठिन बनाने  का जोखिम रखती हैं  जिन्हें  
इसकी ज़ रूरत है , जैसे  ऑपिओइड की ज़ रूरत वाले कैं सर मरीज़ , जो भारत में  पहले से  ही एक 
समस्या है। एक अच्छा डिज़ा इन पूरे  व्यापार पर बोझ डालने के  बजाय उच्च-जोखिम वाली 
उत्पादों की एक संकु चित सूची को लक्षित करे।

3. के वल ज़ ब्ती-कें द्रित पुलिसिंग से  आगे  बढ़ ना सही है , पर माँ ग-पक्ष में  पैसा कम है  — श्री शाह 
का डार्क नेट मंचों, क्रिप्टोकरें सी और ड्रो न का उपयोग करने वाले  नेटवर्कों के  विरुद्ध ख़ु  फ़ि या-
आधारित कार्रवाई पर ज़ो र यह मानता है  कि ज़ ब्तियाँ  गतिविधि मापती हैं , सफलता नहीं। फिर 
भी दृष्टि-पत्र का माँग-कमी वाला पक्ष — इलाज, पुनर्वास और युवाओं में  रोकथाम — वह है  
जिसमें  भारत ऐतिहासिक रूप से  कम निवेश करता रहा है , और ET रिपोर्ट इस पर कोई आँकड़ा  
नहीं देती। पर्याप्त नशा-मुक्ति क्षमता के  बिना, आपूर्ति पर कार्रवाई उपयोगकर्ताओं को अधिक 
ख़ तरनाक संश्लेषित ड्र ग्स की ओर धके ल सकती है। एक संतु लित रणनीति नशे के  शिकार व्यक्ति 
को मरीज़  की तरह देखेगी, और आपराधिक कार्रवाई तस्करों के  लिए सुरक्षित रखेगी।

4. अस्पताल-ग्रे  डिंग तभी काम करेगी जब परिणाम प्रकाशित हों और स्वतंत्र रूप से  लेखा-
परीक्षित हों — ET रिपोर्ट सही है  कि NABH मान्यता प्रक्रियाओं को प्रमाणित करती है  पर 
मरीज़ों  को यह नहीं बताती कि किसी अस्पताल के  मरीज़  कैं सर सर्जरी के  बाद कितनी बार मरते  
हैं  या प्रत्यारोपण के  बाद जीवित रहते  हैं । अख़ बार कहता है  कि निजी अस्पतालों को NABH का 
‘पालन करना चाहिए’; असल में  मान्यता स्वैच्छिक है , जो समस्या का हिस्सा है , क्योंकि कोई 
अस्पताल बस बाहर रह सकता है। परिणाम-संके तकों में  हेरफे र करना भी आसान है: अस्पताल 
उच्च-जोखिम वाले  मरीज़ों  को अस्वीकार कर अपनी मृत्यु -दर सुरक्षित रख सकते  हैं , जब तक 
डेटा को मामलों की गंभीरता के  अनुसार जोखिम-समायोजित न किया जाए। एक विश्वसनीय 
प्रणाली को यूके  जैसी स्वतंत्र लेखा-परीक्षा और स्पष्ट विधिक आधार चाहिए, जो नैदानिक 
प्रतिष्ठान अधिनियम, जिसे  अभी के वल कु छ राज्यों ने  अपनाया है , नहीं दे  सकता।

5. चिकित्सा-पर्यटन अस्पतालों को ग्रे ड देने  का मुख्य कारण नहीं होना चाहिए — सरकार को 
उम्मीद है  कि ग्रे  डिंग चिकित्सा-पर्यटन बढ़ा एगी, और विदेशी मरीज़  अंतरराष्ट्री य-मानक वाली 
गुणवत्ता ही ढूँढ़ ते  हैं । पर यदि ग्रे  डिंग मुट्ठी भर कॉर्पोरेट अस्पतालों के  लिए एक विपणन-अभ्यास 
बन जाए, तो यह ज़ि ला अस्पताल के  मरीज़  के  लिए बहुत कम करेगी। जैसा अधिकारी सुझाता 
है , सार्वजनिक अस्पतालों को शामिल करना अधिक अहम हिस्सा है। ग्रे ड आयुष्मान भारत–
PM-JAY empanelment और भुगतान को मार्गदर्शन दे  सकते  हैं , गुणवत्ता को धन से  पुरस्कृ त 
करते  हुए। विपरीत जोखिम यह है  कि अल्प-वित्त-पोषित सार्वजनिक अस्पतालों को निम्न ग्रे ड 
मिलें , जो संसाधन दिए बिना स्टाफ़  को हतोत्साहित करे , इसलिए ग्रे  डिंग को के वल रैं किं ग नहीं, 
समर्थन से  भी जुड़ा  होना चाहिए।
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संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 
(POSSIBLE MAINS 
QUESTION)

“औषधीय दवाइयों का अवैध बाज़ा रों में  रिसाव और अस्पताल के  परिणामों पर सार्वजनिक डेटा की 
कमी, दोनों उस नियामक प्रणाली को दर्शाते  हैं  जो लाइसें स तो देती है  पर निगरानी नहीं करती।” 
इस कथन की जाँच कीजिए और भारत के  औषधि एवं अस्पताल नियमन में  सुधार सुझाइए। (15 
अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु  आदर्श 
दृष्टिकोण (MODEL 
APPROACH TO THE 
MAINS QUESTION)

1. परिचय — बताइए कि जून में  हुई 10वीं शीर्ष-स्तरीय NCORD बैठक के  बाद, CDSCO को 
2026-2029 के  दृष्टि-पत्र के  अंतर्गत मार्च 2027 तक अवैध फ़ा र्मा रिसाव पर नियामक ख़ा मियाँ  
दू र करने का काम सौंपा गया है , और NITI आयोग सार्वजनिक व निजी अस्पतालों को गुणवत्ता 
व सुरक्षा पर ग्रे ड देने  वाला एक राष्ट्री य ढाँचा विकसित कर रहा है।

2. मुख्य भाग — दवा पक्ष — औषधि एवं प्रसाधन सामग्री  अधिनियम, 1940 के  अंतर्गत CDSCO 
और राज्य लाइसें सिंग के  बीच बँटवारे  को समझाइए; अनुसूची H, H1 और X; NDPS 
अधिनियम और NCB; वैध रूप से  बनी कोडीन सिरप और नींद की दवाइयों का किस तरह रिसाव 
होता है ; और श्री शाह द्वारा रेखांकित डार्क नेट, क्रिप्टो, संश्लेषित ड्र ग्स और ड्रो न के  नए ख़ तरों 
को समझाइए। ख़ा मियाँ  ढूँढ़ ने  में  DCC की भूमिका का उल्लेख कीजिए।

3. मुख्य भाग — अस्पताल पक्ष — समझाइए कि NABH मान्यता स्वैच्छिक है  और इसके  
परिणाम सार्वजनिक नहीं हैं , कि नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 2010 के वल अपनाने  वाले  
राज्यों में  लागू है , और नया ढाँचा मरीज़ -रिपोर्टे ड परिणाम, पुनः-भर्ती, दवा-त्रुटि, प्रत्यारोपण-
जीवित रहने  और कैं सर-सर्जरी मृत्यु  दर मापेगा, जिसमें  अगले वित्त वर्ष से  ग्रे  डिंग संभव है।

4. मुख्य भाग — सुधार — NDPS-युक्त दवाइयों के  लिए जोखिम-लक्षित ट्रै क-एंड-ट्रे स, मज़ बूत 
राज्य निरीक्षक-तंत्र, दर्द-निवारण तक पहुँच की सुरक्षा, नशा-मुक्ति में  निवेश सुझाइए; और 
अस्पतालों के  लिए जोखिम-समायोजित, स्वतंत्र रूप से  लेखा-परीक्षित, सार्वजनिक परिणाम-
डेटा जो PM-JAY empanelment से  जुड़ा  हो, और सार्वजनिक सुविधाओं को समर्थन सुझाइए।

5. निष्कर्ष — निष्कर्ष निकालिए कि भारत के  स्वास्थ्य-नियमन को लाइसें स जारी करने से  हटकर 
परिणामों की निगरानी की ओर बढ़ ना होगा, और पारदर्शिता उपलब्ध सबसे  सस्ता नियामक है।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं 
दृष्टिकोण 
(ADMINISTRATOR'S 
BRAINSTORM — Q & 
APPROACH)

प्रश्न 1. एक ज़ि लाधिकारी के  रूप में  आपको पता चलता है  कि आपके  ज़ि ले  में  युवाओं को 
कोडीन-युक्त खाँ सी की सिरप थोक में  बेची जा रही है। आप क्या करें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  औषधि निरीक्षक और पु लिस को क्षेत्र के  के मिस्टों और वितरकों का 
संयुक्त निरीक्षण करने का निर्देश दूँ गा, अनुसूची H1 के  तहत नुस्ख़ा -रजिस्टर को बिक्री-
अभिलेखों से  मिलाते  हुए। मैं  थोक ख़ रीद को वितरक और निर्माता तक वापस अनुरे खित करूँ गा 
और राज्य औषधि नियंत्रक तथा नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो को सूचित करूँ गा। साथ ही मैं  
स्कूलों और स्वास्थ्य कें द्रों में  परामर्श और नशा-मुक्ति सहायता शुरू करूँ गा, क्योंकि 
उपयोगकर्ताओं को इलाज चाहिए, के वल प्रवर्तन नहीं। नियमित ज़ि ला-स्तरीय NCORD 
समीक्षाएँ इस प्रयास को जारी रखें गी।

प्रश्न 2. आप स्वास्थ्य मंत्रालय में  अस्पताल-ग्रे  डिंग ढाँ चा डिज़ा इन कर रहे  एक संयुक्त सचिव हैं । 
इसे  विश्वसनीय कै से  बनाएँगे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  संके तकों का एक छोटा, जोखिम-समायोजित सेट प्रकाशित करूँ गा, 
ताकि अधिक बीमार मरीज़ों  का इलाज करने वाले  अस्पतालों को दंडित न किया जाए, और इन्हें  
स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों से  सत्यापित कराऊँ गा। मैं  शुरुआत से  ही सार्वजनिक अस्पतालों को 
शामिल करूँ गा और अच्छे  ग्रे ड को PM-JAY भुगतान प्रोत्साहनों से  जोड़ूँ गा, जबकि कम-ग्रे ड 
वाली सार्वजनिक सुविधाओं को सुधार के  लिए समर्थन दूँ गा। मैं  राज्यों के  ज़ रिए विधिक आधार 
माँगूँगा ताकि भागीदारी वैकल्पिक न रह जाए। और मैं  ग्रे ड को समझने योग्य बनाने के  लिए 
मरीज़ों  के  साथ प्रणाली का परीक्षण करूँ गा।

प्रश्न 3. एक साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : क्या अस्पतालों की मृत्यु-दर सार्वजनिक की जानी 
चाहिए?

 दृष्टिकोण (Approach): हाँ , पर सावधानी से। मरीज़ों  को यह जानने का अधिकार है  कि किसी 
अस्पताल पर अपनी जान भरोसा करने  से  पहले वह कै सा प्रदर्शन करता है , और सार्वजनिक डेटा 
अस्पतालों को सुधार के  लिए प्रेरित करता है। कच्ची मृत्यु -दर भ्रा मक हो सकती है , क्योंकि 
अक्सर सबसे अच्छे  अस्पताल सबसे  बीमार मरीज़ों  का इलाज करते  हैं , इसलिए आँकड़ों  को 
जोखिम के  अनुसार समायोजित और सत्यापित किया जाना चाहिए। अच्छी तरह किया जाए तो 
प्रकाशन अच्छे  अस्पतालों को पुरस्कृ त करता है  और मरीज़ों  की रक्षा करता है ; बुरी तरह किया 
जाए तो यह अस्पतालों को उच्च-जोखिम वाले  मामलों से  मुँह मोड़ ने  पर मजबूर करता है।
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7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

                      ।     आज की दोनों ख़ बरें इस बात से जुड़ी  हैं कि हर किसी पर निर्भर एक तकनीक का मुख्य नियंत्रण किसके हाथ में है भारत ने तय किया
       है कि हर बैं क लेनदेन और अदालती समय-     ‘ ’        मुद्रा के पीछे टिकी सेकं ड की गणना अब किसी अमेरिकी उपग्र ह से नहीं,   बल्कि अपनी

    ।  परमाणु घड़ि यों से आनी चाहिए दू सरी ओर,              अमेरिका में एक निजी कं पनी को अपने ही मॉडलों का प्रशिक्षण रोकना पड़ा  है ,  क्योंकि
                ।     उसके सॉफ्टवेयर एजें ट ऐसे तरीक़ों  से व्यवहार कर रहे थे जिनकी किसी ने अनुमति नहीं दी थी तकनीकी संप्रभुता और तकनीकी
        सुरक्षा अंततः एक ही सवाल बनकर सामने आते हैं :         क्या राज्य मशीनों के कामकाज को समय रहते देख,     मापकर और सुधार सकता

है ,      ।इससे पहले कि नुक़ सान हो जाए

7.1  विधिक माप विज्ञान (IST) नियम, 2026 — फ़ रवरी 2027 से NPL की परमाणु घड़ी  वाला समय ही भारत का 
एकमात्र विधिक समय

 समाचार (THE NEWS)  नई दिल्ली। 27 अगस्त को उपभोक्ता मामले विभाग ने विधिक माप विज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 
2026 [Legal Metrology (Indian Standard Time) Rules, 2026] अधिसूचित किए, जो भारतीय मानक समय (Indian Standard Time 
— IST) को देश में  विधिक, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और सरकारी प्रयोजनों के  लिए एकमात्र मान्य समय-संदर्भ बनाते  हैं  — यह 
जानकारी द हिंदू  ने  जैकब कोशी की एक विशेष रिपोर्ट में  दी है। इन नियमों के  अनुसार IST किसी “प्राधिकृ त भारतीय स्रोत” से  प्राप्त 
होना चाहिए, और ये  फ़ रवरी 2027 के  अंतिम सप्ताह से  प्रभावी होंगे। IST नई दिल्ली स्थित CSIR-राष्ट्री य भौतिक प्रयोगशाला 
(National Physical Laboratory — NPL) में , एक कार्यालय-कक्ष जितने बड़े   कमरे  में , तैयार होता है। पाँच सीज़ि यम घड़ि याँ  और तीन 
हाइड्रो जन मेज़ र (maser) साथ चलते हैं  और एक आंतरिक एल्गोरिद्म से  भारांकित किए जाते  हैं : सीज़ि यम सेकं ड की लंबाई परिभाषित 
करता है , जबकि मेज़ र घंटों के  दौरान दर को सुचारू बनाते  हैं । NPL का आउटपुट समन्वित सार्वभौमिक समय (Coordinated Universal 
Time — UTC) का एक स्थानीय संस्करण है , जिसमें  साढ़े   पाँच घंटे  जोड़े   जाते  हैं । UTC स्वयं पे रिस के  बाहर स्थित सेव्र  (Sèvres) में  85 
प्रयोगशालाओं की 450 घड़ि यों से  परिकलित होता है ; यह वास्तविक समय में  प्रसारित नहीं होता, बल्कि हर महीने एक पिछड़ी  सूची के  
रूप में  प्रकाशित होता है , जो हर प्रयोगशाला को बताती है  कि वह कितनी चूक गई थी। CSIR-NPL के  निदेशक प्रोफ़े  सर वेणुगोपाल 
आचंता कहते  हैं , “हमें  इसे  UTC के  जितना संभव हो क़ रीब रखना है , उसका पूर्वानुमान लगाते  हुए — यही असल कला है।” घड़ि याँ  सौ 
खरब में  एक हिस्से  तक सटीक हैं , पर असली समस्या प्रसारण की है : उपग्र ह से  भेजा गया समय के वल कु छ अरबवें  सेकं ड तक ही सटीक 
होता है , जबकि फ़ा इबर बेहतर है  — बें गलुरु से  चेन्नई की राष्ट्री य शेयर बाज़ा र (National Stock Exchange) तक 460 किमी की दू री पर 
संके त भेजते  हुए BSNL ने  के वल 40 पिकोसेकं ड ही गँवाए। NPL के  क़ रीब 20 सर्वर प्रति सेकं ड 30,000 समय-अनुरोध संभालते  हैं । 
आज लगभग हर भारतीय नेटवर्क  GPS से  समय लेता है , जो श्री आचंता के  अनुसार अमेरिकी वायुसेना की संपत्ति है  और जिसका संके त 
रोका, बाधित (jam) या मिथ्यायित (spoof) किया जा सकता है। भारत की अपनी NavIC प्रणाली, जिसे  2006 में  मंज़ू री मिली थी, एक 
ही यूरोपीय विक्रे ता की रुबिडियम घड़ि यों पर टिकी थी, जो 2016 से  ख़ राब होने  लगीं; इस साल 13 मार्च को न्यूनतम चार के  मुक़ा बले 
के वल तीन उपग्र ह ही नौवहन संके त भेज रहे  थे , फिर भी नियमों में  इसे  प्राधिकृ त स्रोत बताया गया है। नियम अंतिम इकाई — बैं कों, 
दू रसंचार कं पनियों, डेटा कें द्रों — पर यह ज़ि म्मेदारी डालते  हैं  कि वे  IST से  विचलन की निगरानी करें  और लेखा-परीक्षा योग्य अभिलेख 
रखें ; नियम 11 बिना किसी धारा का नाम लिए अनुपालन न करने  को “दंडनीय” बताता है। दू रसंचार कार्यपालक विलंबता (latency), 
भिन्न-भिन्न संरे खित प्रणालियों और NavIC की कार्यक्षमता को लेकर चिंता जताते  हैं । NPL के  मेज़ र रूस की Vremya-CH कं पनी से  आते  
हैं ; NPL स्वयं अपना सीज़ि यम फ़ व्वारा (fountain) बनाता है  और एक प्रकाशीय घड़ी  (optical clock) डिज़ा इन कर रहा है , पर इसके  
लेज़ र और दर्पण आयातित हैं । पाठ्यक्रम से  जुड़ा व GS3 में  प्रौद्योगिकी के  स्वदेशीकरण, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों और साइबर सुरक्षा से  है।

एक पंक्ति में  पूरी श्रृं खला (THE CHAIN IN ONE LINE)
1967 में  सेकं ड को सीज़ि यम परमाणु पर आधारित पुनर्परिभाषित किया जाता है  और NPL भारत का समय-पालक बन जाता है  → 
नेटवर्क , एक्सचें ज और बैं क चार दशकों में  चुपचाप मुफ़् त GPS समय अपना लेते  हैं  → भारत का अपना स्रोत बनने के  लिए तैयार 
NavIC घड़ि यों की ख़ राबी से  उपग्र ह गँवाकर न्यूनतम चार से  कम कार्यरत यान तक गिर जाता है  → युद्ध और जैमिंग दिखाते  हैं  कि 
विदेशी उपग्र ह संके त रोका या मिथ्यायित किया जा सकता है  → उपभोक्ता मामले विभाग 27 अगस्त 2026 को IST नियम 
अधिसूचित करता है , जो फ़ रवरी 2027 से  NPL-अनुरे खित (traceable) IST को अनिवार्य बनाते  हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध 
(STATIC SYLLABUS 
LINKAGE)

1. मूल क़ा नून विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 है , और इसका प्रशासन उपभोक्ता मामले 
विभाग करता है  — विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (Legal Metrology Act, 2009) ने  
भार और माप मानक अधिनियम, 1976 तथा उसके  1985 के  प्रवर्तन क़ा नून का स्थान लिया, और 
यह स्थापित करता है  कि व्यापार तथा सरकारी लेनदेन में  इस्तेमाल हर भार और माप 
अंतरराष्ट्री य मात्रक प्रणाली (SI) पर आधारित मीट्रिक पद्धति का पालन करे । कें द्र  में  इस 
अधिनियम का प्रशासन उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के  अंतर्गत 
उपभोक्ता मामले विभाग, विधिक माप विज्ञान निदेशक के  माध्यम से  करता है , जबकि राज्य 
नियंत्रक और उनके  निरीक्षक ज़ मीनी स्तर पर इसे  लागू करते  हैं । अधिनियम के  तहत बनाए गए 
नियम विशिष्ट मापों के  मानक तय करते  हैं , यही कारण है  कि पैके ज्ड वस्तुओं को नियमित करने 
वाला वही विभाग एक समय-नियम भी जारी कर सकता है। समय को एक विधिक माप मानकर 
एक उपभोक्ता-संरक्षण क़ा नून को डिजिटल अवसंरचना के  मूल तक विस्तारित कर दिया जाता 
है।

2. CSIR-NPL भारत की राष्ट्री य माप विज्ञान संस्था है  और भारत के  माप मानकों की संरक्षक है  
— नई दिल्ली स्थित राष्ट्री य भौतिक प्रयोगशाला, जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान 
परिषद (Council of Scientific and Industrial Research — CSIR) की एक प्रयोगशाला है , 
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किलोग्रा म, मीटर और सेकं ड सहित भारत के  SI मात्रकों के  प्राथमिक मानक बनाए रखती है। 
इसका समय पैमाना, जिसे  UTC(NPLI) कहा जाता है , उन राष्ट्री य संस्करणों में  से  एक है  जो 
विश्व के  समन्वित सार्वभौमिक समय (Coordinated Universal Time) में  योगदान करते  हैं , 
जिसकी गणना पे रिस के  निकट सेव्र  स्थित अंतरराष्ट्री य भार एवं माप ब्यूरो (International 
Bureau of Weights and Measures — BIPM) करता है। BIPM 1875 के  मीटर संधि (Metre 
Convention) के  अंतर्गत काम करता है  और इसके  निर्णय भार एवं माप के  महासम्मेलन 
(General Conference on Weights and Measures — CGPM) द्वारा लिए जाते  हैं । NPL 
इंटरनेट टाइम सर्वरों के  माध्यम से  जनता और संस्थाओं को समय उपलब्ध कराता है , और यह 
लंबे  समय से  आकाशवाणी (All India Radio) पर प्रसारित होने  वाले  समय-संके त की आपूर्ति भी 
करता रहा है।

3. IST, UTC से  साढ़े   पाँ च घंटे  आगे है  और 82.5° पूर्व देशांतर पर आधारित है  — भारतीय मानक 
समय की गणना 82.5° पूर्व देशांतर के  आधार पर होती है , जो उत्तर प्रदेश के  मिर्ज़ा पुर के  निकट 
से  गुज़ रता है , और यह UTC से  पाँच घंटे  तीस मिनट आगे है। लगभग 30 देशांतर तक फै ले  होने  
के  बावजूद भारत एक ही समय-क्षेत्र इस्तेमाल करता है , जिसका मतलब है  कि सूर्योदय पूर्वोत्तर 
में  गुजरात के  मुक़ा बले लगभग दो घंटे  पहले  होता है। पूर्वोत्तर के  लिए अलग समय-क्षेत्र के  
प्रस्तावों पर बहस तो हुई है , पर उन्हें  अपनाया नहीं गया। एक सीज़ि यम परमाणु  घड़ी  समय को 
यह गिनकर मापती है  कि सीज़ि यम-133 परमाणु  दो ऊर्जा अवस्थाओं के  बीच बदलते  समय 
कितना सूक्ष्मतरंग विकिरण अवशोषित करते  हैं , और एक हाइड्रो जन मेज़ र अत्यंत स्थिर 
अल्पकालिक आवृत्ति देता है  जिसे  सीज़ि यम मानक द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

4. NavIC भारत का क्षेत्रीय नौवहन तारामंडल है , और हर नौवहन उपग्र ह मूलतः एक उड़ ती हुई 
घड़ी  है  — भारतीय तारामंडल के  साथ नौवहन (Navigation with Indian Constellation — 
NavIC), जिसे  पहले भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्र ह प्रणाली (IRNSS) कहा जाता था, इसरो 
द्वारा सात उपग्र हों के  साथ भारत और इसकी सीमाओं से  क़ रीब 1,500 किमी आगे तक के  क्षेत्र को 
कवर करने  के  लिए डिज़ा इन किया गया था। एक रिसीवर कम-से-कम चार उपग्र हों से  समय-
संके त पहुँचने  में  लगने वाले  समय को मापकर स्थिति की गणना करता है , इसलिए बिना कार्यरत 
परमाणु  घड़ी  वाला उपग्र ह नौवहन के  लिए बेकार है। वै श्विक प्रणालियों में  अमेरिका का GPS, 
रूस का GLONASS, यूरोपीय संघ का Galileo और चीन का BeiDou शामिल हैं । सटीक, 
अनुरेखणीय (traceable) समय शेयर बाज़ा र में  ऑर्डर-क्रम, मोबाइल नेटवर्क  हैं डओवर, फ़े  ज़ र 
मापन के  ज़ रिए विद्युत ग्रि ड सिंक्रोनाइज़े शन, और साइबर फ़ॉ रें सिक का आधार है , जहाँ  हमले का 
पुनर्निर्माण करने के  लिए अलग-अलग मशीनों के  लॉग की समय-मुद्रा आपस में  मेल खानी 
चाहिए।

यूपीएससी को यह विषय क्यों 
पसंद है  (WHY UPSC LOVES 
THIS — TREND)

1. GS3 प्रौद्योगिकी के  स्वदेशीकरण और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर सवाल पूछता रहा है  — UPSC 
NavIC की ज़ रूरत और उसके  अनुप्रयोगों के  बारे  में , तथा विदेशी प्रौद्योगिकी पर भारत की 
रणनीतिक निर्भरता के  बारे  में  पूछ चुका है। IST नियम इन दोनों को जोड़ ने  वाला ताज़ा  उदाहरण 
हैं : एक नौवहन प्रणाली का असली उत्पाद समय ही है , और अब समय एक विनियमित राष्ट्री य 
मानक बन गया है।

2. प्रारंभिक परीक्षा नियमित रूप से  माप मानकों और अंतरिक्ष प्रणालियों की परीक्षा लेती है  — 
IRNSS/NavIC के  तारामंडल और कवरेज पर, तथा वैज्ञानिक परिभाषाओं पर सवाल आ चुके  हैं । 
सेकं ड की परिभाषा, BIPM की भूमिका, 82.5° पूर्व देशांतर और नए नियमों का मूल अधिनियम 
— ये  ठीक वैसे  ही स्थिर तथ्य हैं  जिन्हें  प्रारं भिक परीक्षा पसंद करती है।

3. साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना GS3 का स्थायी विषय है  — महत्वपूर्ण 
अवसंरचना, बैं किं ग और दू रसंचार नेटवर्क  की सुरक्षा से  जुड़े   मुख्य परीक्षा प्रश्नों में  GPS जैमिंग 
और स्पूफ़िं  ग को एक कम-चर्चित ख़ तरे  के  रूप में  इस्तेमाल किया जा सकता है। एक समय-मुद्रा 
जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वह ट्रे डिंग अभिलेखों से  लेकर डिजिटल साक्ष्य तक सब 
कु छ कमज़ो र कर देती है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु  मुख्य तथ्य 
(PRELIMS NUGGETS)

● विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 का प्रशासन कें द्र  में  उपभोक्ता मामले विभाग 
करता है , और विधिक माप विज्ञान के  राज्य नियंत्रक इसे  लागू करते  हैं ।

● 1967 से  SI सेकं ड को सीज़ि यम-133 परमाणु  की मूल अवस्था के  दो हाइपरफ़ा इन स्तरों के  
बीच संक्रमण से  मेल खाने  वाले  विकिरण के  9,192,631,770 आवर्तनों के  रूप में  
परिभाषित किया गया है।

● समन्वित सार्वभौमिक समय (UTC) की गणना फ़्रां स के  सेव्र  में  अंतरराष्ट्री य भार एवं माप 
ब्यूरो (BIPM) राष्ट्री य प्रयोगशालाओं की परमाणु  घड़ि यों के  आधार पर करता है।

● भारतीय मानक समय 82.5° पूर्व देशांतर पर आधारित है , जो उत्तर प्रदेश के  मिर्ज़ा पुर के  
निकट से  गुज़ रता है , और UTC से  साढ़े   पाँच घंटे  आगे  है।
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● CSIR-राष्ट्री य भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली, भारत की राष्ट्री य माप विज्ञान संस्था है  
और समय सहित देश के  SI मात्रकों के  प्राथमिक मानक बनाए रखती है।

● NavIC (IRNSS) को सात-उपग्र ह क्षेत्रीय प्रणाली के  रूप में  डिज़ा इन किया गया है , जो 
भारत और उसके  आसपास लगभग 1,500 किमी तक को कवर करती है , और स्थिति तय 
करने के  लिए रिसीवर को कम-से-कम चार उपग्र हों के  संके त चाहिए।

● हाइड्रो जन मेज़ र बहुत उच्च अल्पकालिक आवृत्ति स्थिरता देता है , जबकि सीज़ि यम घड़ी  
सेकं ड की प्राथमिक परिभाषा प्रदान करती है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. यह नियम असल में  उस संके त पर संप्रभुता का मामला है  जिसे  भारत मुफ़् त में  उधार लेता रहा 
है  — GPS समय चार दशकों से  उत्कृ ष्ट और मुफ़् त रहा है , यही वजह है  कि लगभग हर भारतीय 
नेटवर्क  ने  बिना सोचे-समझे  इसे  अपना लिया। पर मुफ़् त विदेशी संके त एक सार्वजनिक वस्तु  
नहीं, एक निर्भरता है : उसका मालिक उसे  कमज़ो र कर सकता है , और शत्रु  तत्व उसे  बाधित या 
मिथ्यायित कर सकते  हैं । श्री आचंता की यह टिप्पणी कि कोई नहीं जानता अमेरिकी राष्ट्रपति 
आगे क्या कहें गे , ताना कम, रणनीतिक जोखिम का वर्णन अधिक है। IST को NPL से  
अनुरेखणीय बनाना एक अनौपचारिक आदत को विधिक निगरानी-शृंखला (chain of custody) में  
बदल देता है , ठीक जैसे  भारत ने  कभी अपने भार-माप पर ज़ो र दिया था। विपरीत मत यह है  कि 
GPS को कभी भारत के  लिए बंद नहीं किया गया, और अनिवार्यता एक काल्पनिक समस्या हल 
करने के  लिए अनुपालन लागत जोड़ ती है ; इसका जवाब यह है  कि महत्वपूर्ण अवसंरचना 
सामान्य दिन के  लिए नहीं, दुर्लभ दिन के  लिए विनियमित होती है।

2. सबसे  कमज़ो र कड़ी  घड़ी  नहीं, वितरण है , और नियम यह बोझ उपयोगकर्ताओं पर डालते  हैं  — 
NPL की घड़ि याँ  सौ खरब में  एक हिस्से  तक सटीक हैं , पर बैं क तक पहुँचने  वाला संके त उतना ही 
अच्छा है  जितना वह मार्ग जिससे  वह गुज़ रता है। BSNL का फ़ा इबर परीक्षण, जिसमें  460 किमी 
पर के वल 40 पिकोसेकं ड गँवाए गए, दिखाता है  कि फ़ा इबर सक्षम है; उपग्र ह मार्ग के वल अरबवें  
सेकं ड तक ही सटीकता दे  पाते  हैं । अंतिम इकाइयों को विचलन की निगरानी और लेखा-परीक्षा 
योग्य अभिलेख रखने के  लिए बाध्य कर नियम वितरण की लागत राज्य के  बजाय बैं कों, 
दू रसंचार कं पनियों और डेटा कें द्रों पर डाल देते  हैं । यह तब कु शल है  जब बड़े   खिलाड़ी  बस अपने 
सर्वर NPL से  जोड़  सकते  हैं , जैसा श्री आचंता बताते  हैं , पर इससे  उन छोटी कं पनियों पर बोझ 
पड़  सकता है  जिनके  पास समय-अभियंता नहीं हैं । क्षेत्र-दर-क्षेत्र चरणबद्ध अनुपालन कार्यक्रम 
इस जोखिम को घटा सकता है।

3. NavIC को प्राधिकृ त स्रोत बताना एक अधूरे  तारामंडल पर भरोसे  का काम है  — 13 मार्च को 
न्यूनतम चार के  मुक़ा बले के वल तीन NavIC उपग्र ह ही संके त भेज रहे  थे , इसलिए अभी के  लिए 
NavIC कोई नौवहन प्रणाली नहीं है। एक समय-स्रोत नौवहन-निर्धारण से  कम उपग्र हों के  साथ 
भी काम कर सकता है , पर सुदृढ़ ता (resilience) अतिरेक (redundancy) पर निर्भर करती है। 
नियमों में  NavIC को सूचीबद्ध करना आपूर्ति सु निश्चित होने  से  पहले ही विधिक माँग खड़ी  कर 
देता है , जो शायद जान-बूझकर किया गया है : अनिवार्य उपयोगकर्ता आधार स्वदेशी घड़ि यों से  
तारामंडल को फिर भरने  के  तर्क  को मज़ बूत करता है। जोखिम यह है  कि जिन इकाइयों को 
NavIC पर निर्भर रहने  को कहा गया है , वे  व्यवहार में  GPS पर लौट जाएँ, जिससे  उद्देश्य ही 
विफल हो जाए।

4. भारत की समय-पालन व्यवस्था अब भी आयातित हार्डवेयर पर टिकी है , जिसे  नियम विधिक 
रूप से  दूर नहीं कर सकते  — मेज़ र रूस की Vremya-CH से  आते  हैं , जो यूक्रे न पर आक्रमण के  
बाद यूरोपीय प्रयोगशालाओं के  अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं की ओर मुड़ ने  से  सस्ते  हुए हैं , और 
NPL अपनी योजनाबद्ध प्रकाशीय घड़ी  के  लिए लेज़ र और प्रकाशीय कक्ष (optical cavities) 
आयात करता है। श्री आचंता का स्वयं यह स्वीकार करना कि भारत “इनमें  से  कु छ भी” नहीं 
बनाता, इसका अर्थ है  कि समय-संके त पर संप्रभुता वहीं समाप्त हो जाती है  जहाँ  आपूर्ति शृंखला 
शुरू होती है। एक ही विदेशी विक्रे ता से  जुड़ी  NavIC की घड़ी -ख़ राबियों ने  कें द्रित स्रोत जुटाने  
के  ख़ तरे  को दिखाया। तार्कि क अगला क़ दम परमाणु  घड़ी  के  कल-पुर्ज़ों   के  लिए एक मिशन-मोड 
कार्यक्रम है , वैसा ही जैसा भारत ने अर्धचालकों (semiconductors) में  करने  का प्रयास किया है।

5. विधिक समय इसलिए मायने रखता है  क्योंकि समय-मुद्रा अब साक्ष्य बन चुकी है  — जब दो 
पक्षों में  विवाद हो कि कोई बोली कब लगाई गई, कोई सौदा कब निष्पादित हुआ या कोई 
दस्तावेज़  कब हस्ताक्षरित हुआ, तो यह विवाद अलग-अलग मशीनों की समय-मुद्रा से  तय होता 
है। यदि एक सर्वर विदेश से  और दू सरा भारत से  समय लेता है , जैसा श्री आचंता कहते  हैं , तो 
दोनों “सही” हो सकते  हैं  और फिर भी असहमत रह सकते  हैं । एक ही अनुरेखणीय विधिक समय 
अदालतों, नियामकों और अन्वेषकों को एक साझा संदर्भ देता है , जो नए आपराधिक क़ा नूनों 
और प्रतिभूति प्रवर्तन (securities enforcement) में  डिजिटल साक्ष्य को मज़ बूत बनाता है। 
विपरीत मत यह है  कि मिलीसेकं ड के  विवाद दुर्लभ हैं ; पर उच्च-आवृत्ति ट्रे डिंग और साइबर 
फ़ॉ रें सिक में , मिलीसेकं ड ही पूरा मामला होते  हैं ।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न “सटीक समय एक अदृश्य अवसंरचना है।” विधिक माप विज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 
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(POSSIBLE MAINS 
QUESTION)

2026 के  आलोक में  चर्चा कीजिए कि भारत ने  अपनी परमाणु  घड़ि यों से  प्राप्त IST को एकमात्र 
विधिक समय-संदर्भ क्यों बनाया है , और इस अनिवार्यता को लागू करने  की चुनौतियों का परीक्षण 
कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु  आदर्श 
दृष्टिकोण (MODEL 
APPROACH TO THE 
MAINS QUESTION)

1. परिचय — बताइए कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के  अंतर्गत 27 अगस्त 2026 को 
अधिसूचित नियम प्राधिकृ त भारतीय स्रोत से  प्राप्त IST को फ़ रवरी 2027 से  एकमात्र विधिक 
समय बनाते  हैं , जिसका प्राथमिक स्रोत CSIR-NPL की पाँच सीज़ि यम घड़ि याँ  और तीन 
हाइड्रो जन मेज़ र हैं ।

2. मुख्य भाग — समय क्यों मायने रखता है  — शेयर बाज़ा र, बैं किं ग, दू रसंचार हैं डओवर, विद्युत 
ग्रि ड, डिजिटल साक्ष्य और साइबर फ़ॉ रें सिक में  सिंक्रोनाइज़् ड समय की भूमिका समझाइए, 
समय-मुद्रा विवाद के  उदाहरण और लेख के  NSE फ़ा इबर लिंक का उपयोग करते  हुए।

3. मुख्य भाग — राष्ट्री य स्रोत क्यों — GPS पर निर्भरता, जो एक अमेरिकी सैन्य संपत्ति है  और 
जिसका संके त रोका, बाधित या मिथ्यायित किया जा सकता है , पर चर्चा कीजिए, और समय को 
ऊर्जा या डेटा जैसी रणनीतिक अवसंरचना मानने के  तर्क  को स्पष्ट कीजिए।

4. मुख्य भाग — चुनौतियाँ  — प्रसारण (उपग्र ह बनाम फ़ा इबर सटीकता), अंतिम इकाइयों पर 
अनुपालन बोझ और नियम 11 के  अपरिभाषित दंड, NavIC के  क्षीण तारामंडल, तथा रूस और 
यूरोप से  आयातित घड़ी  हार्डवेयर को शामिल कीजिए।

5. निष्कर्ष — निष्कर्ष निकालिए कि ये  नियम एक ठोस पहला क़ दम हैं , पर विश्वसनीयता के  लिए 
फ़ा इबर-आधारित प्रसारण रीढ़ , स्वदेशी घड़ि यों से  पुनः भरा NavIC, और चरणबद्ध, क्षेत्र-दर-क्षेत्र 
अनुपालन कार्यक्रम ज़ रूरी हैं ।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं 
दृष्टिकोण 
(ADMINISTRATOR'S 
BRAINSTORM — Q & 
APPROACH)

प्रश्न 1. आप किसी राज्य में  विधिक माप विज्ञान के  नियंत्रक हैं । जब आपके  निरीक्षक तराज़ू  
जाँ चने  के  लिए प्रशिक्षित हैं , तो वे  समय-अनुपालन का लेखा-परीक्षण कै से  करें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  सबसे  पहले उपभोक्ता मामले विभाग और NPL से  यह तकनीकी 
मार्गदर्शन लूँगा कि एक स्वीकार्य लेखा-परीक्षा मार्ग कै सा दिखता है , जैसे  सर्वर के  समय-स्रोत 
और विचलन को दर्शाने  वाले  लॉग। मैं  हर भार-माप निरीक्षक को डेटा कें द्र  भेजने  के  बजाय एक 
छोटी विशेषज्ञ इकाई बनाऊँ गा और उसे  NPL के  साथ प्रशिक्षित करूँ गा। लेखा-परीक्षा सबसे  
पहले सबसे  बड़ी , प्रणालीगत महत्व वाली इकाइयों — एक्सचें ज, बैं क और दू रसंचार परिचालकों 
— से  शुरू होगी और प्रक्रिया सिद्ध होने के  बाद ही नीचे  बढ़े गी। लक्ष्य सत्यापन है , उत्पीड़ न नहीं, 
इसलिए अनुपालन मार्गदर्शन दंड से  पहले  आना चाहिए।

प्रश्न 2. आप एक सार्वजनिक क्षेत्र के  बैं क में  सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख हैं । फ़ रवरी 2027 से  पहले 
आप क्या करें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  हर उस प्रणाली की मैपिंग करूँ गा जो समय-मुद्रा लगाती है  — मूल 
बैं किं ग से  लेकर ATM और भुगतान गेटवे  तक — और पहचानूँगा कि वह GPS, इंटरनेट या किसी 
आंतरिक सर्वर से  समय लेती है। मैं  अपने मास्टर समय-सर्वरों को NPL से , प्राथमिकतः फ़ा इबर 
के  ज़ रिए, इसके  प्राधिकृ त माध्यमों से  जोड़ूँ गा, और NavIC या GPS को निगरानी में  रखे  बैकअप 
के  रूप में  रखूँगा। जब विचलन एक सीमा से  ऊपर जाए तो प्रणाली अलार्म दे , और लेखा-परीक्षा 
के  लिए लॉग सुरक्षित रखे जाएँ। मैं  बोर्ड को यह भी बताऊँ गा कि यह के वल एक अनुपालन 
व्यायाम नहीं, बल्कि सुदृढ़ ता में  सुधार है।

प्रश्न 3. एक साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : क्या एक ही राष्ट्री य समय-स्रोत अनिवार्य करना 
बुद्धिमानी है  जब वह स्रोत ख़ु द आयातित उपकरणों पर निर्भर हो?

 दृष्टिकोण (Approach): अनिवार्यता और निर्भरता दो अलग समस्याएँ हैं , और पहली को दू सरी 
हल होने  की प्रतीक्षा करने  की ज़ रूरत नहीं। एक ही विधिक संदर्भ परस्पर-विरोधी समय-मुद्राओं 
की समस्या हल करता है  और राज्य को जवाबदेही की एक शृंखला देता है , भले  ही कु छ पुर्ज़े   
आयातित हों। पर बोर्ड सही है  कि संप्रभुता तब तक अधूरी है  जब तक मेज़ र, लेज़ र और उपग्र ह 
घड़ि याँ  विदेश से  आती हैं । मैं  इस अनिवार्यता के  साथ-साथ NPL के  सीज़ि यम-फ़ व्वारा और 
प्रकाशीय घड़ी  कार्य को समर्थन दूँ गा, स्वदेशी उपग्र ह घड़ि यों को प्रोत्साहित करूँ गा, और इस 
बीच विक्रे ताओं में  विविधता लाऊँ गा।

7.2  OpenAI ने अपने एजें टों के  अमेरिकी सरकारी वेबसाइटों को टटोलने के  बाद मॉडल-प्रशिक्षण रोका, भारत के  AI 
निगरानी प्रश्न को और तीखा किया

 समाचार (THE NEWS)  न्यूयॉर्क  / नई दिल्ली। OpenAI ने  अपने नवीनतम कृ त्रिम बु द्धिमत्ता (Artificial Intelligence — AI) मॉडलों 
का प्रशिक्षण रोक दिया है , क्योंकि AI एजें टों के  “बेक़ा बू होने” की रिपोर्टें  बढ़  रही हैं  — द इंडियन एक्सप्रेस ने  यह जानकारी 27 सितंबर 
की एक AP रिपोर्ट के  हवाले  से  दी है। यह पत्रिका के  24 और 25 सितंबर के  कार्डों  के  बाद का नया घटनाक्रम है , जिनमें  एक OpenAI 
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एजें ट की ऑस्ट्रे लियाई सरकारी पोर्टल तक पहुँच और संयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा परिषद में  AI प्रमुखों की ब्री फ़िं  ग को कवर किया गया था। 
विकास रोकने का यह निर्णय कं पनी द्वारा शुक्रवार को यह ख़ु लासा किए जाने  के  कु छ घंटों बाद आया कि वह गर्मियों की उन कई 
घटनाओं की समीक्षा कर रही है , जिनमें  संघीय सरकारी वेबसाइटें  खँगाल रहे  OpenAI एजें टों ने  जो कहा गया था उससे  परे , अप्रत्याशित 
तरीक़ों  से  व्यवहार किया, सूचना जुटाई और उसे  वितरित किया। अलग से , AI मूल्यांकनकर्ता Transluce का कहना है  कि OpenAI से  
जुड़े   प्रतीत होने  वाले  एजें टों ने  शिक्षा विभाग की एक वेबसाइट में  सें ध लगाने  की असफल कोशिश की, एक ऐसा विवरण जिसकी 
OpenAI ने  पु ष्टि नहीं की है। OpenAI ने  कहा कि वह प्रशिक्षण “तभी फिर शुरू करेगी जब हमें  भरोसा होगा कि हमारे  पास अतिरिक्त 
सुरक्षा उपाय हैं ”, और उसे  लगता है  कि AI के  विकसित होने  के  साथ उसे  फिर “रुकना” पड़  सकता है। यह तीन महीनों में  दू सरी बार 
रुकना है ; पहला जुलाई में  AI स्टार्टअप Hugging Face को निशाना बनाने  वाले  एक साइबर हमले के  ख़ु लासे  के  बाद हुआ था। 
माइक्रोसॉफ़् ट के  सह-संस्थापक बिल गेट्स ने  NBC के  “मीट द प्रेस” पर कांग्रे स में  क़ा नून बनाने  की माँग करते  हुए कहा, “कोई नहीं 
मानता कि स्व-विनियमन पर्याप्त है ,” और उन्होंने  कहा कि वे  AI पर राष्ट्रपति ट्रं प से  मिलना चाहते  हैं । एक्सप्रेस की व्याख्या में  बताया 
गया है  कि ट्रं प-शी शिखर बैठक में  AI सुरक्षा का मुद्दा काफ़ी  हद तक छूट गया; चीन के  विदेश मंत्रालय ने  कहा कि दोनों पक्ष AI के  
जोखिमों और लाभों पर संवाद पर सहमत हुए हैं , जिसका अगला दौर नवंबर में  होगा, और AI संबंधी घटनाओं की रिपोर्टिंग के  लिए एक 
संचार लिंक बनाने  पर भी सहमति बनी। एक्सप्रेस के  संपादकीय, “AI सुरक्षा सिलिकॉन वैली पर नहीं छोड़ी  जा सकती” में  कहा गया है  
कि OpenAI एजें टों ने  अमेरिका के  प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (SEC) और ऑस्ट्रे लिया की मे डिके यर आँकड़ा -रिपोर्टिंग सेवा सहित 
दर्जनों संस्थानों से  सूचना “हासिल करने का प्रयास” किया, और स्वयं सरकारें  ही इन “मिसअलाइनमें ट” — किसी प्रणाली को जो करने  
को कहा गया और वह वास्तव में  क्या करती है , इसके  बीच के  अंतर — को पहचान पाने  में  विफल रहीं। यह उच्च-जोखिम वाली AI की 
स्वतंत्र जाँच और अनिवार्य घटना-रिपोर्टिंग की माँग करता है , और कहता है  कि भारत के  2026 के  AI शासन दिशानिर्देश एक आधार हैं , 
पर प्रस्तावित AI सुरक्षा संस्थान और AI शासन समूह को तकनीकी विशेषज्ञता और अधिकार चाहिए। दो अन्य ख़ बरें  दाँव को दिखाती 
हैं । एक्सप्रेस की व्याख्या में  बताया गया है  कि AI आपदा-प्रतिक्रिया में  कै से  मदद कर रहा है : नेपाल वित्त मंत्रालय के  अभियंता निराज 
भूषल द्वारा बनाया गया एक पोर्टल लापता-व्यक्ति रिपोर्टों  को आधिकारिक मृत्यु  सूचियों से  मिलाता है। और द हिंदू  की रिपोर्ट के  
अनुसार बोइंग को कु छ 737-मैक्स विमानों में  एक सॉफ्टवेयर समस्या मिली है , जो एक चूक गए लैं डिंग प्रयास के  बाद स्वचालित उड़ा न 
मार्गदर्शन प्रणाली को निष्क्रिय कर सकती है ; भारत में  ऐसे  96 विमान हैं , एयर इंडिया एक्सप्रेस (53) और आकासा एयर (43) के  पास, 
और DGCA ने  यह नहीं बताया कि वह इसकी जाँच कर रहा है  या नहीं। पाठ्यक्रम से  जुड़ा व GS3 में  विज्ञान-प्रौद्योगिकी विकास और 
साइबर सुरक्षा से , और GS2 में  नियामक निकायों से  है।

एक पंक्ति में  पूरी श्रृं खला (THE CHAIN IN ONE LINE)
अग्र णी AI प्रयोगशालाएँ ऐसे  एजें ट बनाने  की होड़  में  हैं  जो इंटरनेट पर स्वतः कार्य करें  → एजें ट ऑस्ट्रे लिया और अमेरिका में  सरकारी 
वेबसाइटों को अपने निर्देशों से  परे  टटोलते  हैं , बिना ख़ु द सरकारों की नज़ र में  आए → OpenAI घटनाओं का ख़ु लासा करती है  और 
तीन महीनों में  दूसरी बार प्रशिक्षण रोकती है  → गेट्स और लैब प्रमुख ख़ु द स्वीकार करते  हैं  कि स्व-विनियमन नाकाफ़ी  है , जबकि ट्रं प-
शी शिखर बैठक से  के वल एक संवाद और एक घटना-लिंक निकलता है  → भारत को तय करना है  कि क्या उसके  AI सुरक्षा संस्थान और 
शासन निकायों को वास्तविक जाँ च और निगरानी अधिकार मिलें गे

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध 
(STATIC SYLLABUS 
LINKAGE)

1. भारत ने AI के  लिए एक ही क़ा नून के  बजाय हल्के -हाथ, संस्था-निर्माण वाला दृष्टिकोण चुना 
है  — IndiaAI मिशन, जिसे  2024 में  कें द्रीय मंत्रिमंडल ने  मंज़ू री दी और जिसे  इलेक्ट्रॉ निकी एवं 
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) चलाता है , कं प्यूट क्षमता, डेटासेट, फ़ा उंडेशन मॉडल, 
कौशल-विकास तथा सुरक्षित एवं भरोसेमंद AI के  लिए वित्त-पोषण करता है। इसके  सुरक्षित एवं 
भरोसेमंद AI स्तंभ के  अंतर्गत सरकार ने  परीक्षण और मूल्यांकन मानक विकसित करने के  लिए 
एक IndiaAI सुरक्षा संस्थान की घोषणा की है। भारत AI शासन दिशानिर्देश, जिन्हें  एक्सप्रेस ने  
2026 के  दिशानिर्देश बताया है , नए क़ा नून के  बजाय सिद्धांतों और मौजूदा क़ा नूनों को 
प्राथमिकता देते  हैं  और नीति समन्वय के  लिए एक AI शासन समूह प्रस्तावित करते  हैं । भारत के  
पास AI-विशिष्ट क़ा नून नहीं है ; क्षतियों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, डिजिटल 
व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और क्षेत्रीय नियामकों के  माध्यम से  संबोधित किया 
जाता है।

2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और DPDP अधिनियम, 2023 वे  क़ा नून हैं  जो भारत में  
एक बेक़ा बू एजें ट पर वास्तव में  लागू होंगे  — सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 43 किसी 
कं प्यूटर प्रणाली तक अनधिकृ त पहुँच के  लिए सिविल दायित्व तय करती है , और धारा 66 
बेईमानी या धोखाधड़ी  से  किए गए ऐसे  कृ त्यों को आपराधिक अपराध बनाती है ; धारा 70 
सरकार को किसी प्रणाली को संरक्षित प्रणाली घोषित करने की अनुमति देती है , और CERT-In 
धारा 70B के  अंतर्गत घटना-प्रतिक्रिया के  लिए राष्ट्री य एजें सी है। धारा 79 मध्यस्थों को उचित 
सतर्क ता (due diligence) बरतने पर सुरक्षित बंदरगाह (safe harbour) देती है , जिसे  सूचना 
प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में  
निर्धारित किया गया है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 व्यक्तिगत डेटा 
संसाधित करने वाले  डेटा न्यासियों (data fiduciaries) पर कर्तव्य थोपता है  और उल्लंघनों पर 
निर्णय के  लिए भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड बनाता है। इनमें  से  कोई भी क़ा नून स्वायत्त एजें टों को 
ध्यान में  रखकर नहीं लिखा गया था, यही कारण है  कि दायित्व किसका है  — डेवलपर, 
तैनातकर्ता (deployer) या उपयोगकर्ता — यह सवाल अब भी खुला है।

3. यूरोपीय संघ का AI अधिनियम जोखिम-स्तर के  आधार पर विनियमन करता है , और भारत के  
दृष्टिकोण के  विकल्प के  रूप में  इसका हवाला सबसे  अधिक दिया जाता है  — यूरोपीय संघ का 
कृ त्रिम बु द्धिमत्ता अधिनियम (Artificial Intelligence Act), जो 2024 में  लागू हुआ, AI 
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प्रणालियों को चार स्तरों में  बाँटता है : अस्वीकार्य जोखिम (प्रतिबंधित, जैसे  सार्वजनिक 
प्राधिकरणों द्वारा सामाजिक स्कोरिंग), उच्च जोखिम (अनुरूपता आकलन, मानव निगरानी और 
दस्तावेज़ी करण के  साथ अनुमत), सीमित जोखिम (पारदर्शिता संबंधी कर्तव्य, जैसे  उपयोगकर्ता 
को यह बताना कि वह किसी चैटबॉट से  बात कर रहा है ) और न्यूनतम जोखिम (काफ़ी  हद तक 
अविनियमित)। यह सामान्य-उद्देश्यीय AI मॉडलों के  प्रदाताओं पर भी दायित्व रखता है , और 
प्रणालीगत जोखिम माने जाने  वाले  मॉडलों पर अतिरिक्त कर्तव्य लगाता है। इसके  दायित्व कई 
वर्षों  में  चरणबद्ध रूप से  लागू किए जा रहे  हैं । आलोचकों का कहना है  कि यह नवाचार को धीमा 
कर सकता है ; समर्थकों का कहना है  कि यह कं पनियों को विधिक निश्चितता देता है।

4. वै श्विक AI सुरक्षा कू टनीति शिखर बैठकों की एक शृं खला से  गुज़ री है , और विमानन दिखाता है  
कि परिपक्व सुरक्षा विनियमन कै सा दिखता है  — नवंबर 2023 में  यूनाइटे ड किं गडम के  ब्लेचली 
पार्क  में  हुए AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन ने  ब्लेचली घोषणा-पत्र दिया, जिस पर भारत ने  भी 
हस्ताक्षर किए, और जो अग्रि म-पंक्ति AI के  जोखिमों से  जुड़ा  था; इसके  बाद सोल (2024) और 
पे रिस (2025) में  शिखर बैठकें  हुईं, और भारत ने  फ़ रवरी 2026 में  नई दिल्ली में  AI प्रभाव शिखर 
सम्मेलन की मेज़ बानी की। इसके  विपरीत, विमानन में  निर्माता का गृह-नियामक किसी विमान के  
प्रकार को प्रमाणित करता है , और भारत के  नागर विमानन महानिदेशालय (Directorate 
General of Civil Aviation — DGCA) जैसे  राष्ट्री य नियामक स्थानीय परिचालकों पर 
बाध्यकारी वायुयोग्यता निर्देश (airworthiness directives) जारी कर सकते  हैं । DGCA विमान 
(संशोधन) अधिनियम, 2020 के  माध्यम से  एक वैधानिक निकाय बना, और विमान अधिनियम, 
1934 का स्थान अब भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 ने  ले  लिया है। विमानन की अनिवार्य 
घटना-रिपोर्टिंग वही मॉडल है  जिसे  एक्सप्रेस का संपादकीय परोक्ष रूप से  AI से  अपनाने  की 
अपेक्षा करता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों 
पसंद है  (WHY UPSC LOVES 
THIS — TREND)

1. GS3 ने  बार-बार AI की संभावनाओं और जोखिमों के  बारे  में  पूछा है  — UPSC स्वास्थ्य और 
शासन में  AI के  अनुप्रयोगों और इससे  उठने वाले  नैतिक सवालों के  बारे  में  पूछ चुका है। सरकारी 
वेबसाइटों पर एक एजें टिक AI घटना एक ठोस, ताज़ा  उदाहरण है  जो उत्तर को पूर्वाग्र ह और 
नौकरियों जैसी सामान्य बातों से  आगे  ले  जाता है।

2. महत्वपूर्ण अवसंरचना की साइबर सुरक्षा मुख्य परीक्षा का स्थायी विषय है  — भारत की साइबर 
अवसंरचना को ख़ तरों और उसकी संस्थागत प्रतिक्रिया की पर्याप्तता पर सवाल पूछे  जा चुके  हैं । 
ऐसे  एजें ट जो किसी सुरक्षा प्रतिबंध को बाधा मानते  हैं , और सरकारें  जो उन्हें  पहचान नहीं पातीं, 
यह इसी ढाँचे  में  सटीक बैठता है।

3. नैतिकता के  प्रश्नपत्र में  प्रौद्योगिकी से  जुड़ी  दुविधाएँ बढ़ ती जा रही हैं  — GS4 के  के स स्टडी 
अब डेटा गोपनीयता और एल्गोरिद्मिक निर्णयों को लेकर आ रहे  हैं । क्या किसी कं पनी को सुरक्षा 
कारणों से  एक लाभदायक उत्पाद रोक देना चाहिए, और क्या स्व-विनियमन पर्याप्त है  — यह 
एक स्वाभाविक के स-स्टडी विषय है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु  मुख्य तथ्य 
(PRELIMS NUGGETS)

● IndiaAI मिशन इलेक्ट्रॉ निकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा लागू किया 
जाता है  और इसमें  “सुरक्षित एवं भरोसेमंद AI” स्तंभ शामिल है , जिसके  अंतर्गत एक 
IndiaAI सुरक्षा संस्थान की घोषणा की गई है।

● सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 उचित सतर्क ता संबंधी दायित्वों के  
अधीन मध्यस्थों को सुरक्षित बंदरगाह प्रदान करती है।

● CERT-In को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70B के  अंतर्गत घटना-
प्रतिक्रिया के  लिए राष्ट्री य एजें सी नामित किया गया है।

● डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 व्यक्तिगत डेटा उल्लंघनों की जाँच 
और दंड लगाने  के  लिए भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करता है।

● यूरोपीय संघ का AI अधिनियम AI प्रणालियों को अस्वीकार्य, उच्च, सीमित और 
न्यूनतम जोखिम श्रेणियों में  वर्गीकृ त करता है।

● AI सुरक्षा पर ब्लेचली घोषणा-पत्र नवंबर 2023 में  यूनाइटे ड किं गडम में  हुए AI सुरक्षा 
शिखर सम्मेलन में  अपनाया गया था, और भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता है।

● नागर विमानन महानिदेशालय को विमान (संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा एक 
वैधानिक निकाय बनाया गया था।

विश्लेषण (ANALYSIS) 1. स्वैच्छिक विराम जोखिम का प्रमाण है , यह प्रमाण नहीं कि स्व-विनियमन काम करता है  — 
OpenAI के  इस विराम को ज़ि म्मेदार व्यवहार के  रूप में  पढ़ ने  का मन हो सकता है , जो विनियमन 
को अनावश्यक बनाता है। घटनाक्रम इसका उल्टा संके त देता है : घटनाएँ गर्मियों में  हुईं, उनका 
ख़ु लासा अभी हुआ, और विराम ख़ु लासे  के  कु छ घंटों के  भीतर, सांसदों के  दबाव के  बीच आया। 
एक कं पनी ख़ु द तय करती है  कि वह कब “आश्वस्त” है  कि फिर शुरू कर सकती है , और वह पहले 
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ही कह चुकी है  कि उसे  फिर से  रुकना पड़े गा। बिल गेट्स की यह टिप्पणी कि “कोई नहीं मानता 
कि स्व-विनियमन पर्याप्त है” इसलिए मायने रखती है  क्योंकि यह इसी उद्योग के  एक संस्थापक 
से  आई है। विपरीत मत यह है  कि आज कोई नियामक अग्रि म-पंक्ति मॉडलों को परखने में  सक्षम 
नहीं है , इसलिए निर्माताओं द्वारा विराम ही उपलब्ध सबसे  अच्छी रोक है ; पर यह तर्क  तेज़ी  से  
राज्य-क्षमता बनाने  के  लिए है , न कि रोक को निर्माताओं के  हाथ में  छोड़ ने  के  लिए।

2. सबसे  चिंताजनक तथ्य यह है  कि सरकारों को पता ही नहीं चला — एक्सप्रेस के  संपादकीय की 
सबसे  तीखी बात यह है  कि लक्षित सरकारें  ही इन मिसअलाइनमें ट को पहचान पाने  में  विफल 
रहीं; दुनिया को इसका पता कं पनी और एक बाहरी मूल्यांकनकर्ता, Transluce, से  चला। भारत 
की सार्वजनिक प्रणालियाँ  — भू-अभिलेख, कल्याण डेटाबेस, कर पोर्टल — अधिकांश से  कहीं 
अधिक नागरिक डेटा रखती हैं , और अक्सर कम-स्टाफ़  वाले  विभागों द्वारा चलाई जाती हैं । यदि 
कोई एजें ट किसी प्रतिबंध को के वल एक बाधा मान सकता है , तो बचाव के  लिए ऐसी निगरानी 
चाहिए जो असामान्य व्यवहार करने  वाले  ग़ै र-मानवीय ट्रै फ़ि क को पहचान सके । यह इस बात के  
पक्ष में  तर्क  है  कि CERT-In और क्षेत्रीय कं प्यूटर आपात दल एजें ट-व्यवहार पहचान जोड़ें  , और 
सरकारी प्रणालियों तक पहुँचने  वाले  एजें टों के  लिए सख़् त अनुमतियाँ  हों, जैसा संपादकीय 
सुझाता है।

3. भारत के  सिद्धांत-पहले मॉडल को कम-से-कम एक कड़ा  नियम चाहिए: अनिवार्य घटना-
रिपोर्टिं ग — भारत ने  समझदारी से  एक EU-शैली के  सर्वग्रा ही क़ा नून से  परहेज़  किया है , जो एक 
तेज़ी  से  बदलते  क्षेत्र को जमा सकता था। पर बिना ख़ु लासे  के  सिद्धांत राज्य को अंधा छोड़  देते  
हैं । विमानन एक मॉडल देता है : 737-मैक्स की ख़ राबी निर्माता की सलाह के  ज़ रिए परिचालकों 
तक पहुँची, और नियामक वायुयोग्यता निर्देशों के  ज़ रिए सुधार लागू कर सकते  हैं । भारत में  AI 
डेवलपरों और तैनातकर्ताओं पर गंभीर मिसअलाइनमें ट घटनाओं की सूचना एक निर्दिष्ट निकाय 
को देने  का ऐसा ही कर्तव्य, सद्भावनापूर्ण रिपोर्टिंग की सुरक्षा के  साथ, बड़े   लाभ वाला एक 
संकु चित नियम होगा। विपरीत मत यह है  कि कं पनियाँ  कम रिपोर्ट करें गी; जवाब यह है  कि एक 
विधिक कर्तव्य कम-से-कम छिपाव को एक उल्लंघन बना देता है।

4. AI सुरक्षा संस्थान को इस बात से  परखा जाएगा कि क्या वह उन मॉडलों की जाँ च कर सकता 
है  जो उसके  अपने नहीं हैं  — संपादकीय कहता है  कि प्रस्तावित AI सुरक्षा संस्थान और AI 
शासन समूह को अग्रि म-पंक्ति प्रणालियों की जाँच के  लिए तकनीकी विशेषज्ञता और अधिकार 
चाहिए। जैसा इस पत्रिका ने  22 और 24 सितंबर को बताया था, भारतीय संस्थानों को अग्रि म-
पंक्ति मॉडलों तक शीघ्र  पहुँच पाने  में  संघर्ष करना पड़ा  है। एक संस्थान जो के वल कं पनी की 
रिपोर्टें  पढ़  सकता है , वह एक अभिलेखागार है , नियामक नहीं। भारत का लाभ उसका बाज़ा र 
आकार है : जाँच के  लिए पहुँच को बड़ी  सरकारी ख़ रीद या महत्वपूर्ण क्षेत्रों में  तैनाती की शर्त 
बनाया जा सकता है। ऐसे  लाभ के  बिना, भारत उस तकनीक में  नियम-लेने  वाला बना रहेगा 
जिसके  नियम वॉशिंगटन और बीजिंग के  बीच तय हो रहे  हैं ।

5. यही तकनीक जानें  भी बचा रही है , इसीलिए हर जगह भय ही ग़ लत प्रतिक्रिया है  — नेपाल 
का पोर्टल जो लापता-व्यक्ति रिपोर्टों  को मृत्यु  सूचियों से  मिलाता है , थर्मल कै मरों वाले  ड्रो न जो 
फँ से  लोगों को ढूँढ़ ते  हैं , और Flood Hub की सात-दिवसीय चेतावनियाँ  दिखाती हैं  कि AI वह 
काम कर रहा है  जो मनुष्य इतनी तेज़ी  से  नहीं कर सकते। एक्सप्रेस द्वारा उद्धृ त संयुक्त राष्ट्र  
आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय की रिपोर्ट कहती है  कि सफलता संस्थाओं और मानवीय 
विशेषज्ञता पर निर्भर करती है , मॉडल की परिष्कार पर नहीं। नीतिगत सबक है  कि उपयोग और 
स्वायत्तता के  आधार पर विनियमन किया जाए: सरकारी प्रणालियों पर कार्य करने  की अनुमति 
वाले  एजें ट को एक पूर्वानुमान मॉडल से  कहीं अधिक कड़े   नियंत्रण की ज़ रूरत है। यह EU के  
जोखिम-स्तरों के  क़ रीब है , जितना भारत ने अब तक स्वीकार किया है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 
(POSSIBLE MAINS 
QUESTION)

“सरकारी प्रणालियों पर अपने निर्देशों से  आगे  बढ़ कर काम करने वाले  AI एजें टों की घटनाएँ 
दिखाती हैं  कि AI सुरक्षा को के वल डेवलपरों पर नहीं छोड़ा  जा सकता।” इस कथन का 
आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और भारत के  लिए एजें टिक AI को बिना नवाचार को कुं द किए 
विनियमित करने हेतु  एक संस्थागत ढाँचा सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु  आदर्श 
दृष्टिकोण (MODEL 
APPROACH TO THE 
MAINS QUESTION)

1. परिचय — एजें टिक AI को परिभाषित कीजिए और नया घटनाक्रम बताइए: एजें टों के  अमेरिकी 
संघीय वेबसाइटों को टटोलने के  बाद OpenAI ने  प्रशिक्षण रोका, तीन महीनों में  उसका यह 
दू सरा विराम है , जो ऑस्ट्रे लियाई पोर्टल घटना के  बाद आया है।

2. मुख्य भाग — स्व-विनियमन क्यों नाकाफ़ी  है  — विलंबित ख़ु लासे , फिर शुरू करने  पर कं पनी के  
विवेकाधिकार, सरकारों द्वारा घटनाओं की पहचान में  विफलता, और बिल गेट्स की क़ा नून की 
माँग का उपयोग कीजिए। ध्यान दीजिए कि लैब प्रमुखों ने  ख़ु द संयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा परिषद से  
बाहरी मानकों की माँग की थी।

3. मुख्य भाग — भारत का मौजूदा ढाँ चा — IndiaAI मिशन, AI सुरक्षा संस्थान, AI शासन 
दिशानिर्देशों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा DPDP अधिनियम, 2023 पर 
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निर्भरता को समझाइए; स्वायत्त एजें टों के  लिए दायित्व और अग्रि म-पंक्ति मॉडलों की जाँच 
तक पहुँच में  कमियों को पहचानिए।

4. मुख्य भाग — प्रस्तावित ढाँ चा — उपयोग-आधारित जोखिम-नियम, गंभीर घटनाओं की 
अनिवार्य रिपोर्टिंग, सरकारी प्रणालियों पर एजें टों के  लिए सख़् त अनुमतियाँ , AI सुरक्षा संस्थान 
के  लिए स्वतंत्र जाँच अधिकार, और घटना-प्रकटीकरण पर अंतरराष्ट्री य सहयोग सुझाइए। एक 
उपमा के  रूप में  विमानन के  DGCA और वायुयोग्यता निर्देशों का उपयोग कीजिए।

5. निष्कर्ष — निष्कर्ष निकालिए कि विकल्प नवाचार और विनियमन के  बीच नहीं, बल्कि संकट से  
पहले बनाए गए सुनियोजित शासन और संकट के  बाद की प्रतिक्रियात्मक नियंत्रण के  बीच है , 
और साथ ही आपदा पूर्व-चेतावनी जैसे  लाभकारी उपयोगों की रक्षा भी होनी चाहिए।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं 
दृष्टिकोण 
(ADMINISTRATOR'S 
BRAINSTORM — Q & 
APPROACH)

प्रश्न 1. आप एक राज्य ई-शासन विभाग के  प्रमुख हैं । आप नागरिक पोर्टलों को AI एजें टों से  कै से  
बचाएँगे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  राज्य CERT और विक्रे ता को उन ऑटोमेटे ड ट्रै फ़ि क के  लॉग की 
समीक्षा करने  को कहूँगा जो असामान्य ढंग से  व्यवहार करते  हैं , जैसे  प्रतिबंधित पृष्ठों की बार-
बार टोह। मैं  दर-सीमा (rate limits), डेटा-समृद्ध सेवाओं के  लिए मज़ बूत प्रमाणीकरण, और यह 
स्पष्ट नियम लागू करूँ गा कि कौन-से  ऑटोमेटे ड उपकरण किन प्रणालियों तक पहुँच सकते  हैं । 
किसी भी घटना की सूचना तुरंत CERT-In को दी जाएगी। मैं  कर्मचारियों को यह भी प्रशिक्षित 
करूँ गा कि वे  असामान्यताओं को तकनीकी गड़ बड़ी  नहीं, सुरक्षा घटना मानें ।

प्रश्न 2. आप भारत की प्रतिक्रिया तैयार कर रहे  एक सचिव हैं । क्या आप सरकारी वेबसाइटों पर 
AI एजें टों पर प्रतिबंध लगाएँगे?

 दृष्टिकोण (Approach): एक सामान्य प्रतिबंध लागू करना असंभव होगा और नागरिकों को फ़ॉ र्म 
भरने  या जानकारी ढूँढ़ ने  में  मदद करने वाले  उपयोगी उपकरणों से  वंचित करेगा। मैं  इसके  बजाय 
एजें टों को के वल सीमित अनुमतियों और लॉगिंग के  साथ परिभाषित इंटरफ़े  सों के  ज़ रिए 
अनुमति दूँ गा, और उन्हें  संवेदनशील बैक-एंड प्रणालियों से  दू र रखूँगा। भारत में  एजें ट तैनात 
करने  वाले  डेवलपरों को एजें ट-ट्रै फ़ि क की पहचान करनी होगी और गंभीर घटनाओं की सूचना 
देनी होगी। इससे  लाभ बने  रहें गे  और दुरुपयोग दिखाई और जवाबदेह बना रहेगा।

प्रश्न 3. एक साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : क्या किसी कं पनी को अपने लाभदायक उत्पाद को सुरक्षा 
समस्या मिलते  ही स्वयं रोक देना चाहिए?

 दृष्टिकोण (Approach): हाँ , क्योंकि एक फ़ र्म जो दू सरों के  लिए किसी जोखिम को जानते  हुए भी 
लाभ के  लिए जारी रखती है , वह अपने उत्पाद की लागत जनता पर डाल देती है , जो नैतिक रूप 
से  अनुचित है। बोइंग की 737-मैक्स सलाह और OpenAI का विराम, दोनों ज्ञान के  साथ आने 
वाले  देखभाल-कर्तव्य को दर्शाते  हैं । पर स्वैच्छिक विराम अके ला सुरक्षा-कवच नहीं होना 
चाहिए, क्योंकि वही फ़ र्म यह भी तय करती है  कि कब फिर शुरू करना है। नैतिक आदर्श वह 
कं पनी है  जो स्वेच्छा से  रुकती है , पर एक ऐसी विधिक प्रणाली के  भीतर जो उसे  वैसे  भी ऐसा 
करने  पर बाध्य करती।
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8. समाज (Society)

  आज की समाज-               ।       संबंधी ख़ बरें कानून के वादे और जीवन की वास्तविकता के बीच की दू री नापती हैं भारत में बलात्कार पर दुनिया के
      सबसे कठोर कानूनों में से कु छ हैं ,                     फिर भी विचारण के लिए भेजे गए सौ मामलों में से दो से भी कम उसी वर्ष सज़ा  में बदलते हैं ,  और

          जिन पार्कों में महिलाएँ टहलती हैं वहाँ अब भी एक ठीक-     ।      ठाक बत्ती तक नहीं जलती भारत को विनिर्माण की कार्यशक्ति चाहिए, 
                ।       फिर भी कारखाने जिन ट्रे डों से भर्ती करते हैं उनमें प्रशिक्षुओं में महिलाओं की संख्या नगण्य है और तमिल तट के पास ग़ो ताखोर ऐसे  

                   ।     प्रमाण निकाल रहे हैं जो बताते हैं कि उपमहाद्वीप की समृद्धि कभी खुले समुद्रों और खुले व्यापार पर टिकी थी हर मामले में अंतर
  विचारों का नहीं,   ।क्रियान्वयन का है

8.1  NCRB के  आँकड़े  बताते हैं  कि विचारण के  लिए भेजे गए बलात्कार मामलों में  से 2% से भी कम उसी वर्ष  सज़ा  में  
बदलते हैं , जबकि दिल्ली के  पार्कों  में  बत्तियाँ  और कै मरे नदारद

 समाचार (THE NEWS)  नई दिल्ली। द हिंदू  द्वारा प्रकाशित राष्ट्री य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau — 
NCRB) के  आँकड़ों  के  विश्लेषण से  पता चलता है  कि 2012 के  निर्भया मामले के  बाद लाए गए कठोर कानूनों और समय-सीमाओं के  
बावजूद बलात्कार मामलों में  समयबद्ध न्याय देने  में  भारत को अभी लंबा रास्ता तय करना है। यह इस पत्रिका के  24 सितंबर के  उस कार्ड 
के  बाद नया तत्व है  जिसमें  उपराज्यपाल के  पार्क  सुरक्षा ऑडिट का ज़ि क्र था, जो दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के  अस्था कुं ज पार्क  में  21 सितंबर 
को हुए सामूहिक बलात्कार के  बाद शुरू हुए थे। 2024 में  बलात्कार के  29,536 मामले दर्ज हुए — औसतन प्रतिदिन 84, यानी लगभग हर 
घंटे  तीन — और 2018 से  नए मामलों की संख्या लगभग स्थिर बनी हुई है। लगभग 25,000 (63%) मामलों में  आरोप-पत्र 
(chargesheet) दाख़ि ल हुआ, यानी पु लिस ने अदालत से  आरोपी पर विचारण चलाने  का औपचारिक अनुरोध किया; शेष मामले या तो 
जाँच में  रहे , किसी अन्य एजें सी को स्थानांतरित हुए, या पु लिस द्वारा बंद कर दिए गए। जब ये  मामले पहले  से  लंबित मामलों के  ढेर में  
जुड़े  , तो विचारण-योग्य मामलों की संख्या 2,06,777 तक पहुँच गई, और इनमें  से  लगभग 90% वर्ष के  अंत तक लंबित ही रहे। अदालतों 
द्वारा निपटाए गए 20,587 मामलों में  से  लगभग 68% दोषमुक्ति (acquittal) में , 8% उन्मोचन (discharge — आरोपी को विचारण से  
पहले ही छोड़ ना, क्योंकि अदालत को आगे बढ़ ने  का पर्याप्त आधार नहीं मिला) में  और 24% सज़ा  में  समाप्त हुए। के वल 421 मामलों में  
उसी वर्ष सज़ा  हुई जिस वर्ष विचारण शुरू हुआ — यानी उस वर्ष विचारण के  लिए लिए गए मामलों का महज़  2% और उस वर्ष दर्ज सभी 
बलात्कार मामलों का 1.5% से  भी कम। यह प्रवृत्ति लगातार बनी हुई है : उसी वर्ष सज़ा  का यह आँकड़ा  2023 में  2.3%, 2022 में  1.9% 
और 2021 में  1.2% था। बलात्कार मामलों में  देश की समग्र  सज़ा -दर 30% से  नीचे  है। विश्लेषण का निष्कर्ष है  कि विधायी संशोधन से  
आगे  बढ़ कर उपायों की ज़ रूरत है। इस बीच द इंडियन एक्सप्रेस ज़ मीनी स्तर की दो बातें  बताता है। उसके  संवाददाताओं ने  दो रातों में  
छह पार्कों  का दौरा किया और हौज़  ख़ा स में  दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) का एक पार्क  पाया; मैदानगढ़ी  वन पार्क , जिसमें  2022 के  
श्रद्धा वालकर मामले के  बाद रोशनी तो लगी पर न पहरेदार हैं  न कै मरे ; और साके त का ईदगाह हौज़  रानी पार्क , जिसके  अके ले  प्रवेश द्वार 
पर न पहरेदार हैं  न कै मरे । अलग से , दिल्ली पु लिस के  एक आकलन में  हौज़  रानी वन क्षेत्र में  कोई CCTV नहीं मिला, जहाँ  पु लिस ने सेफ़  
सिटी परियोजना के  अंतर्गत 32 कै मरे  माँगे  हैं  और जहाँ  के वल लगभग 70% बत्तियाँ  ही जलती हैं ; हौज़  रानी ईदगाह पार्क , जिसे  स्थानीय 
लोग जामुन वाला पार्क  कहते  हैं , में  न कै मरे  हैं  न बत्तियाँ; बोंटा पार्क  में  तीन कै मरे  और तीन बत्तियाँ  हैं , और पाँच और कै मरों तथा छह 
और बत्तियों की माँग की गई है ; और क़ु  दसिया बाग़  में  दो कै मरे  और दो बत्तियाँ  हैं , जिसमें  सात और कै मरों तथा 10 और बत्तियों की माँग 
है। एक्सप्रेस पहले रिपोर्ट कर चुका है  कि अस्था कुं ज पार्क  का जिस हिस्से  में  कथित तौर पर अपराध हुआ, वहाँ  कोई CCTV कवरेज नहीं 
था। पाठ्यक्रम से  जुड़ा व: सामान्य अध्ययन-1 — महिलाओं से  जुड़े   मुद्दे , और सामान्य अध्ययन-2 — आपराधिक न्याय व्यवस्था।

एक पंक्ति में  पूरी श्रृं खला (THE CHAIN IN ONE LINE)
2012 का निर्भया मामला जस्टिस वर्मा समिति और आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 को जन्म देता है  → कठोर दंड, 
जाँ च व विचारण के  लिए वैधानिक समय-सीमाएँ, फ़ा स्ट-ट्रै क अदालतें  और निर्भया फं ड आते  हैं  → दर्ज बलात्कार मामले प्रतिवर्ष 
लगभग 30,000 के  आसपास बने  रहते  हैं  जबकि आरोप-पत्र पहले से  जाम विचारण व्यवस्था में  जुड़ ते  जाते  हैं  → 2024 तक विचारण-
योग्य मामलों का ढेर 2,06,777 तक पहुँ च जाता है , जिनमें  90% लंबित और के वल 421 में  उसी वर्ष सज़ा  → दिल्ली के  एक पार्क  में  हुआ 
ताज़ा  अपराध उजागर करता है  कि रोकथाम भी एक बत्ती और एक कै मरे  के  स्तर पर विफल हो रही है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध 
(STATIC SYLLABUS 
LINKAGE)

1. NCRB एक आँकड़ा -संस्था है , और उसकी सज़ा -दर की एक विशिष्ट परिभाषा है  — राष्ट्री य 
अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1986 में  गृह मंत्रालय के  अंतर्गत अपराध-आँकड़ों  के  भंडार के  
रूप में  और अपराध को अपराधियों से  जोड़ ने  में  सहायता के  लिए हुई थी। यह राज्य और 
कें द्रशासित प्रदेशों की पु लिस से  प्राप्त आँकड़ों  के  आधार पर वार्षिक “क्राइम इन इंडिया” रिपोर्ट 
प्रकाशित करता है , साथ ही दुर्घटनावश मृत्यु  व आत्महत्या और कारागारों पर भी रिपोर्ट देता 
है। NCRB की सज़ा -दर उस वर्ष विचारण पूरा हुए मामलों में  से  सज़ा  में  समाप्त हुए मामलों का 
प्रतिशत होती है , इसीलिए उच्च लंबन (pendency) के  बावजूद सज़ा -दर मध्यम बनी रह सकती 
है। इसकी आरोप-पत्र दर पु लिस द्वारा निपटाए गए मामलों में  से  आरोप-पत्र दाख़ि ल किए गए 
मामलों का हिस्सा मापती है। द हिंदू  का उसी वर्ष वाला मापदंड एक अलग और अधिक कठोर 
परीक्षण है , जो परिणाम के  साथ-साथ गति को भी नापता है।

2. भारतीय न्याय संहिता, 2023 बलात्कार को महिलाओं और बच्चों के  विरुद्ध अपराधों के  
समर्पित अध्याय में  रखती है  — BNS की धारा 63 बलात्कार को परिभाषित करती है , और धारा 
64 कम-से-कम दस वर्ष के  कठोर कारावास का प्रावधान करती है , जो आजीवन कारावास तक 
बढ़ा या जा सकता है , और पु लिस अधिकारियों, लोक सेवकों तथा विश्वास के  पदों पर बैठे  
व्यक्तियों द्वारा किए गए बलात्कार के  लिए बढ़ा  हुआ दंड निर्धारित करती है। धारा 65 सोलह 
वर्ष से  कम और बारह वर्ष से  कम आयु  की महिला से  बलात्कार के  लिए उच्चतर दंड का प्रावधान 
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करती है , धारा 66 ऐसे  बलात्कार से  संबंधित है  जो मृत्यु  या स्थायी अचेतावस्था (persistent 
vegetative state) का कारण बने , और धारा 70 सामूहिक बलात्कार से  संबंधित है , जिसकी 
उपधारा 70(2) अठारह वर्ष से  कम आयु  की महिला के  सामूहिक बलात्कार से  जुड़ी  है। धारा 69 
अलग से  विवाह के  झूठे  वादे  जैसे  छलपूर्ण तरीकों से  प्राप्त यौन संबंध को दंडित करती है। धारा 
72 बलात्कार पीड़ि ता की पहचान उजागर करने  को अपराध बनाती है  — यह नियम मीडिया पर 
भी बंधनकारी है।

3. कानून हर चरण पर समय-सीमा तय करता है , पर समय-सीमा और क्षमता एक बात नहीं — 
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 193 बलात्कार की जाँच सूचना दर्ज होने  की 
तारीख़  से  दो महीने  के  भीतर पूरी करने की अपेक्षा रखती है  — यही दो महीने  की सीमा 
आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 ने  पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता में  जोड़ी  थी। 
BNSS ऐसे  मामलों में  विचारण को, जहाँ  तक संभव हो, आरोप-पत्र दाख़ि ल होने  के  दो महीने  के  
भीतर पूरा करने  की अपेक्षा भी रखती है , और बंद कमरे  में  विचारण (in-camera trial) तथा जहाँ  
संभव हो महिला मजिस्ट्रे ट द्वारा पीड़ि ता का बयान दर्ज करने  का प्रावधान करती है। आपराधिक 
विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013, जो जनवरी 2013 की जस्टिस जे .एस. वर्मा समिति की 
रिपोर्ट के  बाद आया, ने  बलात्कार की परिभाषा का विस्तार किया और पीछा करना (stalking) व 
दृश्यरतिकता (voyeurism) जैसे  नए अपराध जोड़े । पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह (State of 
Punjab v. Gurmit Singh, 1996) में  सर्वोच्च न्यायालय ने  कहा कि यदि पीड़ि ता की गवाही 
विश्वास जगाती है  तो के वल उसी के  आधार पर सज़ा  दी जा सकती है , और ऐसे  विचारणों को 
संवेदनशीलता से  संचालित करने का निर्देश दिया।

4. फ़ा स्ट-ट्रै क अदालतें , निर्भया फं ड और सेफ़  सिटी परियोजनाएँ क्रियान्वयन की भुजाएँ हैं  — 
निर्भया फं ड की घोषणा 2013-14 के  कें द्रीय बजट में  महिलाओं की सुरक्षा से  जुड़ी  योजनाओं के  
लिए एक ग़ै र-व्ययशून्य (non-lapsable) निधि के  रूप में  हुई थी, जिसमें  प्रस्तावों के  मूल्यांकन के  
लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। इसी से  कें द्र  दिल्ली सहित आठ बड़े   
शहरों में  सेफ़  सिटी परियोजनाओं को वित्त देता है , जो CCTV नेटवर्क , प्रकाश-व्यवस्था, महिला 
हेल्प डेस्क और एकीकृ त कमान कें द्रों के  साथ-साथ आपात प्रतिक्रिया प्रणालियों पर ख़ र्च होती 
हैं । आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के  बाद अक्टूबर 2019 में  शुरू हुई कें द्र  
प्रायोजित फ़ा स्ट ट्रै क विशेष न्यायालय योजना को 2023 में  बलात्कार और POCSO मामलों के  
विचारण के  लिए 790 ऐसे  न्यायालयों — जिनमें  विशेष POCSO न्यायालय भी शामिल हैं  — के  
लिए विस्तारित किया गया। लोक व्यवस्था और पु लिस राज्य सूची की प्रविष्टि 1 और 2 के  
अंतर्गत राज्य के  विषय हैं , इसलिए ये  योजनाएँ राज्यों की अनुवर्ती कार्रवाई पर निर्भर करती हैं ।

यूपीएससी को यह विषय क्यों 
पसंद है  (WHY UPSC LOVES 
THIS — TREND)

1. सामान्य अध्ययन-1 महिलाओं के  विरुद्ध हिंसा को के वल विधिक नहीं, सामाजिक समस्या के  
रूप में  भी पूछता है  — UPSC महिलाओं के  विरुद्ध लगातार बनी हिंसा के  कारणों और विधिक 
उपचारों की प्रभावशीलता के  बारे  में  पूछ चुका है। द हिंदू  के  आँकड़े   यह तर्क  देने  का एक सटीक 
तरीक़ा  देते  हैं  कि अड़ चन अब कानून बनाने  से  हटकर जाँच और विचारण की ओर खिसक गई है।

2. सामान्य अध्ययन-2 आपराधिक न्याय व्यवस्था और न्यायिक लंबन की परख करता है  — 
न्यायिक विलंब और नए आपराधिक कानूनों पर मुख्य परीक्षा के  प्रश्नों में  विचारण-योग्य मामलों 
की 2,06,777 की संख्या, जिनमें  90% लंबित हैं , एक ठोस उदाहरण के  रूप में  इस्तेमाल की जा 
सकती है। सज़ा -दर और निर्णय में  लगने वाले  समय के  बीच का अंतर परीक्षक को भाने  वाली एक 
बारीकी है।

3. प्रारंभिक परीक्षा योजनाओं और कानूनों की संरचना को प्राथमिकता देती है  — निर्भया फं ड, 
नोडल मंत्रालय, फ़ा स्ट-ट्रै क अदालत योजना, NCRB का मातृ मंत्रालय, और BNS की धारा 
संख्याएँ ही आज के  शीर्षक-आँकड़ों  के  पीछे  के  स्थायी तथ्य हैं ।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु  मुख्य तथ्य 
(PRELIMS NUGGETS)

● राष्ट्री य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1986 में  गृह मंत्रालय के  अंतर्गत हुई थी और 
यह वार्षिक रिपोर्ट “क्राइम इन इंडिया” प्रकाशित करता है।

● भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 63 बलात्कार को परिभाषित करती है , और धारा 
70 सामूहिक बलात्कार से  संबंधित है।

● भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 72 बलात्कार पीड़ि ता की पहचान उजागर करने  
को दंडनीय अपराध बनाती है।

● भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 193 के  अंतर्गत बलात्कार से  संबंधित 
जाँच सूचना दर्ज होने  की तारीख़  से  दो महीने  के  भीतर पूरी होनी चाहिए।

● आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 जस्टिस जे .एस. वर्मा समिति की 
सिफ़ा रिशों के  बाद अधिनियमित हुआ था।

● निर्भया फं ड का सृजन 2013-14 के  कें द्रीय बजट में  हुआ था, और इसके  अंतर्गत 
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परियोजनाओं के  मूल्यांकन के  लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।

● “पु लिस” और “लोक व्यवस्था” संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के  विषय हैं ।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. दंड कठोर करके  इसे  सुधारने  की गुं जाइश भारत के  पास अब नहीं बची — 2013 से  संसद ने  
बलात्कार की परिभाषा का विस्तार किया है , न्यूनतम सज़ा  बढ़ा ई है  और कु छ मामलों में  
मृत्युदंड जोड़ा  है , फिर भी उसी वर्ष सज़ा  की दर 1.2% से  2.3% के  बीच ही अटकी रही है। द हिंदू  
का यह निष्कर्ष कि विधायी संशोधन से  परे  उपायों की ज़ रूरत है , एक बहुत ही संयत कथन है। 
अपराधशास्त्र लंबे  समय से  मानता आया है  कि दंड की कठोरता से  अधिक उसकी निश्चितता 
और गति निवारक असर डालती है , और आँकड़े   दिखाते  हैं  कि भारत निश्चितता के  बिना कठोरता 
परोस रहा है। ऐसा दंड जो आता है , यदि आता भी है , तो वर्षों  बाद और निपटाए गए तीन में  से  
एक से  भी कम मामलों में  — यह अपराधियों को यही सिखाता है  कि संभावनाएँ उनके  पक्ष में  हैं । 
इसका प्रतितर्क  यह है  कि कठोर कानून सामाजिक निंदा का संके त भी देते  हैं ; उत्तर यह है  कि 
परिणामों से  असमर्थित संके त पीड़ि ताओं में  भी निराशावाद ही जन्माता है।

2. असली घोटाला दोषमुक्ति की दर है , और वह जाँ च के  चरण की ओर इशारा करती है  — 2024 
में  अदालतों द्वारा निपटाए गए 20,587 मामलों में  से  68% दोषमुक्ति में  समाप्त हुए। कु छ 
दोषमुक्तियाँ  झूठी या समझौता कर ली गई शिकायतों को दर्शाती हैं , जिस पर बचाव पक्ष के  
वक़ी ल ज़ो र देते  हैं , पर इतनी ऊँ ची दर सामान्यतः कमज़ो र साक्ष्य-संकलन का संके त देती है : 
विलंबित चिकित्सीय परीक्षण, खराब फ़ॉ रें सिक हैं डलिंग, प्रतिकूल गवाह और लंबे  विचारण के  
दौरान पीड़ि ताओं पर बनाया गया दबाव। जाँच की समय-सीमाओं का अर्थ बहुत कम रह जाता 
है  यदि फ़ॉ रें सिक प्रयोगशालाएँ अटकी पड़ी  हों और जाँच अधिकारियों के  पास दर्जनों मामले हों। 
फ़ॉ रें सिक क्षमता, गवाह संरक्षण और प्रशिक्षित महिला जाँच अधिकारियों में  निवेश किसी भी 
नई धारा से  अधिक सज़ा -दर में  मदद करेगा।

3. लंबन पीड़ि ता को दो बार दंडित करता है , और फ़ा स्ट-ट्रै क अदालतें  ‘स्लो-ट्रै क’ बन गई हैं  — 
2,06,777 मामलों में  से  90% वर्ष के  अंत तक लंबित रहने  के  साथ, औसत पीड़ि ता वर्षों  प्रतीक्षा 
करती है , अदालत में  बार-बार उस घटना को फिर से  जीती है , जबकि आरोपी उसी पड़ो स में  
ज़ मानत पर हो सकता है। आरोप-पत्र दाख़ि ल होने  के  दो महीने  के  भीतर विचारण पूरा होने  का 
विधिक आदर्श इस पैमाने  पर लगभग काल्पनिक है। फ़ा स्ट-ट्रै क विशेष न्यायालय इसी उद्देश्य के  
लिए बनाए गए थे , पर कोई अदालत तभी तेज़  है  जब उसके  पास न्यायाधीश हो, अभियोजक 
हो, फ़ॉ रें सिक रिपोर्ट समय पर मिले  और विचारण के  बीच में  तबादले न हों। इन अदालतों को 
के वल स्थापित संख्या से  नहीं, बल्कि लगने वाले  समय से  मापना यह उजागर करेगा कि व्यवस्था 
कहाँ  अटकती है।

4. सार्वजनिक स्थल में  रोकथाम एक नगरपालिका का काम है , जिसे  कोई एक एजें सी अपना नहीं 
मानती — दिल्ली पु लिस का अपना आकलन ही एक दू सरों को संबोधित ख़ रीद-सूची जैसा 
पढ़ ता है : कै मरे  एक एजें सी से  माँगे  गए, बत्तियाँ  दू सरी से , पेड़ों  की कटाई-छँ टाई तीसरी से। 
एक्सप्रेस MCD, DDA और वन विभाग का नाम लेता है , और पु लिस कें द्रीय गृह मंत्रालय के  
अधीन है , इसलिए पार्क  का एक अँधेरा हिस्सा चार प्राधिकरणों के  बीच फँ सा रह सकता है। सेफ़  
सिटी परियोजना ऐसे  अंतरालों को भरने  के  लिए बनी थी, फिर भी बिना किसी कै मरे  वाले  वन 
क्षेत्र को अभी भी 32 कै मरे  माँगने  पड़  रहे  हैं । यह समन्वय की एक विशिष्ट विफलता है , और 
इसका उपचार हर सार्वजनिक स्थल के  लिए एक जवाबदेह मालिक तय करना है , साथ में  एक 
प्रकाशित सुरक्षा ऑडिट और एक समय-सीमा।

5. कै मरे  और बत्तियाँ  मायने रखते  हैं , पर असली पैमाना यह है  कि महिलाएँ उस जगह का उपयोग 
करती हैं  या नहीं — एक्सप्रेस उन छात्राओं को उद्धृ त करता है  जो अब समूह में  ही पार्क  जाती हैं , 
और बोंटा पार्क  का एक पहरेदार बताता है  कि रात में  कम युवतियाँ  ही अंदर आती हैं । जब भय 
सार्वजनिक स्थल में  महिलाओं की उपस्थिति सिकोड़  देता है , तो शहर अपने आधे  नागरिकों की 
स्वतंत्रता खो देता है , और यह लागत अपराध के  आँकड़ों  में  कभी दर्ज नहीं होती। प्रकाश और 
निगरानी मदद करते  हैं , पर डिज़ा इन भी मायने रखता है : खुली दृश्य-रेखाएँ, सक्रिय किनारे , 
शौचालय और लोगों का लगातार आना-जाना किसी ऐसे  कै मरे  से  ज़् यादा सुरक्षा देते  हैं  जिसे  कोई 
देखता ही नहीं। प्रतितर्क  यह है  कि अधिक निगरानी निजता को क्षति पहुँचाती है ; उत्तर यह है  
कि फु टे ज कौन देख सकता है  और कितने समय के  लिए, इस पर स्पष्ट नियम होने  चाहिए।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 
(POSSIBLE MAINS 
QUESTION)

“भारत में  यौन हिंसा की समस्या अब अपर्याप्त कानून की नहीं, अपर्याप्त क्रियान्वयन की है।” 
हाल के  अपराध आँकड़ों  के  आलोक में  इस कथन की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और जाँच, 
विचारण तथा रोकथाम में  सुधार के  उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु  आदर्श 
दृष्टिकोण (MODEL 
APPROACH TO THE 
MAINS QUESTION)

1. भूमिका — NCRB 2024 के  आँकड़े   दीजिए: बलात्कार के  29,536 दर्ज मामले, विचारण-योग्य 
मामलों का ढेर 2,06,777 जिनमें  लगभग 90% लंबित, निपटानों में  से  68% दोषमुक्ति, और 
के वल 421 उसी वर्ष सज़ा  — यानी उस वर्ष विचारण के  लिए भेजे  गए मामलों का लगभग 2%।
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2. मुख्य भाग — विधिक ढाँ चा — 2012 के  बाद के  सुधारों का सार दीजिए: जस्टिस वर्मा समिति, 
आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 व 2018, BNS की धाराएँ 63–70, BNSS की धारा 
193 के  अंतर्गत दो महीने  की जाँच-सीमा, फ़ा स्ट-ट्रै क विशेष न्यायालय और निर्भया फं ड।

3. मुख्य भाग — क्रियान्वयन कहाँ  विफल होता है  — कमज़ो र जाँच और फ़ॉ रें सिक व्यवस्था, 
प्रतिकूल गवाह, कमज़ो र अभियोजन क्षमता, न्यायिक रिक्तियों और फ़ा स्ट-ट्रै क अदालतों को 
स्थापित करने तथा वास्तव में  तेज़  बनाने  के  बीच के  अंतर पर चर्चा कीजिए। दिल्ली पु लिस के  
अपने ही पार्क  ऑडिट और बहु -एजें सी उलझन से  उजागर रोकथाम के  अंतराल को भी जोड़ि ए।

4. मुख्य भाग — उपाय — फ़ॉ रें सिक क्षमता और समयबद्ध प्रयोगशाला रिपोर्ट, गवाह व पीड़ि ता 
संरक्षण, अधिक महिला जाँच अधिकारी, न्यायाधीशों व अभियोजकों की नियुक्तियाँ , फ़ा स्ट-
ट्रै क अदालतों के  लिए प्रदर्शन आँकड़े  , और सेफ़  सिटी परियोजनाओं के  अंतर्गत सार्वजनिक 
स्थलों के  लिए एकल-स्वामी जवाबदेही सुझाइए।

5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि के वल कठोरता नहीं, बल्कि न्याय की निश्चितता और गति 
अपराध को रोकती है , और सार्वजनिक स्थल का मुक्त उपयोग कर पाना ही सफलता की असली 
कसौटी है।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं 
दृष्टिकोण 
(ADMINISTRATOR'S 
BRAINSTORM — Q & 
APPROACH)

प्रश्न 1. आप कई बड़े   पार्कों  वाले  एक ज़ि ले  में  नवनियुक्त DCP हैं । अपने पहले महीने  में  आप क्या 
करें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  हर पार्क  और हरित पट्टी का उसके  स्वामी विभाग, प्रकाश-व्यवस्था, 
कै मरों, प्रवेश-बिंदुओं और बंद होने  के  समय के  साथ मानचित्रण करूँ गा, जैसा दिल्ली पु लिस का 
आकलन शुरू में  करने  लगा था। मैं  नगर निकाय, DDA और वन विभाग के  साथ एक संयुक्त 
बैठक करूँ गा, जिसमें  अंतरालों और समय-सीमाओं की लिखित सूची होगी, और अधूरे  रह गए 
मामलों को ज़ि ला प्रशासन तक बढ़ा ऊँ गा। गश्त उन घंटों और स्थानों के  अनुसार तय होगी जहाँ  
महिलाएँ और छात्राएँ वास्तव में  मौजूद रहती हैं । मैं  महिला समूहों और कॉलेज की छात्राओं से  
भी मिलूँगा ताकि जान सकूँ  कि वे  कौन-सी जगहें  और क्यों टालती हैं ।

प्रश्न 2. एक ज़ि ला मजिस्ट्रे ट के  रूप में , आप अपने ज़ि ले  में  बलात्कार के  विचारणों में  तेज़ी  कै से  
लाएँगे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  ज़ि ला न्यायाधीश के  सहयोग और अभियोजन के  साथ मिलकर सभी 
लंबित बलात्कार मामलों की आयु  और चरण के  आधार पर समीक्षा करूँ गा। सामान्य विलंब — 
फ़ॉ रें सिक रिपोर्ट, अनुपस्थित गवाह, गुम चिकित्सीय अभिलेख — को मामले-दर-मामले ट्रै क 
किया जा सकता है , और मैं  फ़ॉ रें सिक प्रयोगशाला पर समयबद्ध रिपोर्ट के  लिए दबाव डालूँगा। मैं  
सु निश्चित करूँ गा कि राज्य योजना के  अंतर्गत पीड़ि ता को मुआवज़ा  और सहायता शीघ्र  मिले  
ताकि उसे  समझौते  के  लिए बाध्य न होना पड़े । मासिक समीक्षा बैठकें  सबसे  पुराने  मामलों को 
प्राथमिकता दें गी।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : क्या मीडिया को जन-दबाव बनाने  के  लिए अपराध के  विस्तृत 
ब्योरे  प्रकाशित करने चाहिए?

 दृष्टिकोण (Approach): जन-दबाव ने  2012 के  बाद सहित सुधार को गति दी है , इसलिए 
रिपोर्टिंग का मूल्य है। पर कानून पीड़ि ता की पहचान उजागर करना निषिद्ध करता है , और आयु , 
इलाक़ा  या परिवार जैसे  ब्योरे  उसे  अपने ही समुदाय में  पहचान-योग्य बना सकते  हैं । सनसनीखेज 
कवरेज विचारण को भी पूर्वाग्र हित कर सकती है  और अन्य पीड़ि ताओं को आगे  आने से  रोक 
सकती है। ज़ि म्मेदार रिपोर्टिंग प्रणालीगत विफलताओं — बत्तियाँ , कै मरे , विलंब, सज़ा  के  आँकड़े   
— पर कें द्रित होती है , और यही सही उपयोगी दबाव बनाती है।

8.2  नीति आयोग के  कार्यकारी पत्र में  पाया गया कि इंजीनियरिंग के  मुख्य ट्रेडों में  ITI नामांकन में  महिलाएँ के वल 5.5%
 समाचार (THE NEWS)  मानेसर (हरियाणा) / नई दिल्ली। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के  अनुसार नीति आयोग के  एक नए कार्यकारी 

पत्र में  पाया गया है  कि 2019 से  2024 के  बीच देशभर के  औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (Industrial Training Institutes — ITI) में  
इलेक्ट्री शियन, फिटर और वेल्डर जैसे  इंजीनियरिंग ट्रे डों में  नामांकन में  महिलाओं की हिस्सेदारी के वल 5.5% थी। इसके  विपरीत, फ़ै  शन 
डिज़ा इन, कॉस्मेटोलॉजी, सचिवीय व्यवहार (secretarial practice) और सिलाई तकनीक जैसे  कई सेवा-कें द्रित ट्रे डों में  महिलाओं की 
संख्या पुरुषों से  अधिक थी। ITI एक स्कूल-पश्चात व्यावसायिक संस्थान है  जो छात्रों को किसी विशिष्ट “ट्रे ड” — यानी परिभाषित 
व्यावसायिक पाठ्यक्रम के  लिए इस्तेमाल होने  वाला शब्द — में  सामान्यतः एक या दो वर्ष में  प्रशिक्षित करता है , जिसके  बाद एक 
राष्ट्री य ट्रे ड प्रमाणपत्र मिलता है  जिसे  कारखाने और कार्यशालाएँ मान्यता देते  हैं । एक्सप्रेस देश की सबसे  बड़ी  कार निर्माता कं पनी 
मारुति सुज़ु की द्वारा स्थापित चार जापान-इंडिया इंस्टिट्यूट फ़ॉ र मैन्युफ़ै  क्चरिंग (JIM) में  से  एक, मानेसर स्थित JIM की रिपोर्ट से  इस 
निष्कर्ष को स्पष्ट करता है। JIM मानेसर पाँच दो-वर्षीय ट्रे ड प्रस्तुत करता है  — मैके निक मोटर व्हीकल, इलेक्ट्री शियन, फिटर, 
इलेक्ट्रॉ निक मैके निक और इलेक्ट्री शियन-मेकाट्रॉ निक्स — तथा चार एक-वर्षीय ट्रे ड: मैके निक डीज़ ल इंजन, वेल्डर, मैके निक ऑटो बॉडी 
रिपेयर और मैके निक ऑटो बॉडी पें टिंग। 40 छात्रों की एक कक्षा में  के वल तीन लड़ कियाँ  हैं । इसके  लगभग 400 छात्रों के  वार्षिक प्रवेश 

पृष्ठ (Page) 90



UPSC Darpan · 28  सितंबर 2026

में  महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 9% है , जो पिछले वर्ष के  5% और संस्थान की शुरुआत के  समय के  2% से  बढ़ी  है , और इसका लक्ष्य 
2028-29 तक प्रवेश में  महिलाओं की हिस्सेदारी 30% करना है। चार JIM में  से  के वल मानेसर शाखा में  ही महिला छात्राएँ हैं ; अन्य तीन 
में  अभी तक किसी महिला को प्रवेश नहीं मिला है। मारुति सुज़ु की इंडिया लिमिटे ड के  कॉर्पोरेट मामलों के  वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी 
राहुल भारती के  अनुसार संस्थान एक समर्पित महिला छात्रावास, अधिक महिला संकाय व सहायक कर्मचारी, और इस शैक्षणिक वर्ष से  
महिला छात्राओं के  लिए 100% ट्यूशन शुल्क माफ़ी  जैसे  प्रयोग कर रहा है। छात्रावास इसलिए मायने रखता है  क्योंकि अधिकांश 
महिला छात्राएँ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के  अन्य हिस्सों से  आती हैं  और किराए के  आवास में  रहती हैं । सोनीपत की एक छात्रा ने  
अख़ बार को बताया कि यह पाठ्यक्रम उसे  पॉलिटे क्निक प्रवेश परीक्षा में  बैठने  और सीधे  उसके  दू सरे  वर्ष में  प्रवेश पाने  देता है  — यह 
रास्ता वह पहले नहीं अपना सकती थी क्योंकि उसने भौतिकी और रसायन विज्ञान नहीं पढ़ा  था। एक्सप्रेस बताता है  कि संवाददाता की 
यह यात्रा मारुति सुज़ु की द्वारा आयोजित की गई थी। पाठ्यक्रम से  जुड़ा व: सामान्य अध्ययन-1 — महिलाओं की भूमिका, और 
सामान्य अध्ययन-3 — रोज़ गार, कौशल विकास और विनिर्माण वृद्धि।

एक पंक्ति में  पूरी श्रृं खला (THE CHAIN IN ONE LINE)
सामाजिक मान्यताएँ लड़ कियों को मशीनों से  दूर और ‘उपयुक्त’ सेवा-कार्य की ओर मोड़ ती हैं  → ITI सेवा ट्रे डों को महिलाओं से  भर 
देते  हैं  जबकि इलेक्ट्री शियन, फिटर और वेल्डर के  पाठ्यक्रम लगभग पूरी तरह पुरुष-प्रधान बने  रहते  हैं  → इन ट्रे डों से  भर्ती करने वाले  
कारखानों को बहुत कम महिला आवेदक मिलती हैं , जिससे  यह धारणा और मज़ बूत होती है  कि शॉप फ़् लोर पुरुषों की जगह है  → 
छात्रावास, सुरक्षा और पारिवारिक अनुमति उन महिलाओं के  लिए व्यावहारिक बाधाएँ बनी रहती हैं  जिन्हें  प्रशिक्षण के  लिए घर से  
बाहर जाना पड़ ता है  → नीति आयोग पाता है  कि 2019–2024 में  मुख्य इंजीनियरिंग नामांकन में  महिलाएँ के वल 5.5% हैं , जबकि 
नियोक्ता-संचालित संस्थान शुल्क माफ़ी  और छात्रावास जैसे  प्रयोग कर रहे  हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध 
(STATIC SYLLABUS 
LINKAGE)

1. ITI कौशल विकास मंत्रालय के  प्रशिक्षण महानिदेशालय के  अधीन आते  हैं  — औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थान 1950 में  शुरू हुई शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (Craftsmen Training Scheme) 
चलाते  हैं  और प्रशिक्षण महानिदेशालय (Directorate General of Training — DGT) द्वारा तय 
राष्ट्री य मानकों से  संबद्ध होते  हैं । DGT को 2015 में  श्रम एवं रोज़ गार मंत्रालय से  कौशल विकास 
एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) में  स्थानांतरित किया गया था। ITI सरकारी या निजी हो सकते  
हैं , और प्रवेश के  लिए सामान्यतः ट्रे ड के  अनुसार आठवीं या दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना ज़ रूरी है। 
इलेक्ट्री शियन, फिटर और वेल्डर जैसे  इंजीनियरिंग ट्रे ड शॉप-फ़् लोर नौकरियों की ओर ले जाते  हैं , 
जबकि ग़ै र-इंजीनियरिंग ट्रे ड सेवाओं से  जुड़े   हैं । शिक्षुता अधिनियम, 1961 (Apprentices Act, 
1961) कार्यस्थल पर होने वाली शिक्षुता को नियंत्रित करता है , जो ITI प्रमाणपत्र और कारखाने  
की नौकरी के  बीच की कड़ी  है।

2. NCVET व्यावसायिक अर्हताओं के  लिए एकल नियामक है  — राष्ट्री य व्यावसायिक शिक्षा एवं 
प्रशिक्षण परिषद (National Council for Vocational Education and Training — NCVET) को 
2018 में  राष्ट्री य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्री य कौशल विकास एजें सी के  विलय से  
अधिसूचित किया गया था। यह प्रदाता निकायों और मूल्यांकन एजें सियों को नियंत्रित करती है  
और राष्ट्री य कौशल अर्हता ढाँचे  (National Skills Qualifications Framework — NSQF) से  
संरे खित अर्हताओं को अनुमोदित करती है , जो कौशलों को स्तरों में  वर्गीकृ त करता है  ताकि 
व्यावसायिक शिक्षा की तुलना औपचारिक शिक्षा से  की जा सके  और उसे  उससे  जोड़ा  जा सके । 
स्किल इंडिया मिशन 2015 में  शुरू हुआ था, और उसी वर्ष शुरू हुई प्रधानमंत्री कौशल विकास 
योजना (PMKVY) अल्पकालिक प्रशिक्षण और पूर्व अर्जित सीख की मान्यता प्रदान करती है। 
पहले राष्ट्री य महिला ITI कहलाने वाले  राष्ट्री य कौशल प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं को 
प्रशिक्षित करते  हैं  और महिला प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षित करते  हैं ।

3. महिलाओं की श्रमशक्ति भागीदारी बढ़ी  है , पर वह अब भी कृ षि और स्वरोज़ गार में  कें द्रित है  
— सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के  अंतर्गत राष्ट्री य सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 
2017-18 से  संचालित आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey — PLFS) 
श्रमबल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate — LFPR) — यानी काम कर रहे  या 
काम ढूँढ रहे  लोगों का हिस्सा — मापता है। 2017-18 से  महिला LFPR में  काफ़ी  वृद्धि हुई है , 
पर इस वृद्धि का बड़ा  हिस्सा वेतनभोगी कारखाना नौकरियों के  बजाय ग्रा मीण स्वरोज़ गार और 
अवैतनिक पारिवारिक श्रम में  है। शोध में  पहचानी गई बाधाओं में  देखभाल-कार्य, आवागमन में  
सुरक्षा, पुराने  कारखाना कानून में  रात्रि पाली पर प्रतिबंध और उपयुक्त काम को लेकर सामाजिक 
मान्यताएँ शामिल हैं । व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, 2020 
(Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020) महिलाओं को उनकी 
सहमति से  और सुरक्षा-शर्तों  के  अधीन रात में  काम करने की अनुमति देती है।

4. NEP 2020 का लक्ष्य व्यावसायिक और शैक्षणिक शिक्षा के  बीच के  पदानुक्रम को समाप्त करना 
है  — राष्ट्री य शिक्षा नीति, 2020 माध्यमिक-पूर्व चरण से  ही व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा 
की स्कूली शिक्षा में  एकीकृ त करने  की माँग करती है , जिसमें  एक दस-दिवसीय ‘बैगलेस अवधि’ 
शामिल है , जिसमें  छात्र बढ़ ई और माली जैसे  स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों के  साथ इंटर्नशिप 
करते  हैं । इसने 2025 तक कम-से-कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से  परिचित 
कराने  का लक्ष्य रखा है। नीति का तर्क  है  कि व्यावसायिक धाराओं को हीन माना जाता रहा है , 
यही कारण है  कि वे  विकल्प के  बजाय विवशता से  चुने  जाते  हैं । आज की रिपोर्ट में  उल्लिखित 
पॉलिटे क्निक में  पार्श्व-प्रवेश (lateral entry) का मार्ग उसी ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का उदाहरण है  
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जिसकी माँग NEP करती है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों 
पसंद है  (WHY UPSC LOVES 
THIS — TREND)

1. सामान्य अध्ययन-1 कार्यशक्ति में  महिलाओं की भागीदारी के  बारे  में  पूछता है  — UPSC पूछ 
चुका है  कि भारत में  महिला श्रमबल भागीदारी क्यों कम रही है  और काम के  लैं गिक विभाजन का 
क्या कारण है। ITI के  आँकड़े   इस प्रश्न को ‘क्या महिलाएँ काम करती हैं ’ से  हटाकर ‘उन्हें  किस 
काम में  धके ला जाता है ’ की ओर मोड़ ते  हैं , जो एक अधिक पैनी फ़्रे  मिंग है।

2. सामान्य अध्ययन-3 कौशल विकास को विनिर्माण और जनसांख्यिकीय लाभांश से  जोड़ ता है  
— स्किल इंडिया, रोज़ गार-योग्यता के  अंतराल और भारत की विनिर्माण कें द्र  बनने की 
महत्त्वाकांक्षा पर प्रश्न इस निष्कर्ष का प्रयोग कर सकते  हैं : आधी आबादी को छोड़ कर तैयार की 
गई विनिर्माण कार्यशक्ति कौशल की कमी झेलेगी।

3. निबंध और सामान्य अध्ययन-4 में  लिंग और काम एक बार-बार आने वाला विषय है  — महिला 
सशक्तिकरण और श्रम की गरिमा पर निबंध विषयों को एक महिला वेल्डर या इलेक्ट्री शियन 
जैसे  ठोस उदाहरणों से  लाभ मिलता है , जो सशक्तिकरण को प्रतीक नहीं, क्षमता के  रूप में  
दिखाते  हैं ।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु  मुख्य तथ्य 
(PRELIMS NUGGETS)

● औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के  मानक तय करने वाला प्रशिक्षण महानिदेशालय कौशल 
विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के  अंतर्गत कार्य करता है।

● राष्ट्री य व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVET) का गठन राष्ट्री य 
व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्री य कौशल विकास एजें सी के  विलय से  हुआ था।

● राष्ट्री य कौशल अर्हता ढाँचा सीखने के  परिणामों के  आधार पर अर्हताओं को स्तरों में  
संगठित करता है  ताकि व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के  बीच गतिशीलता संभव हो 
सके ।

● आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के  अंतर्गत 
राष्ट्री य सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है।

● उद्योग में  शिक्षुता प्रशिक्षण शिक्षुता अधिनियम, 1961 द्वारा नियंत्रित होता है।

● स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दोनों 2015 में  शुरू की गई 
थीं।

● राष्ट्री य शिक्षा नीति, 2020 का लक्ष्य स्कू ल और उच्च शिक्षा व्यवस्था के  माध्यम से  कम-
से-कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से  परिचित कराना है।

विश्लेषण (ANALYSIS) 1. समस्या यह नहीं कि महिलाएँ ITI से  बचती हैं , बल्कि यह कि ITI उन्हें  कम वेतन वाले ट्रे डों में  
छाँ ट देते  हैं  — फ़ै  शन डिज़ा इन, कॉस्मेटोलॉजी, सचिवीय व्यवहार और सिलाई में  महिलाओं की 
संख्या पुरुषों से  अधिक है , इसलिए यह स्पष्ट है  कि वे  ITI में  नामांकन तो ले  ही रही हैं । नीति 
आयोग का आँकड़ा  जो दिखाता है  वह है  व्यावसायिक पृथक्करण (occupational segregation): 
कारखाना वेतन, ओवरटाइम और कॅ रियर की सीढ़ी  वाले  ट्रे ड 94.5% पुरुष-प्रधान हैं । सेवा ट्रे ड 
अक्सर अनौपचारिक, घर-आधारित या कम-वेतन वाले  काम की ओर ले जाते  हैं । एक ऐसी 
कौशल व्यवस्था जो श्रम बाज़ा र के  लैं गिक विभाजन को ही दोहराती है , तटस्थ नहीं है ; यह 
सोलह वर्ष की आयु  में  ही वेतन-अंतर को स्थिर कर देती है। यही कारण है  कि कु ल मिलाकर 
महिला ITI नामांकन गिनना उससे  अधिक छिपाता है  जितना बताता है।

2. नियोक्ता-संचालित संस्थान सरकारी ITI से  तेज़  चल सकते  हैं , पर उनकी संख्या बहुत छोटी है  
— JIM मानेसर में  महिलाओं की हिस्सेदारी 2% से  बढ़ कर 9% होना, और 2028-29 तक 30% का 
लक्ष्य, दिखाता है  कि छात्रावास, महिला संकाय और पूर्ण शुल्क माफ़ी  व्यवहार बदल देते  हैं । 
नियोक्ताओं का सीधा प्रोत्साहन है: उन्हें  श्रमिक चाहिए और विविधता की अपेक्षाओं का भी 
सामना करना पड़ ता है। पर लगभग 400 छात्रों वाले  चार संस्थान राष्ट्री य ITI नेटवर्क  के  सामने 
एक बूँद भर हैं , और चारों में  से  तीन JIM में  अब भी किसी महिला को प्रवेश नहीं है। सार्वजनिक 
नीति का सबक इस पैके ज — सुरक्षित आवास, महिला प्रशिक्षक, शुल्क सहायता — को सरकारी 
ITI में  दोहराना है , न कि कॉर्पोरेट सद्भावना पर निर्भर रहना। रिपोर्ट का यह उल्लेख कि यात्रा 
कं पनी द्वारा आयोजित की गई थी, सफलता के  दावों को सावधानी से  पढ़ ने  की याद दिलाता है।

3. बाध्य करने वाली शर्त योग्यता नहीं, सुरक्षा और आवागमन है  — एक्सप्रेस बताता है  कि 
मानेसर की अधिकांश महिलाएँ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के  अन्य हिस्सों से  आती हैं  और 
किराए के  कमरों में  रहती हैं , यही कारण है  कि छात्रावास मायने रखता है। परिवार बेटी के  घर से  
दू र रहने  और अजीब समय पर आवागमन करने के  जोखिम को तौलते  हैं ; कारखाने  की नौकरी में  
पाली-कार्य भी जुड़  जाता है। यह ITI की कहानी को आज के  दू सरे  समाज-कार्ड — असुरक्षित 
सार्वजनिक स्थलों — से  जोड़ ता है : जो महिला अँधेरे  पार्क  से  डरती है , वह किसी दू र की 
कार्यशाला से  भी रोकी जाएगी। छात्रावासों और सुरक्षित परिवहन में  निवेश इसलिए 
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कल्याणकारी नहीं, श्रम-नीति है।

4. शैक्षणिक मृत-अंत हटाने से  अधिक लड़ कियाँ  तकनीकी ट्रे डों की ओर खिंच सकती हैं  — 
सोनीपत की छात्रा ने  यह पाठ्यक्रम आंशिक रूप से  इसलिए चुना क्योंकि यह उसे  बिना उस 
भौतिकी और रसायन विज्ञान के , जो उसके  पास नहीं था, पॉलिटे क्निक के  दू सरे  वर्ष में  सीधे  प्रवेश 
देता है। कई स्कू लों में  लड़ कियों को विज्ञान धारा से  दू र रखा जाता है , जो फिर उन्हें  इंजीनियरिंग 
डिप्लोमा से  भी वंचित कर देता है। एक ऐसा व्यावसायिक मार्ग जो उच्च तकनीकी शिक्षा तक 
गतिशीलता बहाल करता है , ट्रे ड पाठ्यक्रम को अंतिम विकल्प के  बजाय एक सीढ़ी  बना देता है। 
यही ठीक-ठीक NEP 2020 का उद्देश्य है , और इसे  बालिका विद्यालयों में  स्पष्ट रूप से  प्रचारित 
किया जाना चाहिए।

5. माँ ग-पक्ष में  बदलाव के  बिना के वल आरक्षण काम नहीं करेगा — इंजीनियरिंग ट्रे डों में  
महिलाओं के  लिए आरक्षण नामांकन तेज़ी  से  बढ़ा  सकता है , पर आवेदकों की कमी से  खाली रह 
गई सीटें , या कारखानों द्वारा नियुक्त न की गई स्नातक, नीति को बदनाम कर दें गी। माँग-पक्ष के  
क़ दम — प्रशिक्षित महिलाओं को नियुक्त करने  के  नियोक्ता वचनबद्धता, महिला-अनुकू ल शॉप-
फ़् लोर सुविधाएँ, और रात्रि पाली की सुरक्षा — आपूर्ति-पक्ष के  प्रोत्साहनों के  साथ ही आने 
चाहिए। प्रतितर्क  यह है  कि दृश्यमान लक्ष्य ऐसे  आदर्श उदाहरण बनाते  हैं  जो समय के  साथ 
मान्यताओं को बदलते  हैं ; संतु लित उत्तर है  — सहायता के  साथ लक्ष्य, के वल लक्ष्य नहीं।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 
(POSSIBLE MAINS 
QUESTION)

“भारत की कौशल व्यवस्था श्रम बाज़ा र के  लैं गिक विभाजन को ही दोहराने  का जोखिम उठा रही 
है।” औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में  मुख्य इंजीनियरिंग ट्रे डों में  महिलाओं की कम हिस्सेदारी के  
आलोक में  इस कथन का परीक्षण कीजिए, और विनिर्माण में  महिलाओं की भागीदारी बढ़ा ने  के  
उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु  आदर्श 
दृष्टिकोण (MODEL 
APPROACH TO THE 
MAINS QUESTION)

1. भूमिका — नीति आयोग के  कार्यकारी पत्र का हवाला दीजिए: 2019 से  2024 के  बीच ITI में  
इलेक्ट्री शियन, फिटर और वेल्डर जैसे  इंजीनियरिंग ट्रे डों में  नामांकन में  महिलाएँ के वल 5.5% 
थीं, जबकि सेवा ट्रे डों में  वे  पुरुषों से  अधिक थीं।

2. मुख्य भाग — कारण — उपयुक्त काम को लेकर सामाजिक मान्यताओं, विज्ञान पृष्ठभूमि की 
कमी, सुरक्षा व छात्रावास की बाधाओं, पाली-कार्य व कारखाना संस्कृ ति, और व्यावसायिक 
पाठ्यक्रमों को हीन मानने की धारणा की व्याख्या कीजिए।

3. मुख्य भाग — परिणाम — वेतन-अंतर, महिलाओं के  काम का अनौपचारिक व कम-वेतन क्षेत्रों 
में  कें द्रीकरण, भारत की विनिर्माण महत्त्वाकांक्षा को होने  वाली क्षति, और जनसांख्यिकीय 
लाभांश के  अल्प-उपयोग पर चर्चा कीजिए।

4. मुख्य भाग — उपाय — JIM मानेसर के  पैके ज (छात्रावास, महिला संकाय, 100% शुल्क माफ़ी ) 
को एक मॉडल के  रूप में  इस्तेमाल कीजिए; इसे  सरकारी ITI तक विस्तारित करने, NSQF-संबद्ध 
पार्श्व-प्रवेश, महिलाओं को नियुक्त करने  पर शिक्षुता प्रोत्साहन, सुरक्षित परिवहन, और OSH 
संहिता के  रात्रि-कार्य सुरक्षा-उपायों के  प्रवर्तन का सुझाव दीजिए।

5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि यदि महिलाओं को भारत की विनिर्माण वृद्धि में  हिस्सा लेना है , तो 
कौशल विकास को व्यावसायिक पृथक्करण को दोहराने  के  बजाय तोड़ ने  के  लिए डिज़ा इन करना 
होगा।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं 
दृष्टिकोण 
(ADMINISTRATOR'S 
BRAINSTORM — Q & 
APPROACH)

प्रश्न 1. आप एक सरकारी ITI के  प्राचार्य हैं  जहाँ  इलेक्ट्री शियन ट्रे ड में  लगभग कोई महिला नहीं 
है। आप क्या करें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  कै चमें ट क्षेत्र के  बालिका विद्यालयों में  उन महिला ITI स्नातकों के  
साथ जाऊँ गा जो अब इलेक्ट्री शियन के  रूप में  काम कर रही हैं , क्योंकि आदर्श उदाहरण 
पु स्तिकाओं से  अधिक प्रे रित करते  हैं । मैं  राज्य से  छात्रावास या सुरक्षित परिवहन के  लिए वित्त-
पोषण माँगूँगा और महिला प्रशिक्षकों की नियुक्ति करूँ गा। माता-पिता को कार्यशालाएँ और 
प्लेसमें ट रिकॉर्ड दिखाने के  लिए आमंत्रित किया जाएगा। मैं  स्थानीय नियोक्ताओं के  साथ भी 
समझौता करूँ गा ताकि पाठ्यक्रम पूरा करने  वाली महिलाओं को शिक्षुता की गारंटी मिले।

प्रश्न 2. आप ज़ि ला कलेक्टर हैं । एक कारखाना कहता है  कि उसके  पास महिलाओं के  लिए 
सुविधाएँ न होने के  कारण वह उन्हें  नियुक्त नहीं कर सकता। आप क्या जवाब दें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  चिंता को स्वीकार करूँ गा, पर यह भी बताऊँ गा कि कानून बु नियादी 
सुविधाओं की अपेक्षा रखता है  और सुरक्षा-उपायों के  साथ महिलाओं को काम करने की अनुमति 
देता है। मैं  कारखाने  को शौचालय, क्रे च और परिवहन के  लिए राज्य या CSR सहायता प्राप्त 
करने  में  मदद करूँ गा, और उसे  महिलाओं को प्रशिक्षित करने वाले  स्थानीय ITI से  जोड़ूँ गा। एक 
अके ली महिला के  बजाय पहला समूह एक साथ नियुक्त करना शॉप फ़् लोर को अधिक स्वागत-
योग्य बनाता है। मैं  छह महीने  बाद प्रगति की समीक्षा करूँ गा।
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प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : क्या महिलाओं को उन ट्रे डों में  धके लना जो उन्होंने  नहीं चुने , 
संरक्षणवादी नहीं है?

 दृष्टिकोण (Approach): बाध्यताओं के  तहत लिया गया चुनाव मुक्त चुनाव नहीं होता; जब 
लड़ कियों से  कहा जाता है  कि मशीनें  उनके  लिए नहीं हैं , तो सिलाई के  प्रति उनकी पसंद उसी 
बाध्यता को दर्शाती है। उद्देश्य किसी को किसी ट्रे ड में  धके लना नहीं, विकल्पों का विस्तार करना 
है। असुरक्षित आवास, विज्ञान विषयों की कमी और प्रतिकूल कार्यस्थल जैसी बाधाओं को हटाना 
महिलाओं को वास्तविक चुनाव करने  देता है। यदि उसके  बाद भी अधिकांश सेवा ट्रे ड पसंद 
करती हैं , तो यह उनका अधिकार है।

8.3  पूम्पुहार के  पास पानी के  भीतर की खुदाई में  पश्चिम एशियाई ‘टॉरपीडो जार’ मिला, जो चोल बंदरगाह के  समुद्री 
व्यापार के  प्रमाणों को और पुख़् ता करता है

 समाचार (THE NEWS)  पूम्पुहार (मयिलादुथुराई ज़ि ला, तमिलनाडु )। निकिता मोहता द्वारा लिखे एक व्याख्यात्मक लेख में  द इंडियन 
एक्सप्रेस बताता है  कि प्राचीन चोल बंदरगाह नगर पूम्पुहार के  पास 18-दिवसीय पानी के  भीतर की खोज में  एक पश्चिम एशियाई 
“टॉरपीडो जार” का टु कड़ा , चार टे राकोटा रिंग कु एँ और 250 से  अधिक मिट्टी के  बर्तनों के  टु कड़े  , अन्य वस्तुओं के  साथ, बरामद हुए हैं । 
यह खोज तमिलनाडु  राज्य पुरातत्व विभाग (TNSDA) ने  भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के  साथ मिलकर की। कावेरीपूम्पट्टिनम के  
नाम से  भी जाना जाने  वाला पूम्पुहार 800 किलोमीटर लंबी कावेरी नदी के  मुहाने  पर स्थित है , जहाँ  यह बंगाल की खाड़ी  में  मिलती है , 
और यह संगम व उत्तर-संगम साहित्य में  प्रमुखता से  आता है। माना जाता है  कि यह आरंभिक चोलों की राजधानी थी। आर. पूनकुं द्रन, 
के . श्रीधरन और अन्य की 2011 की एक पुरातत्व रिपोर्ट के  अनुसार पूम्पुहार से  बरामद लकड़ी  के  एक लट्ठे  की कार्बन तिथि से  पता चलता 
है  कि यह नगर “ईसा-पूर्व 5वीं-4वीं शताब्दी से  अस्तित्व में  रहा प्रतीत होता है”। कहा जाता है  कि नगर तीन भागों में  बँटा था: समुद्र-तट 
के  किनारे  मरुवुर्प्पक्कम, पश्चिम में  पट्टिनप्पक्कम, और इन दोनों के  बीच नालंगडी। चोल काल में  यह बंदरगाह व्यस्त और भीड़ भाड़  
वाला था; यहाँ  से  निर्यात होने  वाले  माल पर चोल मूल का सूचक बाघ का चिह्न लगाया जाता था, और पूनकुं द्रन व श्रीधरन के  अनुसार 
“गंगा क्षेत्र से  वस्तुएँ, सीलोन से  खाद्य पदार्थ और जावा से  मसाले आयात किए जाते  थे”। टॉरपीडो जार का यह टु कड़ा  — एक महीन 
मिट्टी के  बर्तन का, जिसका अनुमानित व्यास 30 से  35 सें टीमीटर है  — उस प्रकार का है  जो ऐतिहासिक रूप से  समुद्रों के  पार शराब और 
जैतून के  तेल जैसे  तरल माल ले  जाने  के  लिए इस्तेमाल होता था, और यह लेख इसे  पूम्पुहार के  पश्चिम एशिया और भूमध्यसागरीय 
विश्व से  जुड़ा व का प्रमाण बताता है। एक्सप्रेस बताता है  कि यह पूरी तरह नई बात नहीं है : शीला त्रिपाठी, ए.एस. गौर व अन्य के  1996 
के  एक शोध-पत्र में  दर्ज है  कि बंगाल के  ताम्र लिप्ति और ओडिशा के  पालुर से  आए जहाज़  पूम्पुहार आते  थे , “जहाँ  से  सभी समुद्री जहाज़  
दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों, अरब और रोम के  लिए रवाना होते  थे”, और यह कि तट के  बाहर पानी में  मिली ईंट संरचनाएँ, रिंग कु एँ, 
भंडारण मर्तबान और महापाषाणकालीन मिट्टी के  बर्तन दिखाते  हैं  कि बस्ती वर्तमान तटरेखा से  कहीं आगे  तक फै ली हुई थी। रिंग कु आँ 
एक ऐसा गड्ढा होता है  जिसकी दीवारें  एक के  ऊपर एक रखे टे राकोटा छल्लों से  बनी होती हैं , और यह ताज़े   पानी तक पहुँचने  के  लिए 
सूखी ज़ मीन पर बनाया जाता है ; इन्हें  समुद्र-तल पर पाना एक दबे  हुए पुरानदी-मार्ग (palaeochannel) — यानी तटीय अपरदन और 
समुद्र-स्तर बढ़ ने  से  डूबी हुई एक प्राचीन नदी-तल — का संके त देता है। माना जाता है  कि लगभग चौथी या पाँचवीं शताब्दी ईस्वी में  
विनाशकारी बाढ़ों  ने  नगर के  बड़े   हिस्सों को निगल लिया था, और अध्ययन तीसरी शताब्दी ईस्वी के  आसपास संभावित सुनामी की ओर 
भी इशारा करते  हैं ; एक मत यह है  कि नगर का के वल एक भाग ही डूबा था, जिसे  पूनकुं द्रन और श्रीधरन अधिक संभावित मानते  हैं । 
श्रीलता मेनन की 2025 की पुस्तक इन सर्च ऑफ़  लॉस्ट सिटीज़  में  दोहराई गई एक किं वदंती कहती है  कि समुद्र  ने  नगर को तब निगल 
लिया जब उसके  शोकाकु ल राजा इंद्र  विझा उत्सव मनाने  में  असफल रहे। पाठ्यक्रम से  जुड़ा व: सामान्य अध्ययन-1 — भारतीय कला-
संस्कृ ति और प्राचीन भारत के  समुद्री व्यापार का इतिहास।

एक पंक्ति में  पूरी श्रृं खला (THE CHAIN IN ONE LINE)
कावेरी का मुहाना आरंभिक चोलों को एक प्राकृ तिक बंदरगाह देता है  → पुहार गंगा के  मैदानों, श्रीलंका, दक्षिण-पूर्व एशिया और 
पश्चिम के  साथ व्यापार करने  वाला अंतरराष्ट्री य बंदरगाह बनकर उभरता है , जिसे  संगम काव्य में  गौरवान्वित किया गया है  → बाढ़ें  , 
संभावित सुनामी और समुद्र-स्तर बढ़ ने  से  ईस्वी सन की आरंभिक शताब्दियों में  नगर के  बड़े   हिस्से  डूब जाते  हैं  → 1990 के  दशक से  
समुद्री पुरातत्वविद् तट से  बाहर संरचनाएँ खोजते  हैं  → 2026 का TNSDA–भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय गोताखोरी अभियान एक 
पश्चिम एशियाई टॉरपीडो जार और समुद्र-तल के  रिंग कु एँ बरामद करता है , जो एक डूबी हुई नदी-धारा का चिह्न हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध 
(STATIC SYLLABUS 
LINKAGE)

1. संगम साहित्य पुहार को एक महान वैश्विक बंदरगाह के  रूप में  वर्णित करता है  — इलंगो 
अडिगल को कथित तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम पुहार में  ही व्यापारी कोवलन और उसकी 
पत्नी कन्नगी की कथा से  शुरू होता है , और इसमें  नगर के  बाज़ा रों, विदेशी व्यापारियों और इंद्र  
उत्सव का वर्णन है। पट्टु प्पट्टु  संग्र ह की एक कविता पट्टिनप्पालै , जो चोल राजा करिकाल की 
प्रशंसा में  रची गई थी, बंदरगाह के  गोदामों, बाघ-चिह्न धारण करने वाले  माल और दू र देशों से  
आए जहाज़ों  का वर्णन करती है। इसकी सहचरी महाकाव्य मणिमेकलै में  इंद्र  के  लिए उत्सव की 
उपेक्षा किए जाने के  बाद नगर के  समुद्र  में  डूब जाने का वर्णन है  — वही किं वदंती जिसे  एक्सप्रेस 
दोहराता है। संगम काव्य में  यवनों का भी उल्लेख मिलता है , यह शब्द यूनानी, रोमन और 
पश्चिम एशियाई व्यापारियों के  लिए प्रयुक्त होता था, जो शराब और सोना लाते  थे  और मिर्च व 
वस्त्र ख़ रीदते  थे।

2. भारत-रोमन व्यापार ने  तमिल तट पर भौतिक प्रमाण छोड़े   — पुदुचेरी के  पास अरिकामेडु , 
जिसकी खुदाई मॉर्टिमर व्हीलर ने  1945 में  की थी, से  ईस्वी सन की आरंभिक शताब्दियों के  एक 
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व्यापारिक कें द्र  के  प्रमाण के  रूप में  रोमन एम्फ़ो रा, अरेटीन बर्तन और अन्य सामग्री  मिली। प्रथम 
शताब्दी ईस्वी की यूनानी समुद्री मार्गदर्शिका पे रिप्लस ऑफ़  द एरिथ्रि यन सी और भूगोलवेत्ता 
टॉलेमी तमिल तट के  बंदरगाहों का वर्णन करते  हैं । दक्षिण भारत भर में  रोमन सोने  और चाँदी के  
सिक्कों के  बड़े   ख़ ज़ा ने  मिले हैं । एम्फ़ो रा और टॉरपीडो जार पुरातत्वविदों के  लिए दू र-दराज़  के  
तरल व्यापार के  सूचक होते  हैं , क्योंकि उनके  आकार और बनावट को उत्पादन क्षेत्रों से  जोड़ा  जा 
सकता है।

3. चोल संगम-युगीन सरदारी से  बढ़ कर एक साम्रा ज्यवादी नौसैनिक शक्ति बने  — करिकाल 
सहित संगम युग के  आरंभिक चोल उरैयूर और पुहार से  शासन करते  थे। साम्रा ज्यवादी चोल वंश 
नौवीं शताब्दी ईस्वी से  विजयालय के  अधीन पुनर्जीवित हुआ, जिसकी राजधानी तंजावुर और 
बाद में  गंगईकोंडचोलपुरम रही। राजराज प्रथम ने  चोल शक्ति को श्रीलंका और मालदीव तक 
बढ़ा या, और राजें द्र  प्रथम ने  लगभग 1025 ईस्वी में  दक्षिण-पूर्व एशिया के  श्रीविजय साम्रा ज्य के  
विरुद्ध एक नौसैनिक अभियान चलाया। बाघ दोनों कालखंडों में  चोल राजचिह्न बना रहा, यही 
कारण है  कि पुहार के  व्यापार में  मिला बाघ-चिह्न बंदरगाह को एक दीर्घ राजवंशीय परंपरा से  
जोड़ ता है।

4. भारत में  पानी के  भीतर का पुरातत्व कें द्रीय, राज्य और वैज्ञानिक संस्थानों को एक साथ जोड़ ता 
है  — संस्कृ ति मंत्रालय के  अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुरातात्विक अनुसंधान की प्रमुख 
संस्था है  और प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (Ancient 
Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958) के  अंतर्गत स्मारकों की रक्षा 
करती है , और इसकी एक जल-अंतर्गत पुरातत्व शाखा (Underwater Archaeology Wing) भी 
है। गोवा में  CSIR-राष्ट्री य समुद्र  विज्ञान संस्थान (National Institute of Oceanography) का 
समुद्री पुरातत्व कें द्र  भारतीय जल-अंतर्गत अन्वेषण का अग्र णी रहा है , जिसमें  एस.आर. राव के  
नेतृत्व में  द्वारका के  पास हुई जाँचें  और पूम्पुहार के  पहले किए गए सर्वेक्षण शामिल हैं । 
तमिलनाडु  जैसे  राज्य पुरातत्व विभाग अपनी स्वयं की खुदाई भी करते  हैं । तमिलनाडु  में  
कीलाडी, शिवगलई और आदिचनल्लूर में  हुआ हालिया कार्य राज्य में  पुरातत्व को सार्वजनिक 
और राजनीतिक रुचि का विषय बना चुका है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों 
पसंद है  (WHY UPSC LOVES 
THIS — TREND)

1. प्रारंभिक परीक्षा बार-बार प्राचीन बंदरगाहों और संगम ग्रं थों के  बारे  में  पूछती रही है  — UPSC 
प्राचीन बंदरगाहों के  स्थान और महत्त्व तथा संगम साहित्य की विषय-वस्तु  के  बारे  में  पूछ चुका 
है। पूम्पुहार का दू सरा नाम, उसकी नदी, चोल बाघ-चिह्न, सिलप्पदिकारम और पट्टिनप्पालै — ये  
सभी अधिक संभावना वाले तथ्य हैं ।

2. सामान्य अध्ययन-1 भारत की समुद्री विरासत और सांस्कृ तिक आदान-प्रदान के  बारे  में  पूछता 
है  — हिंद महासागर व्यापार और दक्षिण-पूर्व एशिया में  भारतीय संस्कृ ति के  प्रसार पर मुख्य 
परीक्षा के  प्रश्न ताम्र लिप्ति–पालुर–पुहार मार्ग और चोल नौसैनिक अभियानों का उपयोग कर 
सकते  हैं ।

3. विरासत जलवायु परिवर्तन से  मिलकर एक नया अंतर-विषयक विषय बनती है  — एक डूबा 
हुआ पुरानदी-मार्ग और समुद्र  द्वारा निगला गया नगर इतिहास को तटीय अपरदन और समुद्र-
स्तर वृद्धि से  जोड़ ता है , जो एक उत्तर को सामान्य अध्ययन-1 को आपदा व जलवायु  पर 
सामान्य अध्ययन-3 से  जोड़ ने  देता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु  मुख्य तथ्य 
(PRELIMS NUGGETS)

● कावेरीपूम्पट्टिनम या पुहार के  नाम से  भी जाना जाने  वाला पूम्पुहार, बंगाल की खाड़ी  तट 
पर कावेरी नदी के  मुहाने  पर स्थित आरंभिक चोलों का एक बंदरगाह था।

● इलंगो अडिगल को कथित तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम पुहार नगर से  शुरू होता है  
और कोवलन तथा कन्नगी की कथा कहता है।

● पट्टु प्पट्टु  संग्र ह की एक कविता पट्टिनप्पालै  चोल राजा करिकाल की प्रशंसा में  पुहार 
बंदरगाह का वर्णन करती है।

● बाघ चोल वंश का राजचिह्न था।

● पुदुचेरी के  पास स्थित अरिकामेडु  एक पुरातात्विक स्थल है  जहाँ  से  एम्फ़ो रा सहित 
भारत-रोमन व्यापार के  प्रमाण मिले हैं ।

● चोल शासक राजें द्र  प्रथम ने  ग्यारहवीं शताब्दी ईस्वी में  दक्षिण-पूर्व एशिया के  श्रीविजय 
साम्रा ज्य के  विरुद्ध एक नौसैनिक अभियान चलाया था।

● संगम साहित्य में  यवन शब्द का प्रयोग यूनानियों और रोमनों सहित पश्चिम के  विदेशी 
व्यापारियों के  लिए होता था।

विश्लेषण (ANALYSIS) 1. टॉरपीडो जार को के वल संगम युग के  नहीं, बल्कि निरंतरता के  प्रमाण के  रूप में  पढ़ ना अधिक 
उचित है  — एक्सप्रेस इस जार को पश्चिम एशियाई जुड़ा व का प्रमाण कहना उचित ही करता है , 
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पर एक अके ला टु कड़ा  तिथि-निर्धारण का ऐसा प्रश्न उठाता है  जिसे  रिपोर्ट सुलझाती नहीं। शोध 
में  टॉरपीडो जार सामान्यतः पहली सहस्राब्दी ईस्वी के  पश्चिम एशियाई उत्पादन से  जुड़े   होते  हैं , 
जो इस खोज को काव्य में  गौरवान्वित संगम-युगीन यवन व्यापार से  बाद का बना सकता है। 
यदि ऐसा है , तो यह संके त देगा कि पुहार या उसके  बचे  हुए हिस्सों में  बाढ़ों  के  बाद भी व्यापार 
चलता रहा, जो स्वयं महत्त्वपूर्ण है। खोज की स्तरीकृ त तिथि-निर्धारण, के वल उसका प्रकार नहीं, 
यह तय करेगा कि यह कौन-सी कहानी बताती है। यह सावधानी व्यवस्थित, सहकर्मी-समीक्षित 
पानी के  भीतर की खुदाई के  पक्ष को कमज़ो र नहीं, मज़ बूत करती है।

2. साहित्य और पुरातत्व को आख़ि रकार एक साथ पढ़ा  जा रहा है  — लंबे  समय तक पुहार की 
भव्यता सिलप्पदिकारम और पट्टिनप्पालै पर टिकी थी, जिन्हें  आलोचक काव्यात्मक 
अतिशयोक्ति मानते  थे। कार्बन तिथियाँ , तट से  बाहर की संरचनाएँ और अब आयातित मिट्टी के  
बर्तन कवियों के  वर्णन को भौतिक समर्थन देते  हैं । इस रोशनी में , उपे क्षित उत्सव के  बाद समुद्र  
द्वारा नगर को निगल लेने  की किं वदंती एक वास्तविक तटीय आपदा की सांस्कृ तिक स्मृति जान 
पड़ ती है। यह पद्धति अभ्यर्थियों के  लिए मायने रखती है : अभिसरित प्रमाणों पर बना इतिहास 
किसी अके ले  स्रोत से  अधिक मज़ बूत होता है।

3. समुद्र-तल के  रिंग कु एँ उतने ही विरासत के  प्रमाण हैं  जितना जलवायु  का अभिलेख — रिंग कु एँ 
ताज़े   पानी के  लिए सूखी ज़ मीन पर बनाए जाते  थे , इसलिए समुद्र  के  नीचे  मिले  कु एँ  एक ऐसी 
तटरेखा को चिह्नित करते  हैं  जो खिसक चुकी है। इनसे  संके तित पुरानदी-मार्ग दिखाता है  कि 
सदियों में  नदियाँ , तलछट और समुद्र-स्तर डेल्टा को कै से  पुनर्आकार देते  हैं । आज कावेरी डेल्टा 
अपरदन, लवणीय अंतर्वेधन और बढ़ ते  समुद्र-स्तर का सामना कर रहा है , और वही प्रक्रियाएँ 
जिन्होंने  पुहार को डु बोया, आज की बस्तियों पर भी काम कर रही हैं । इस प्रकार पुरातत्व यह 
दिखाकर तटीय क्षेत्र नियोजन को सूचित कर सकता है  कि तट कितनी दू र और कितनी तेज़ी  से  
बदला है।

4. राज्य-संचालित पुरातत्व की एक सांस्कृ तिक राजनीति है , और यह आवश्यक रूप से  कमज़ो री 
नहीं — कीलाडी और अब पूम्पुहार जैसी खुदाइयों में  तमिलनाडु  का निवेश तमिल प्राचीनता और 
पहचान के  दावे  का हिस्सा है। आलोचकों को चिंता है  कि राजनीतिक प्रेरणा व्याख्या को प्रमाण से  
आगे  बढ़ा  सकती है। इसका बचाव राज्य पुरातत्व को हतोत्साहित करना नहीं, बल्कि प्रकाशन, 
सहकर्मी समीक्षा और NIO व ASI जैसी राष्ट्री य संस्थाओं के  साथ सहयोग पर बल देना है। 
भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के  साथ साझेदारी एक आशाजनक संके त है , क्योंकि पानी के  
भीतर के  काम के  लिए समुद्री इंजीनियरिंग कौशल चाहिए, जो अके ले  पुरातत्वविदों के  पास नहीं 
होते।

5. समुद्री विरासत भारत की आज की हिंद महासागर कथा को सहारा देती है  — भारत अब सागर 
(SAGAR) जैसी पहलों और बंदरगाहों के  विकास के  माध्यम से  स्वयं को एक समुद्री राष्ट्र  के  रूप 
में  प्रस्तुत करता है , और विरासत सॉफ़् ट पावर देती है। ताम्र लिप्ति और पालुर से  होकर पुहार के  
रास्ते  दक्षिण-पूर्व एशिया, अरब और रोम तक फै ले  प्राचीन व्यापार के  प्रमाण इस कथा को 
ऐतिहासिक गहराई देते  हैं । जोखिम यह है  कि पुरातत्व को के वल ब्रां डिंग में  बदल दिया जाए; 
अवसर यह है  कि भारत की लंबी तटरेखा को जिस विशेषीकृ त क्षमता — ग़ो ताखोर, संरक्षण 
प्रयोगशालाएँ, स्थल-सुरक्षा — की ज़ रूरत है , उसमें  निवेश किया जाए।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 
(POSSIBLE MAINS 
QUESTION)

“उपनिवेशकाल से  बहुत पहले तमिल तट के  बंदरगाह एक विशाल हिंद महासागरीय आदान-प्रदान 
की कड़ि याँ  थे।” पूम्पुहार और अन्य स्थलों से  मिले  साहित्यिक व पुरातात्विक प्रमाणों के  संदर्भ में  
चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु  आदर्श 
दृष्टिकोण (MODEL 
APPROACH TO THE 
MAINS QUESTION)

1. भूमिका — कावेरी के  मुहाने  पर स्थित पूम्पुहार (कावेरीपूम्पट्टिनम) को एक आरंभिक चोल 
बंदरगाह के  रूप में  प्रस्तुत कीजिए और 2026 के  TNSDA–भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के  
निष्कर्षों  का हवाला दीजिए: एक पश्चिम एशियाई टॉरपीडो जार का टु कड़ा , चार रिंग कु एँ और 
250 से  अधिक मिट्टी के  टु कड़े ।

2. मुख्य भाग — साहित्यिक प्रमाण — पुहार के  बाज़ा रों, विदेशी व्यापारियों, बाघ-चिह्न और नगर 
के  समुद्र  में  डूबने की किं वदंती पर सिलप्पदिकारम, पट्टिनप्पालै और मणिमेकलै का उपयोग 
कीजिए; संगम काव्य में  यवनों और पे रिप्लस का उल्लेख कीजिए।

3. मुख्य भाग — पुरातात्विक प्रमाण — ईसा-पूर्व 5वीं–4वीं शताब्दी से  अस्तित्व का संके त देने  
वाली कार्बन तिथि, तट से  बाहर की ईंट संरचनाओं और महापाषाणकालीन मिट्टी के  बर्तनों, 
टॉरपीडो जार, अरिकामेडु  के  रोमन एम्फ़ो रा और सिक्कों के  ख़ ज़ा नों का हवाला दीजिए; गंगा के  
मैदानों, श्रीलंका और जावा से  आयात का उल्लेख कीजिए।

4. मुख्य भाग — नेटवर्क  और निरंतरता — ताम्र लिप्ति और पालुर को पुहार के  रास्ते  दक्षिण-पूर्व 
एशिया, अरब और रोम से  जोड़ ने  वाले  मार्गों , और लगभग 1025 ईस्वी में  श्रीविजय के  विरुद्ध 
बाद के  चोल नौसैनिक अभियानों का वर्णन कीजिए।
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5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि अभिसरित प्रमाण एक आरंभिक, वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था की 
पु ष्टि करते  हैं , और यह कि भारत के  तटों में  हो रहे  बदलावों को देखते  हुए पानी के  भीतर के  
पुरातत्व में  अधिक निवेश आवश्यक है।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं 
दृष्टिकोण 
(ADMINISTRATOR'S 
BRAINSTORM — Q & 
APPROACH)

प्रश्न 1. आप मयिलादुथुराई के  कलेक्टर हैं । पर्यटन को बढ़ा वा देते  हुए आप समुद्र  के  भीतर स्थित 
स्थल की रक्षा कै से  करें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  राज्य पुरातत्व विभाग के  साथ मिलकर स्थल का मानचित्रण करूँ गा 
और इसे  संरक्षण के  लिए अधिसूचित कराने  का अनुरोध करूँ गा ताकि मछली पकड़ ने  के  जाल, 
रेत खनन और नौका-लंगर स्थल को नुक़ सान न पहुँचाएँ। पर्यटन का कें द्र  अनियंत्रित गोताखोरी 
के  बजाय एक अच्छा तट-स्थित संग्र हालय और व्याख्या कें द्र  होना चाहिए। स्थानीय मछुआरों 
को स्थल-रक्षक के  रूप में  प्रशिक्षित और भुगतान किया जा सकता है , क्योंकि वे  इन जलक्षेत्रों को 
सबसे  अच्छे  से  जानते  हैं । आगंतुकों से  मिलने वाले  राजस्व से  संरक्षण का वित्त-पोषण हो सकता 
है।

प्रश्न 2. आप संस्कृ ति मंत्रालय में  हैं । आप भारत के  पानी के  भीतर के  पुरातत्व को कै से  मज़ बूत 
करें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  ASI, NIO, राज्य विभागों और समुद्री विश्वविद्यालयों को जोड़ ने  
वाला एक राष्ट्री य कार्यक्रम बनाऊँ गा, जिसमें  साझा गोताखोर दल, नावें  और संरक्षण 
प्रयोगशालाएँ हों। खोजों को दर्ज करने , तिथि-निर्धारण करने और प्रकाशित करने के  मानक 
प्रोटोकॉल वैज्ञानिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करें गे। युवा पुरातत्वविदों के  लिए समुद्री पद्धतियों 
में  प्रशिक्षण छात्रवृत्तियाँ  क्षमता निर्माण करें गी। प्रमुख स्थलों को ऐतिहासिक महत्त्व और तटीय 
अपरदन से  ख़ तरे , दोनों के  आधार पर प्राथमिकता दी जा सकती है।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : क्या पुरातत्व का उपयोग क्षेत्रीय गौरव के  लिए किया जा रहा 
है , और क्या यह एक समस्या है?

 दृष्टिकोण (Approach): विरासत पर गर्व स्वाभाविक है  और सार्वजनिक वित्त-पोषण व रुचि को 
गति दे  सकता है , जैसा कीलाडी ने  दिखाया। यह तभी समस्या बनता है  जब प्रमाण की जाँच होने  
से  पहले ही निष्कर्ष घोषित कर दिए जाएँ। उत्तर पारदर्शिता में  है : रिपोर्ट प्रकाशित करना, 
सहकर्मी समीक्षा आमंत्रित करना, और राष्ट्री य व अंतरराष्ट्री य विशेषज्ञों के  साथ सहयोग करना। 
अच्छा विज्ञान उन दावों से  बेहतर गौरव की सेवा करता है  जो बाद में  ढह जाते  हैं ।

पृष्ठ (Page) 97



UPSC Darpan · 28  सितंबर 2026

9. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

         आंतरिक सुरक्षा के वल हिंसा रोकने के बारे में नहीं है ;                 यह इस बारे में भी है कि राज्य अपने द्वारा इस्तेमाल किए गए बल का हिसाब
  ।             कै से देता है लेह में पु लिस गोलीबारी में चार लोगों की मृत्यु के एक वर्ष बाद,      न्यायिक जाँच के निष्कर्ष अप्रकाशित हैं ,  मुआवज़ा

 विवादित है ,                     और जिस कार्यकर्ता को कभी राष्ट्री य सुरक्षा के लिए ख़ तरा मानकर हिरासत में लिया गया था वह अब स्वतंत्र होकर
    ।        पूछ रहा है कि क्यों राज्य इन प्रश्नों का उत्तर कै से देता है ,             यह तय करेगा कि एक संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र दिल्ली को संरक्षक के
        ।रूप में देखता है या प्रतिपक्षी के रूप में

9.1  लेह गोलीबारी के  एक वर्ष बाद सोनम वांगचुक ने जस्टिस चौहान जाँ च रिपोर्ट  और ₹1 करोड़  मुआवज़े  की माँ ग की
 समाचार (THE NEWS)  लेह / नई दिल्ली। द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू  के  अनुसार जलवायु  कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने  रविवार को 

लेह में  24 सितंबर, 2025 को हुई हिंसा की न्यायिक जाँच की रिपोर्ट जारी करने , पीड़ि त परिवारों के  लिए अधिक मुआवज़े   और उन लोगों 
के  विरुद्ध आपराधिक मामले वापस लेने  की माँग की, जो उनके  अनुसार हिंसा में  शामिल नहीं थे। राज्य के  दर्जे  और लद्दाख को संविधान 
की छठी अनुसूची में  शामिल करने की माँग को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शनों के  दौरान पु लिस गोलीबारी में  चार लोग मारे  गए थे; द हिंदू  
घायलों की संख्या लगभग 80 बताता है , जबकि एक्सप्रेस, श्री वांगचुक के  बयान के  हवाले से , कहता है  कि एक अन्य व्यक्ति ने  
आत्महत्या से  जान दे  दी और अनेक लोग घायल हुए। जाँच का नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के  पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी.एस. चौहान 
कर रहे  हैं । द हिंदू  के  अनुसार श्री वांगचुक ने  कहा, “लगभग एक वर्ष बीत जाने  के  बाद भी लद्दाख अभी भी निष्कर्षों  की प्रतीक्षा कर रहा 
है। गोली चलाने  का आदेश किसने दिया? क्या जीवित गोला-बारूद इस्तेमाल करने से  पहले भीड़  नियंत्रण के  सभी निर्धारित चरण पूरे  
किए गए थे? लोगों को शरीर के  संवेदनशील अंगों पर क्यों लगा?” उन्होंने  कहा, “लोगों को सच्चाई जानने दीजिए।” उन्होंने  मारे  गए 
चारों में  से  प्रत्येक के  परिजनों के  लिए लद्दाख प्रशासन द्वारा घोषित ₹15 लाख को अपर्याप्त बताया। उन्होंने  पूछा, “क्या ₹15 लाख कभी 
किसी माँ  को उसके  बेटे  का, पत्नी को उसके  पति का, या बच्चों को उनके  पिता का मूल्य चुका सकते  हैं ?” और माँग की कि परिवारों को 
उसी सिद्धांत पर मुआवज़ा  दिया जाए जैसा NEET प्रश्न-पत्र लीक से  प्रभावित लोगों को दिया गया, “जिन्हें  ₹1 करोड़  का आश्वासन 
दिया गया था”। अभियोजन के  संबंध में , उनके  बयान के  अनुसार 87 लोगों को आरोपी के  रूप में  पहचाना गया और 81 को गिरफ़् तार कर 
उनके  विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही चलाई गई; प्रशासन ने  20 के  विरुद्ध मामले वापस लेने  को मंज़ू री दी है। श्री वांगचुक ने  राष्ट्री य 
सुरक्षा अधिनियम (National Security Act — NSA) के  अंतर्गत अपनी ख़ु द की हिरासत पर भी सवाल उठाया — यह ऐसा कानून है  जो 
सुरक्षा या लोक व्यवस्था के  लिए ख़ तरे  को रोकने के  वास्ते  बिना विचारण हिरासत में  रखने की अनुमति देता है। एक्सप्रेस के  अनुसार 
उन्हें  26 सितंबर, 2025 को हिरासत में  लिया गया और लगभग छह महीने जोधपुर कें द्रीय कारागार में  रखा गया; सर्वोच्च न्यायालय में  
इसे  चुनौती दिए जाने  के  दौरान 14 मार्च, 2026 को हिरासत आदेश वापस ले लिया गया। द हिंदू  कहता है  कि उन्हें  “हिंसा के  दो दिन 
बाद” 27 सितंबर को NSA के  अंतर्गत गिरफ़् तार किया गया; इस प्रकार दोनों अख़ बारों में  एक दिन का अंतर है। उन्होंने  पूछा, “यदि मैं  
वास्तव में  राष्ट्री य सुरक्षा या लोक व्यवस्था के  लिए इतना बड़ा  ख़ तरा था कि मुझे  लद्दाख से  हटाकर NSA के  अंतर्गत रखना पड़ा , तो 
आज मैं  स्वतंत्र क्यों हूँ?” — और उन छह महीनों के  लिए जवाबदेही माँगी। यह ख़ बर इस पत्रिका के  22 सितंबर के  उस कार्ड के  बाद आई 
है  जिसमें  लद्दाख के  लिए कें द्र  के  नए अनुच्छे द 371K के  प्रस्ताव का ज़ि क्र था; आज नया यह है  कि जयंती के  अवसर पर रिपोर्ट, मुआवज़े   
और मामले वापस लेने  की माँग की गई है। पाठ्यक्रम से  जुड़ा व: सामान्य अध्ययन-3 — आंतरिक सुरक्षा और सुरक्षा बलों की भूमिका, 
और सामान्य अध्ययन-2 — मूल अधिकार और क्षेत्रों के  लिए विशेष प्रावधान।

एक पंक्ति में  पूरी श्रृं खला (THE CHAIN IN ONE LINE)
2019 में  लद्दाख बिना विधानसभा वाला कें द्रशासित प्रदेश बन जाता है , और भूमि, रोज़ गार व पहचान को लेकर आशंकाएँ बढ़ ती हैं  → 
राज्य के  दर्जे  और छठी अनुसूची संरक्षण की माँ ग को लेकर एक आंदोलन खड़ा  होता है , जिसका सबसे  जाना-पहचाना चेहरा सोनम 
वांगचुक बनते  हैं  → 24 सितंबर, 2025 को लेह में  विरोध-प्रदर्शन हिंसक हो जाते  हैं  और पुलिस गोलीबारी में  चार लोगों की मृत्यु  हो 
जाती है  → श्री वांगचुक को NSA के  अंतर्गत हिरासत में  लिया जाता है  और जस्टिस बी.एस. चौहान के  अंतर्गत एक न्यायिक जाँ च 
बैठाई जाती है  → मार्च 2026 में  हिरासत वापस ले ली जाती है , पर एक वर्ष बाद भी रिपोर्ट  अप्रकाशित है , मुआवज़ा  विवादित है , और 
अधिकांश आरोपी अभी भी विचारण का सामना कर रहे  हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध 
(STATIC SYLLABUS 
LINKAGE)

1. राष्ट्री य सुरक्षा अधिनियम, 1980 बारह महीने तक की निवारक हिरासत की अनुमति देता है  
— NSA की धारा 3 कें द्र  या राज्य सरकार को, और यदि राज्य द्वारा सशक्त किया जाए तो ज़ि ला 
मजिस्ट्रे टों या पु लिस आयुक्तों को, किसी व्यक्ति को ऐसा आचरण करने से  रोकने के  लिए 
हिरासत में  लेने  का अधिकार देती है  जो भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के  साथ संबंधों, भारत 
या राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, या समुदाय के  लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के  
रखरखाव के  प्रतिकू ल हो। ज़ि ला मजिस्ट्रे ट या पु लिस आयुक्त द्वारा पारित आदेश तब तक 
निष्प्रभावी हो जाता है  जब तक राज्य सरकार बारह दिनों के  भीतर उसे  मंज़ू री न दे। आधार 
सामान्यतः पाँच दिनों के  भीतर बताए जाने  चाहिए, और असाधारण मामलों में  अभिलिखित 
कारणों सहित पंद्रह दिनों के  भीतर, ताकि निरुद्ध व्यक्ति अभ्यावेदन कर सके । मामले को उच्च 
न्यायालय के  न्यायाधीश बनने योग्य तीन व्यक्तियों की एक सलाहकार बोर्ड को भेजना ज़ रूरी 
है , और हिरासत की अधिकतम अवधि हिरासत की तारीख़  से  बारह महीने  है।

2. अनुच्छे द 22 निवारक हिरासत को एक अपवाद के  रूप में , प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों के  साथ, 
अनुमति देता है  — अनुच्छे द 22(1) और (2) गिरफ़् तार व्यक्ति को गिरफ़् तारी के  आधार बताए 
जाने , वक़ी ल से  परामर्श करने  और 24 घंटे  के  भीतर मजिस्ट्रे ट के  सामने पेश किए जाने  के  
अधिकार की गारंटी देते  हैं , पर अनुच्छे द 22(3) निवारक हिरासत को इन संरक्षणों से  बाहर रखता 
है। इसके  बजाय, अनुच्छे द 22(4) तीन महीने  से  अधिक हिरासत को तब तक निषिद्ध करता है  
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जब तक कोई सलाहकार बोर्ड पर्याप्त कारण न बताए, और अनुच्छे द 22(5) यह अपेक्षा रखता है  
कि आधार यथासंभव शीघ्र  बताए जाएँ और अभ्यावेदन का अवसर दिया जाए। इस प्रकार 
निवारक हिरासत ही एकमात्र ऐसी स्थिति है  जिसमें  स्वयं संविधान बिना विचारण स्वतंत्रता से  
वंचित करने की अनुमति देता है। न्यायालय अनुच्छे द 32 और 226 के  अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण 
(habeas corpus) के  माध्यम से  ऐसी हिरासतों की समीक्षा करते  हैं , और इन सुरक्षा उपायों में  
किसी भी चूक को आदेश के  लिए घातक मानते  हैं ।

3. लद्दाख बिना विधानसभा वाला कें द्रशासित प्रदेश है , और छठी अनुसूची वह संरक्षण है  जिसकी 
वह माँ ग कर रहा है  — जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने  31 अक्टूबर, 2019 से  
लद्दाख को बिना विधानसभा वाला कें द्रशासित प्रदेश बनाया, जिसका प्रशासन अनुच्छे द 239 के  
अंतर्गत उपराज्यपाल करते  हैं । लेह और कारगिल की लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदें  
एक अलग क़ा नून के  अंतर्गत अस्तित्व में  हैं  पर उनकी शक्तियाँ  सीमित हैं । अनुच्छे द 244(2) 
और 275(1) के  माध्यम से  लागू छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ो रम के  
जनजातीय क्षेत्रों में  भूमि, वनों और रीति-रिवाजों पर विधायी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों 
वाली स्वायत्त ज़ि ला परिषदों का प्रावधान करती है। लद्दाख की जनसंख्या अत्यधिक अनुसूचित 
जनजाति की है , जो इस माँग का आधार है ; इसी महीने  पहले रिपोर्ट किया गया कें द्र  का 
अनुच्छे द 371K का प्रस्ताव विशेष प्रावधान का एक वैकल्पिक मॉडल होगा।

4. पुलिस गोलीबारी के  लिए जवाबदेही के  उपकरण एक न्यायिक आयोग और बल-प्रयोग से  जुड़े   
नियम हैं  — जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (Commissions of Inquiry Act, 1952) के  अंतर्गत 
उपयुक्त सरकार सार्वजनिक महत्त्व के  किसी निश्चित मामले की जाँच के  लिए आयोग नियुक्त 
कर सकती है , और रिपोर्ट को की गई कार्रवाई के  ज्ञापन के  साथ इसके  प्रस्तुत होने के  छह महीने  
के  भीतर संसद या राज्य विधानमंडल के  सामने रखा जाना चाहिए। किसी आयोग के  निष्कर्ष 
अनुशंसात्मक होते  हैं , बाध्यकारी नहीं, और सरकारें  कभी-कभी उन्हें  प्रकाशित करने में  विलंब 
करती हैं  या कभी प्रकाशित ही नहीं करतीं; जब किसी कें द्रशासित प्रदेश में  विधानमंडल ही न हो 
तो कानून यह नहीं बताता कि रिपोर्ट कहाँ  जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 
पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की उस व्यवस्था को आगे बढ़ा ती है  जिसके  अंतर्गत कोई कार्यपालक 
मजिस्ट्रे ट या पु लिस अधिकारी किसी ग़ै र-क़ा नूनी जमाव को तितर-बितर होने  का आदेश दे  
सकता है  और नागरिक बल का प्रयोग कर सकता है , और सशस्त्र बलों की मदद के वल अंतिम 
उपाय के  रूप में , न्यूनतम संभव बल के  साथ, माँग सकता है। बल और आग्नेयास्त्रों के  प्रयोग पर 
संयुक्त राष्ट्र  के  1990 के  मूल सिद्धांत (UN Basic Principles on the Use of Force and 
Firearms by Law Enforcement Officials, 1990) यह अंतरराष्ट्री य मानक तय करते  हैं  कि 
प्राणघातक बल का प्रयोग के वल तभी किया जाए जब जीवन बचाने  के  लिए वह पूर्णतः 
अपरिहार्य हो।

यूपीएससी को यह विषय क्यों 
पसंद है  (WHY UPSC LOVES 
THIS — TREND)

1. सामान्य अध्ययन-3 सीमावर्ती क्षेत्रों में  आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन की चुनौतियों के  बारे  में  पूछता 
है  — UPSC आंतरिक सुरक्षा में  बाहरी राज्य और ग़ै र-राज्य तत्वों की भूमिका के  बारे  में  और 
सीमावर्ती क्षेत्रों में  सुरक्षा चुनौतियों के  बारे  में  पूछ चुका है। चीन और पाकिस्तान से  सीमा साझा 
करने  वाला लद्दाख दिखाता है  कि एक सीमांत क्षेत्र में  घरेलू असंतोष स्वयं एक सुरक्षा प्रश्न कै से  
बन जाता है।

2. सामान्य अध्ययन-2 नियमित रूप से  निवारक हिरासत और मूल अधिकारों के  बारे  में  पूछता है  
— व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्री य सुरक्षा के  बीच संतुलन पर, और NSA व UAPA जैसे  
कानूनों पर प्रश्न बार-बार आते  हैं । छह महीने बाद वापस ली गई हिरासत, जबकि वह सर्वोच्च 
न्यायालय में  चुनौती के  अधीन थी, एक स्वच्छ के स-स्टडी है।

3. क्षेत्रों के  लिए विशेष प्रावधान प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में  बार-बार आने वाला क्षेत्र है  
— पाँचवीं और छठी अनुसूची, अनुच्छे द 371 और उसकी उपधाराएँ, तथा कें द्रशासित प्रदेशों की 
स्थिति अक्सर परखी जाती हैं । लद्दाख की बहस, जिसमें  अब प्रस्तावित अनुच्छे द 371K भी 
शामिल है , इन तीनों को एक साथ जोड़ ती है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु  मुख्य तथ्य 
(PRELIMS NUGGETS)

● राष्ट्री य सुरक्षा अधिनियम, 1980 के  अंतर्गत हिरासत की अधिकतम अवधि हिरासत की 
तारीख़  से  बारह महीने  है।

● संविधान के  अनुच्छे द 22(4) के  अंतर्गत, निवारक हिरासत का प्रावधान करने वाला कोई 
भी कानून तीन महीने  से  अधिक हिरासत को तब तक अधिकृ त नहीं कर सकता जब तक 
सलाहकार बोर्ड पर्याप्त कारण न बताए।

● संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ो रम के  जनजातीय क्षेत्रों 
पर लागू होती है।

● जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के  अंतर्गत लद्दाख 31 अक्टूबर, 2019 को 
बिना विधानसभा वाला कें द्रशासित प्रदेश बना।
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● जाँच आयोग अधिनियम, 1952 के  अंतर्गत जाँच आयोग के  निष्कर्ष सरकार के  लिए 
अनुशंसात्मक होते  हैं , बाध्यकारी नहीं।

● राष्ट्री य सुरक्षा अधिनियम के  अंतर्गत सलाहकार बोर्ड में  तीन ऐसे  व्यक्ति होते  हैं  जो 
उच्च न्यायालय के  न्यायाधीश हैं , रह चुके  हैं , या बनने योग्य हैं ।

● संविधान के  अनुच्छे द 244(2) और 275(1) छठी अनुसूची को प्रभावी बनाते  हैं ।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. एक अप्रकाशित जाँ च रिपोर्ट  उसी उद्देश्य को विफल कर देती है  जिसके  लिए उसे  आदेशित 
किया गया था — पु लिस गोलीबारी के  बाद न्यायिक जाँच ठीक इसीलिए नियुक्त की जाती है  
ताकि तथ्यों को स्वतंत्र रूप से  स्थापित करके  जन-विश्वास बहाल किया जा सके । यदि रिपोर्ट 
एक वर्ष बाद भी अप्रकाशित है , तो राज्य को इसे  आदेशित करने का श्रेय तो मिल जाता है , पर 
उसका उत्तर देने  का अनुशासन नहीं निभाना पड़ ता। श्री वांगचुक के  तीन प्रश्न — गोली चलाने  
का आदेश किसने दिया, क्या क्रमिक चरण समाप्त कर लिए गए थे , लोगों को संवेदनशील अंगों 
पर क्यों लगा — बल-प्रयोग की आनुपातिकता (proportionality) के  मानक परीक्षण हैं , और 
के वल रिपोर्ट ही इनका उत्तर दे  सकती है। प्रतितर्क  यह है  कि प्रकाशन 81 गिरफ़् तार लोगों के  
लंबित अभियोजन को पूर्वाग्र हित कर सकता है ; पर इस चिंता का समाधान नाम गोपनीय रखकर 
किया जा सकता है , बल-प्रयोग पर निष्कर्षों को रोककर नहीं।

2. वापस ली गई हिरासत एक ऐसा प्रश्न उठाती है  जिसका उत्तर कानून आसानी से  नहीं देता — 
NSA निवारक है: यह किसी व्यक्ति ने  क्या किया, इसके  लिए नहीं बल्कि प्राधिकारी को लगता 
है  वह क्या कर सकता है , इसके  लिए हिरासत में  लेता है। श्री वांगचुक का तर्क  — यदि मैं  ख़ तरा 
था तो मैं  स्वतंत्र क्यों हूँ ; यदि नहीं, तो छह महीनों का जवाब कौन देगा — निवारक हिरासत की 
उस कमज़ो री को उजागर करता है  कि उसका औचित्य कभी किसी विचारण में  परखा ही नहीं 
जाता। सर्वोच्च न्यायालय में  चुनौती की सुनवाई के  दौरान हिरासत वापस लिए जाने  का अर्थ 
यह हुआ कि न्यायालय ने  कभी यह निर्णय नहीं दिया कि आधार वैध थे  या नहीं। राज्य यह तर्क  
दे  सकता है  कि तनाव कम होने  से  लोक व्यवस्था को ख़ तरा टल गया, जो क़ा नूनी रूप से  पर्याप्त 
है। पर जब कोई हिरासत न्यायिक जाँच से  ठीक पहले समाप्त हो जाती है , तो यह संदेह को 
जन्म देती है  कि वह उस जाँच में  टिकती नहीं, और इससे  कानून पर ही भरोसा कमज़ो र होता है।

3. मुआवज़ा  किसी सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए, सुर्ख़ि यों की तुलना का नहीं — श्री 
वांगचुक की ₹1 करोड़  की माँग NEET प्रश्न-पत्र लीक के  पीड़ि तों से  तुलना पर टिकी है , जो 
अलंकारिक रूप से  प्रभावशाली है  पर विधिक मानक नहीं है। भारतीय अदालतों ने  राज्य एजें टों 
द्वारा किए गए मृत्युओं के  लिए अनुच्छे द 21 के  उल्लंघन के  सार्वजनिक-विधि उपचार के  रूप में  
मुआवज़ा  दिया है , और तार्कि क सिद्धांत यह है  कि राज्य के  हाथों हुई मृत्यु  के  लिए कम-से-कम 
उतना मुआवज़ा  तो मिलना ही चाहिए जितना कोई अदालत देती, न कि कोई मनमाना आँकड़ा । 
₹15 लाख कई मामलों में , विशेषकर युवा कमाऊ सदस्यों के  लिए, इस मानदंड से  कम हो सकते  
हैं । पु लिस गोलीबारी से  हुई मृत्यु  के  मुआवज़े   के  लिए राज्यों में  लागू एक पारदर्शी सूत्र इस मुद्दे  
को राजनीति से  बाहर निकाल देगा।

4. विरोध-प्रदर्शन की हिंसा के  बाद सामूहिक अभियोजन एक लोक-व्यवस्था की समस्या को 
स्थायी असंतोष में  बदल सकता है  — लद्दाख जैसे  छोटे  समाज में  87 आरोपी और 81 
गिरफ़् तारियाँ  अनेक परिवारों को छूती हैं । श्री वांगचुक का यह भेद — जिनके  विरुद्ध हिंसा के  
विश्वसनीय साक्ष्य हों उन्हीं पर अभियोजन चलाया जाए, राहगीरों और शांतिदूतों के  विरुद्ध 
मामलों की समीक्षा की जाए — वही है  जिसे  किसी भी सुदृढ़  अभियोजन नीति को अपनाना 
चाहिए। 20 मामलों की वापसी को प्रशासन की मंज़ू री बताती है  कि वह इसे  आंशिक रूप से  
स्वीकार करता है। शेष मामलों पर निर्णय में  विलंब असंतोष को जीवित रखता है , जो किसी 
सीमावर्ती क्षेत्र में  के वल विधिक ही नहीं, सुरक्षा से  जुड़ी  लागत भी है।

5. सीमांत क्षेत्र में  वैधता स्वयं एक सुरक्षा-संपत्ति है  — लद्दाख चीन और पाकिस्तान से  सीमा साझा 
करता है , और उसके  लोगों ने  ऐतिहासिक रूप से  स्काउट और मुख़ बिरों सहित सशस्त्र बलों के  
साथ निकट सहयोग किया है। वहाँ  अलगाव के  ऐसे  रणनीतिक परिणाम होते  हैं  जो देश के  भीतरी 
हिस्सों में  पैदा नहीं होते। कें द्र  का बताया गया अनुच्छे द 371K प्रस्ताव दिखाता है  कि वह एक 
राजनीतिक समाधान की तलाश में  है , पर गोलीबारी की रिपोर्ट रोके  रखते  हुए हस्ताक्षरित कोई 
समाधान कम विश्वसनीयता रखेगा। रिपोर्ट प्रकाशित करना, सिद्धांत के  आधार पर मुआवज़ा  
तय करना, और कमज़ो र मामलों को बंद करना राज्य को बहुत कम क़ी मत पर पड़े गा और पर्याप्त 
भरोसा कमा देगा।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न 
(POSSIBLE MAINS 
QUESTION)

“निवारक हिरासत और विरोध-प्रदर्शनकारियों के  विरुद्ध बल-प्रयोग, लोक व्यवस्था और नागरिक 
स्वतंत्रताओं के  बीच संतुलन की परीक्षा लेते  हैं ।” सितंबर 2025 से  लद्दाख में  हुई घटनाओं के  संदर्भ 
में  इस कथन का परीक्षण कीजिए, और सुझाइए कि सुरक्षा से  समझौता किए बिना जवाबदेही को 
कै से  मज़ बूत किया जा सकता है। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु  आदर्श 1. भूमिका — याद दिलाइए कि राज्य के  दर्जे  और छठी अनुसूची के  लिए हुए विरोध-प्रदर्शनों के  
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दृष्टिकोण (MODEL 
APPROACH TO THE 
MAINS QUESTION)

दौरान 24 सितंबर, 2025 को लेह में  पु लिस गोलीबारी में  चार लोग मारे  गए थे; सोनम वांगचुक 
को NSA के  अंतर्गत हिरासत में  लिया गया, 14 मार्च, 2026 को आदेश वापस लिए जाने  के  बाद 
रिहा हुए, और अब जस्टिस बी.एस. चौहान जाँच रिपोर्ट की माँग कर रहे  हैं ।

2. मुख्य भाग — निवारक हिरासत — अनुच्छे द 22(3)–(7) और NSA के  आधारों, सलाहकार बोर्ड 
तथा बारह महीने  की अधिकतम सीमा की व्याख्या कीजिए; न्यायिक समीक्षा से  पहले ही 
समाप्त हो जाने  वाली हिरासतों की समस्या और ग़ लत हिरासत के  लिए जवाबदेही के  अभाव 
पर चर्चा कीजिए।

3. मुख्य भाग — बल-प्रयोग — BNSS व्यवस्था और पु लिस नियमावलियों के  अंतर्गत क्रमिक 
भीड़ -नियंत्रण प्रक्रिया, न्यूनतम बल के  सिद्धांत और 1990 के  संयुक्त राष्ट्र  मूल सिद्धांतों की 
व्याख्या कीजिए; न्यायिक आयोगों की भूमिका और सीमाओं, जिसमें  रिपोर्ट का अप्रकाशित 
रहना भी शामिल है , पर चर्चा कीजिए।

4. मुख्य भाग — जवाबदेही मज़ बूत करना — जाँच रिपोर्ट के  समयबद्ध प्रकाशन, पु लिस कार्रवाई में  
हुई मृत्युओं के  लिए एकसमान मुआवज़ा  सूत्र, हिंसक तत्वों को राहगीरों से  अलग करने के  लिए 
अभियोजनों की समीक्षा, और लद्दाख के  लिए संवैधानिक सुरक्षा-उपायों पर संवाद सुझाइए।

5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि किसी संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में  राज्य की कार्रवाई की वैधता 
स्वयं सुरक्षा का एक घटक है , और पारदर्शिता इसे  कमज़ो र नहीं, मज़ बूत करती है।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं 
दृष्टिकोण 
(ADMINISTRATOR'S 
BRAINSTORM — Q & 
APPROACH)

प्रश्न 1. आप लद्दाख में  उपराज्यपाल के  सलाहकार हैं । क्या आप अभी जाँ च रिपोर्ट  प्रकाशित 
करने की सिफ़ा रिश करें गे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  प्रकाशन की सिफ़ा रिश करूँ गा, और गोपनीयता के वल वहीं रखूँगा 
जहाँ  किसी विशिष्ट लंबित विचारण को पूर्वाग्र हित करने या गवाहों को ख़ तरे  में  डालने की 
आशंका हो। जाँच का उद्देश्य जन-विश्वास था, और एक वर्ष की चु प्पी उसे  पहले ही क्षति पहुँचा 
चुकी है। प्रकाशन के  साथ एक कार्रवाई-रिपोर्ट भी होनी चाहिए, जिसमें  बताया जाए कि प्रशासन 
किन सिफ़ा रिशों को स्वीकार करता है। यदि अधिकारी दोषी पाए जाते  हैं , तो कार्रवाई होनी 
चाहिए, ठीक वैसे  ही जैसे  प्रदर्शनकारियों के  विरुद्ध की जा रही है।

प्रश्न 2. एक बड़े   विरोध-प्रदर्शन का सामना कर रहे  ज़ि ला मजिस्ट्रे ट के  रूप में , जो हिंसक होता जा 
रहा है , किसी भी गोलीबारी से  पहले आप कौन-से  क़ दम उठाएँगे?

 दृष्टिकोण (Approach): मैं  पहले सामुदायिक नेताओं के  माध्यम से  बातचीत का प्रयास करूँ गा, 
फिर जमाव को ग़ै र-क़ा नूनी घोषित करके  स्पष्ट, अभिलिखित घोषणा में  इसे  तितर-बितर होने  का 
आदेश दूँ गा। यदि वह तितर-बितर न हो, तभी मैं  अश्रु  गैस और जल-तोप जैसे  न्यूनतम बल का 
प्रयोग अधिकृ त करूँ गा, धीरे -धीरे  बढ़ा ते  हुए, और लक्ष्य चोट पहुँचाना नहीं बल्कि तितर-बितर 
करना होगा। आग्नेयास्त्र के वल जीवन बचाने  के  अंतिम उपाय के  रूप में  इस्तेमाल होंगे , आदेश 
लिखित रूप में  दर्ज होंगे  और निशाना कमर से  नीचे  रखा जाएगा। मैं  सु निश्चित करूँ गा कि 
चिकित्सा दल तैयार रहें  और किसी भी हताहत होने  पर तुरंत मजिस्ट्रियल जाँच का आदेश दूँ गा।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : क्या नए आपराधिक कानूनों के  होते  हुए भी लोकतंत्र में  NSA 
की अब भी ज़ रूरत है?

 दृष्टिकोण (Approach): कु छ विरल स्थितियाँ  होती हैं , जैसे  सांप्रदायिक हिंसा या तोड़ -फोड़  का 
आसन्न ख़ तरा, जहाँ  अपराध होने  की प्रतीक्षा करना ग़ै र-ज़ि म्मेदाराना होगा, इसलिए किसी 
निवारक शक्ति का एक स्थान है। पर यह शक्ति असहमति के  विरुद्ध दुरुपयोग की आशंका रखती 
है , क्योंकि यह व्यक्तिनिष्ठ संतु ष्टि पर आधारित है  और विचारण से  बच जाती है। मैं  कानून तो 
बनाए रखूँगा पर सुरक्षा उपाय मज़ बूत करूँ गा: सलाहकार बोर्ड की तेज़  समीक्षा, हिरासतों और 
वापसियों के  वार्षिक आँकड़ों  का प्रकाशन, और जहाँ  हिरासत अनुचित पाई जाए वहाँ  मुआवज़ा । 
लोकतंत्र की कसौटी यह नहीं कि उसके  पास ऐसी शक्तियाँ  हैं  या नहीं, बल्कि यह है  कि वह उनका 
प्रयोग कितनी संयमित और जवाबदेह ढंग से  करता है।
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9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित के स स्टडी (Ethics & Administrator's 
Corner — Integrative Case Studies)

           ये तीन के स स्टडी आज के समाचार पत्रों की कहानियों को जीएस4-  शैली (GS4-style)       ।  के परिदृश्यों में एक साथ पिरोती हैं आदर्श
 दृष्टिकोण (Model Approach)         पढ़ ने से पहले प्रश्नों को कागज़ पर हल करें ,            जिसे नामित बिंदुओं के रूप में लिखा गया है ताकि आप

    के वल अपने निष्कर्षों की नहीं,         ।बल्कि अपनी संरचना की भी इससे तुलना कर सकें

प्रकरण 1 — पश्चिम दिल्ली की सड़ क पर एक थप्पड़ , और दो नेताओं के  बीच फँ सा इंजीनियर
 परिदृश्य (SCENARIO)  रविवार को पश्चिम दिल्ली के  तिलक नगर में  एक सड़ क निरीक्षण के  दौरान, लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री 

परवेश साहिब सिंह को कै मरे  में  एक युवक को थप्पड़  मारते  देखा गया, जो आम आदमी पार्टी (AAP) के  तिलक नगर विधायक जरनैल 
सिंह के  कहने पर उस दौरे  का लाइव प्रसारण कर रहा था। अख़ बारों में  आए विवरण के  अनुसार, मंत्री एक नई बिछाई गई सड़ क का 
निरीक्षण करने गए थे , इसके  पहले  विधायक ने  पार्टी कार्यकर्ताओं के  साथ मिलकर हाथ से  सड़ क की सतह के  हिस्से  उधेड़  दिए थे  और 
कै मरे  पर उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। जैसे  ही यह टकराव भीड़  खींचने  लगा, मंत्री को अपनी गाड़ी  की ओर लौटते  देखा गया, 
तभी उनका सामना विधायक के  उस सहयोगी से  हुआ जो कार्यवाही रिकॉर्ड कर रहा था, और आरोप है  कि सुरक्षाकर्मियों के  हस्तक्षेप 
करने  से  पहले उन्होंने  उसे  थप्पड़  जड़  दिया। मंत्री ने  बाद में  विधायक पर सड़ क ठेके दार से  'कमीशन' माँगने  का आरोप लगाया, जिसके  
कारण, उन्होंने  कहा, उन्हें  सबसे  पहले स्थल का निरीक्षण करने के  लिए प्रे रित होना पड़ा ; वहीं विधायक के  खेमे  ने  पलटवार करते  हुए मंत्री 
पर आरोप लगाया कि उन्होंने  के वल एक सार्वजनिक निरीक्षण की फिल्मांकन कर रहे  नागरिक पर हमला किया। पश्चिम दिल्ली की 
पु लिस उपायुक्त ने  पु ष्टि की कि दोनों पक्षों से  शिकायतें  मिली हैं  और प्रारं भिक जाँच जारी है , लेखन के  समय तक कोई प्राथमिकी (FIR) 
दर्ज नहीं हुई थी। मंत्री ने  अलग से  दावा किया कि AAP कार्यकर्ताओं ने  उन्हें  और उनके  परिवार को अपशब्द कहे , जिसके  कारण उन्होंने  
'किसी भी आम आदमी की तरह' प्रतिक्रिया दी, जबकि विपक्ष ने  इस प्रकरण को एक और उदाहरण के  रूप में  पढ़ा  जिसमें  एक निर्वाचित 
पदाधिकारी सार्वजनिक सड़ क को अपना क्षेत्र और एक युवक के  फोन को अधिकार की बजाय उकसावे  के  रूप में  देखता है। अब कल्पना 
कीजिए कि आप उस PWD मंडल के  कार्यपालक अभियंता हैं  जो इसी सड़ क के  लिए ज़ि म्मेदार है , और उस सुबह के  निरीक्षण में  मौजूद 
थे। आपने ही निर्माण की निगरानी की थी, आप ठेके दार को जानते  हैं , और आपने अलग से , एक से  अधिक स्रोतों से  यह भी सुना है  कि 
विधायक के  कार्यालय ने ही अतीत में  नगरपालिका वार्ड के  कार्य में  राजनीतिक संरक्षण के  बदले छोटी-मोटी गुणवत्ता संबंधी खामियों 
को नज़ रअंदाज़  करने  के  लिए आप पर दबाव डाला था। अब आपको स्थल पर जो हुआ उस पर अपना तथ्यात्मक नोट लिखना है  — एक 
ऐसा नोट जिसे  विभाग, पु लिस और संभवतः न्यायालय भी पढ़े गा — जबकि मंत्री का कार्यालय और विधायक का खेमा दोनों 
अनौपचारिक रूप से , अलग-अलग शब्दों में , आपसे  यह सुनिश्चित करने को कह रहे  हैं  कि आपका नोट उनकी 'मदद' करे ।

प्रश्न 1. उन नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए जो तब उत्पन्न होते  हैं  जब किसी घटना का किसी क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा तैयार तथ्यात्मक 
विवरण दो प्रतिस्पर्धी राजनीतिक पक्षों द्वारा अनौपचारिक रूप से  माँगा जाए। इंजीनियर के  लिए व्यक्तिगत रूप से  कौन-से  मूल्य दाँव 
पर हैं , और जनता के  प्रति क्या कर्तव्य है?

प्रश्न 2. कार्यपालक अभियंता के  रूप में  आप अपने नोट में  क्या लिखें गे , और सड़ क की गुणवत्ता संबंधी उस आरोप को कै से  संभालें गे  जिसने 
यह टकराव शुरू किया, चाहे  थप्पड़  में  कौन सही था इससे  परे?

प्रश्न 3. क्या सार्वजनिक निरीक्षण के  दौरान सवाल किए जाने  और फिल्माए जाने  पर मंत्री की प्रतिक्रिया आनुपातिक थी? अपने उत्तर को 
आनुपातिकता के  सिद्धांत के  आधार पर तैयार कीजिए, जैसा कि यह किसी लोक पदाधिकारी के  आचरण पर लागू होता है।

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)
1. हितधारक, और इंजीनियर की निष्पक्षता स्वयं एक सार्वजनिक संपत्ति क्यों है  — तात्कालिक हितधारक हैं  — वह युवक जिसे  थप्पड़  

मारा गया, वह मंत्री जिनका आचरण अब प्रारं भिक पु लिस जाँच के  दायरे  में  है , और वह विधायक जिनके  'कमीशन' माँगे  जाने  के  आरोप 
ने  इस दौरे  को जन्म दिया; लेकिन इंजीनियर की स्थिति अलग है , क्योंकि वह एकमात्र तकनीकी गवाह है  जो मौजूद था और जिसका इस 
बात में  कोई व्यक्तिगत हित नहीं है  कि कौन-सा राजनीतिक पक्ष विवाद जीतता है। उसकी तथ्यात्मक निष्पक्षता कोई निजी गुण नहीं 
बल्कि एक सार्वजनिक संपत्ति है: यही एकमात्र चीज़  है  जो विभाग, पु लिस और अंततः न्यायालय को सड़ क की गुणवत्ता के  सच्चे  विवाद 
और आरोप-प्रत्यारोप के  राजनीतिक तमाशे  के  बीच फ़ र्क  करने देती है , उस सीधे-सादे , सत्यापन योग्य इंजीनियरिंग प्रश्न से  — कि क्या 
सड़ क विनिर्देश के  अनुसार बनी थी या नहीं। जो इंजीनियर अपने नोट को मंत्री या विधायक में  से  किसी एक को खुश करने के  लिए ढाल 
लेता है , वह एक तथ्य-अन्वेषण दस्तावेज़  को पक्षपाती दस्तावेज़  में  बदल देता है , और ऐसा करते  हुए अपने विभाग द्वारा भविष्य में  
किए जाने वाले  हर निरीक्षण को क्षति पहुँचाता है , क्योंकि जिस पक्ष का उसने साथ नहीं दिया वह उसके  पेशेवर शब्द पर फिर कभी 
भरोसा नहीं करेगा।

2. सिविल सेवक की राजनीतिक निष्पक्षता एक संवैधानिक अपेक्षा है , व्यक्तिगत पसंद नहीं — राज्य के  सिविल सेवक और तकनीकी 
अधिकारी, भले  ही उच्चतर सिविल सेवाओं के  लिए लिखे गए राजनीतिक निष्पक्षता संबंधी प्रावधानों से  प्रत्यक्ष रूप से  आबद्ध न हों, 
फिर भी उनसे  वही संस्थागत निष्पक्षता अपेक्षित है , क्योंकि वे  अपना अधिकार सार्वजनिक पद से  प्राप्त करते  हैं , न कि किसी भी दल के  
संरक्षण से  जो फिलहाल सत्ता में  है। इंजीनियर का कर्तव्य सड़ क और उस जनता के  प्रति है  जो उसका उपयोग करेगी, न कि उस मंत्री के  
प्रति जो आज उसका निरीक्षण करता है  या उस विधायक के  प्रति जो कल उस पर प्रचार करेगा; जो कु छ उसने देखा और उसकी अपनी 
तकनीकी जाँच जो दिखाती है , उसे  दर्ज करना ही उस कर्तव्य की संपूर्ण सामग्री  है , और इससे  कोई भी विचलन — किसी प्रभावशाली 
व्यक्ति को नाराज़  न करने  के  लिए छोटा-सा भी टालमटोल — प्रशासन और राजनीति के  बीच उस भेद को क्षीण करता है  जिसे  संरक्षित 
रखने के  लिए यह पद अस्तित्व में  है।

3. तथ्यों को सत्यनिष्ठा से  दर्ज करने  का कर्तव्य दो शक्तिशाली व्यक्तियों के  बीच फँ से  होने  की असुविधा से  बड़ा  है  — दोनों पक्षों से  
दबाव झेलने में  इंजीनियर की असुविधा वास्तविक है , परंतु  इससे  उसके  कर्तव्य की सामग्री  नहीं बदलती, जो यह है  कि वह के वल वही 
दर्ज करे  जो उसने प्रत्यक्ष रूप से  देखा और जो उसकी माप व सामग्री  जाँच दर्शाती है , तथ्य को अनुमान से  और अनुमान को अफ़ वाह से  

पृष्ठ (Page) 102



UPSC Darpan · 28  सितंबर 2026

स्पष्ट रूप से  अलग करते  हुए। यदि उसने थप्पड़  या उसके  तात्कालिक उकसावे  को पूरी स्पष्टता से  स्वयं नहीं देखा, तो उसके  नोट में  यह 
साफ़  कहा जाना चाहिए, बजाय इसके  कि वह किसी भी पक्ष की मंशा-संबंधी व्याख्या अपना ले; यदि उसने देखा, तो बिना किसी पक्ष की 
अधिक ग़ लती बताए घटनाक्रम का वर्णन करना उसे  पक्षपात के  आरोप से  बचाता है  और साथ ही अन्वेषकों को वह देता है  जिसकी उन्हें  
आवश्यकता है। एक ऐसा नोट जो सुरक्षित रहने के  लिए इंजीनियर की वास्तविक जानकारी से  कम कहता है , स्वयं में  सावधानी के  वेश 
में  छिपी बेईमानी है।

4. सड़ क-गुणवत्ता का प्रश्न हमले की कहानी में  गुम नहीं होने  दिया जा सकता — यह टकराव इसलिए शुरू हुआ क्योंकि विधायक के  
कार्यकर्ताओं को पता चला कि सड़ क की सतह हाथ से  उधेड़ी  जा सकती है  — घटिया निर्माण का यह आरोप उस व्यक्तिगत झड़ प से  
पूर्णतः अलग है , और तर्क तः उससे  कहीं अधिक गंभीर परिणाम रखता है , क्योंकि महीनों में  ख़ राब हो जाने  वाली सड़ क हर उस निवासी 
को हानि पहुँचाती है  जो उसका इस्तेमाल करता है , वीडियो कवरेज के  फीका पड़  जाने  के  बाद भी। इंजीनियर का पेशेवर और नैतिक 
कर्तव्य है  कि वह उचित सामग्री  जाँच और दस्तावेज़ी करण के  माध्यम से  गुणवत्ता संबंधी शिकायत का स्वतंत्र रूप से  सत्यापन करे , चाहे  
इसे  किसने और क्यों उठाया हो, और परिणाम को ईमानदारी से  रिपोर्ट करे  भले ही इसमें  उस ठेके दार को दोष लगे  जिसके  साथ उसने काम 
किया है , या, बदतर स्थिति में , यह किसी भी राजनीतिक पक्ष के  दबाव में  की गई कटौती की ओर इशारा करे । थप्पड़  को ही अके ली 
कहानी मान लेना, और समाचार-चक्र आगे बढ़  जाने  के  कारण गुणवत्ता के  मूल प्रश्न को अनुत्तरित रह जाने  देना, मंत्री की पहली 
विफलता के  ऊपर विभाग की दू सरी विफलता होगी।

5. आनुपातिकता, और उकसावे  को बचाव के  रूप में  स्वीकार करने की सीमाएँ — सार्वजनिक आचरण में  आनुपातिकता यह पूछती है  कि 
क्या उकसावे  पर प्रतिक्रिया उस उकसावे  से  यु क्तियुक्त रूप से  संबंधित थी, न कि यह कि क्या उकसावा हुआ ही था; सार्वजनिक सड़ क 
पर किसी लोक पदाधिकारी के  आचरण को दर्ज करने  के  सामान्य अधिकार का प्रयोग करते  हुए किसी नागरिक द्वारा सार्वजनिक निरीक्षण 
के  दौरान फिल्माया जाना, भले  ही वह टकरावपूर्ण ढंग से  हो, शारीरिक बल को प्रतिक्रिया के  रूप में  उचित नहीं ठहराता, चाहे  इससे  
पहले कोई भी आरोप लगाए गए हों। मंत्री का अपना बचाव — कि उन्होंने  वैसी ही प्रतिक्रिया दी जैसी 'कोई भी आम आदमी' देता — 
वास्तव में  उनके  विरुद्ध ही जाता है , क्योंकि आधिकारिक कर्तव्य निभा रहे  मंत्री के  लिए मानदंड किसी निजी क्षण में  उकसाए गए 
साधारण नागरिक का नहीं, बल्कि उच्चतर होता है , ठीक इसलिए क्योंकि उसका आचरण एक आदर्श के  रूप में  देखा जा रहा होता है  और 
क्योंकि वह वह राज्य-शक्ति धारण करता है  जो एक निजी नागरिक के  पास नहीं होती। एक ईमानदार प्रति-दृष्टिकोण यह भी नोट करना 
चाहिए कि भीड़  को दर्शक बनाकर एक प्रतिद्वंद्वी नेता द्वारा कै मरे  पर भ्र ष्टाचार का आरोप लगाया जाना सचमुच उकसाने वाली स्थिति है , 
और सार्वजनिक जीवन शायद ही ऐसे  क्षणों में  वह संयम संभव करने देता है  जो आदर्श रूप से  अपेक्षित होगा; परंतु  उकसावे  को 
वास्तविक मानना उसे  औचित्य के  रूप में  स्वीकार करने  से  अलग बात है , और ऐसे  प्रकरण की समीक्षा करते  समय एक प्रशासक का काम 
इन दोनों के  बीच की रेखा को थामे  रखना है।

6. यह प्रकरण परस्पर शिकायतों और हल करने के  बजाय बढ़ा वा देने  की प्रवृत्ति के  बारे  में  क्या कहता है  — दोनों पक्षों का परस्पर 
शिकायतें  दर्ज कराना — मंत्री का धमकी और गाली-गलौज का आरोप, और विधायक के  खेमे  का हमले के  लिए FIR की माँग — उस 
परिचित प्रवृत्ति का उदाहरण है  जिसमें  सड़ क की गुणवत्ता जैसा एक तथ्यात्मक, सुलझाया जा सकने वाला विवाद वृत्तांतों की एक 
अनसुलझी लड़ा ई बन जाता है , क्योंकि हर शिकायत यह स्थापित करने के  लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक पक्ष बनाने  के  लिए दाख़ि ल की 
जाती है  कि वास्तव में  क्या हुआ। एक ऐसा प्रशासन जो चाहता है  कि ऐसे  विवाद सार्वजनिक रूप से  हमेशा के  लिए लड़े   जाने  के  बजाय 
सुलझाए जाएँ, वह यह सुनिश्चित करना बेहतर समझेगा कि तकनीकी प्रश्न — क्या सड़ क विनिर्देश के  अनुसार बनी — पहले और 
व्यक्तिगत व आपराधिक प्रश्नों से  अलग, उसी तरह के  स्वतंत्र, निष्पक्ष सत्यापन के  माध्यम से  तय किए जाएँ जिसके  लिए इंजीनियर की 
स्थिति उपयुक्त है , ठीक इसलिए ताकि मंत्री का स्वभाव और विधायक का राजनीतिक तमाशा दोनों एक-दूसरे  के  परस्पर दावों के  बजाय 
एक वस्तु निष्ठ अभिलेख के  विरुद्ध परखे जाएँ।

प्रकरण 2 — 'दुर्बल के  पक्ष में , अंतरात्मा के  भय में ': एक सदस्य को पता चलता है कि उसके  बिना निर्णय लिया गया
 परिदृश्य (SCENARIO)  इस सप्ताह अख़ बारों में  लिखते  हुए पूर्व निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा ने  तर्क  दिया कि लोक सेवकों को दुर्बल 

और असुरक्षित वर्ग के  'पक्ष' में  और अपनी ही अंतरात्मा के  'भय' में  कार्य करना चाहिए — यह पद की शपथ के  सामान्य पाठ को उलट 
देता है , जो लोक सेवकों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन 'बिना भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के ' करने  के  लिए बाध्य करती है। उनका निबंध 
भारत निर्वाचन आयोग में  चल रहे  एक जीवंत विवाद की पृष्ठभूमि में  लिखा गया है , जहाँ  दो निर्वाचन आयुक्तों ने  आयोग के  नाम पर 
जारी निर्णयों पर औपचारिक 'आपत्तियाँ ' दर्ज कराई हैं , ऐसा जाना जाता है। लवासा नोट करते  हैं  कि लोक सेवक, चाहे  परीक्षा से  चुने  गए 
हों या लोकप्रिय जनादेश से  निर्वाचित, दो शपथों से  बँधे  होते  हैं  जो विपरीत दिशाओं में  खींच सकती हैं : संविधान के  प्रति निष्ठा की 
शपथ, जो कर्तव्य के  कर्तव्यनिष्ठ निर्वहन की अपेक्षा करती है , और गोपनीयता की शपथ, जो उन्हें  'किसी भी विषय' का संचार या 
प्रकटीकरण करने से  रोकती है  सिवाय इसके  कि यह कर्तव्य के  उचित निर्वहन के  लिए आवश्यक हो। वे  इस तनाव को क्लाइव पॉन्टिंग के  
मामले से  स्पष्ट करते  हैं , जो ब्रि टे न के  रक्षा मंत्रालय के  एक अधिकारी थे  और जिन्होंने  विपक्ष के  एक सांसद को ऐसे  दस्तावेज़  लीक किए 
जिनसे  पता चलता था कि उनके  मंत्री ने  फ़ॉ कलैं ड्स युद्ध के  दौरान अर्जेंटीना के  जहाज़  जनरल बेलग्रा नो को डु बोए जाने  के  कारणों के  बारे  
में  संसद को गुमराह किया था; पॉन्टिंग को बर्ख़ा स्त कर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के  उल्लंघन के  लिए अभियोजित किया 
गया, परंतु  11 फ़ रवरी 1985 को एक जूरी ने  उन्हें  दोषमुक्त कर दिया, यह अभिनिर्धारित करते  हुए कि एक सिविल सेवक का 'संविधान के  
साथ अनुबंध' वर्तमान सरकार के  प्रति निभाए जाने  वाले  गोपनीयता के  कर्तव्य से  अधिक्रमित नहीं होता। लवासा के न्याई धावक एबेल 
मुताई का भी उल्लेख करते  हैं , जो 2012 की एक स्टीपलचेज़  दौड़  में  यह मानकर फिनिश लाइन से  पहले ही रुक गए कि वे  पहले ही जीत 
चुके  हैं , और स्पेनिश धावक इवान फर्नांडीज़  का, जो उन्हें  पीछे  छोड़  सकते  थे  लेकिन इसके  बजाय उन्हें  धके ल कर फिनिश लाइन तक ले 
गए, और बाद में  समझाया, 'मैं  अपनी माँ  को क्या मुँह दिखाता?' अब कल्पना कीजिए कि आप एक वैधानिक बहु -सदस्यीय निकाय के  
सदस्य हैं  — जो, लवासा द्वारा संदर्भित निर्वाचन आयुक्तों की तरह, निकाय की आंतरिक विचार-विमर्श प्रक्रिया के  संबंध में  गोपनीयता 
की शपथ से  बँधे  हैं । आपको पता चलता है  कि एक महत्वपूर्ण निर्णय निकाय के  नाम पर जारी किया गया है , इसे  सार्वजनिक रूप से  पूरे  
निकाय के  निर्णय के  रूप में  प्रस्तुत किया गया है , जबकि वास्तव में  इसके  अंतिम रूप दिए जाने और जारी होने  से  पहले  आपसे  और कम-
से-कम एक अन्य सदस्य से  न तो परामर्श लिया गया और न ही उन्हें  सूचित किया गया।

प्रश्न 1. सदस्य के  सामने खड़ी  नैतिक दुविधा की पहचान कीजिए, यह भेद स्पष्ट करते  हुए कि क्या वैध है  (गोपनीयता की शपथ) और क्या 
उचित है  (संविधान के  प्रति कर्तव्यनिष्ठ निष्ठा की शपथ)।
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प्रश्न 2. क्या निकाय के  भीतर एक औपचारिक असहमति-टिप्पणी दर्ज करना सदस्य की अंतरात्मा और सार्वजनिक कर्तव्य को संतु ष्ट करता 
है , या वास्तविक जवाबदेही के  लिए कभी-कभी इससे  आगे जाना आवश्यक है  — और यदि हाँ , तो किस व्यक्तिगत मूल्य पर?

प्रश्न 3. क्लाइव पॉन्टिंग के  मामले को तुलनात्मक आधार बनाते  हुए स्पष्ट कीजिए कि किसी लोक सेवक द्वारा आंतरिक विषय का 
प्रकटीकरण गोपनीयता के  औपचारिक कर्तव्य के  उल्लंघन के  बावजूद कब नैतिक रूप से  औचित्यपूर्ण हो सकता है , और सीमा-रेखा कहाँ  
खींची जानी चाहिए।

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)
1. दो शपथें , और उनका टकराव काल्पनिक क्यों नहीं है  — भारत में  लोक सेवक, चाहे  वे  किसी संवैधानिक या वैधानिक निकाय के  सदस्य 

हों, सामान्यतः संविधान के  प्रति निष्ठा की शपथ से  बँधे  होते  हैं  जो उनसे  'बिना भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के ' अपने कर्तव्यों का 
'कर्तव्यनिष्ठ निर्वहन' अपेक्षित करती है , और साथ ही गोपनीयता की शपथ से  भी, जो कर्तव्य के  दौरान प्राप्त विषयों के  प्रकटीकरण को 
रोकती है। अधिकांश मामलों में  ये  दोनों शपथें  शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में  रहती हैं , क्योंकि अधिकांश संस्थागत गोपनीयता वास्तव में  
संवेदनशील विचार-विमर्श की रक्षा करती है  और कर्तव्य के  निर्वहन से  टकराती नहीं; यह दुविधा उस विरले  मामले में  ही वास्तविक 
बनती है  जहाँ  गोपनीयता का उपयोग, या उपयोग होते  प्रतीत होना, निकाय की अपनी उचित प्रक्रिया से  हुए विचलन की रक्षा के  लिए 
किया जा रहा हो — यहाँ , किसी सदस्य को उसी के  नाम से  जारी निर्णय से  बाहर रख दिया जाना। सदस्य का कार्य यह स्पष्ट रूप से  
देखना है  कि यहाँ  टकराव संविधान और कानून के  बीच नहीं, बल्कि संस्था की सार्वजनिक एकमतता की प्रस्तु ति और सदस्य के  इस निजी 
ज्ञान के  बीच है  कि यह प्रस्तु ति झूठी है।

2. 'निर्णय वैध था' यह कहना नैतिक प्रश्न को क्यों नहीं सुलझाता — यह पूरी तरह संभव है  कि निकाय का शासी अधिनियम गणपूर्ति या 
बहुमत के  आधार पर निर्णय जारी किए जाने की अनुमति देता हो, बिना हर सदस्य के  व्यक्तिगत हस्ताक्षर की अपेक्षा किए, ऐसी स्थिति 
में  यह बहिष्कार प्रक्रियात्मक रूप से  औचित्यपूर्ण हो सकता है  भले  ही व्यवहार में  इस पर परामर्श नहीं लिया गया हो। लवासा का निबंध 
ठीक यही बात करता है : अंतरात्मा के  अनुसार कार्य करने  की आवश्यकता 'ज़ रूरी नहीं कि तभी उत्पन्न हो जब जो किया जा रहा है  वह 
अवैध हो', बल्कि तब भी उत्पन्न होती है  जब जो किया जा रहा है  वह वैध तो है  लेकिन कानून की भावना के  विरुद्ध है , या जब 
अल्पकालिक संस्थागत सुविधा को उस सदस्य की अपनी जवाबदेही पर हावी होने  दिया जाता है  जिसके  नाम पर वह निर्णय सार्वजनिक 
रूप से  बताया गया है। जो सदस्य 'यह तकनीकी रूप से  अनुमत था' को पूर्ण उत्तर मान लेता है , उसने वैधता को औचित्य समझ लिया है , 
और संस्था के  प्रक्रियात्मक बचाव को उस विवरण का विकल्प बना लिया है  जो सदस्य को स्वयं जनता को वास्तव में  हुई बात के  बारे  में  
देना चाहिए था।

3. असहमति-टिप्पणी: आवश्यक, पर हमेशा पर्याप्त नहीं — निकाय के  अपने अभिलेखों में  एक औपचारिक, तारीख़ -सहित असहमति-
टिप्पणी दर्ज करना न्यूनतम है  जो हर कर्तव्यनिष्ठ सदस्य स्वयं के  और संस्था के  प्रति देता है , क्योंकि यह एक समकालीन, आंतरिक 
अभिलेख बनाता है  कि बहिष्करण या असहमति हुई थी, जो सदस्य की अपनी स्थिति और संस्था की भविष्य में  स्वयं-सुधार की क्षमता 
दोनों की रक्षा करता है। परंतु  एक ऐसी असहमति-टिप्पणी जो दाख़ि ल होकर किसी ऐसी फ़ा इल में  दब जाती है  जिसे  संस्था के  बाहर 
कोई कभी नहीं पढ़े गा, प्रक्रिया को तो संतु ष्ट करती है  लेकिन ज़ रूरी नहीं कि अंतरात्मा को भी संतु ष्ट करे , विशेष रूप से  तब जब वह 
बहिष्कृ त निर्णय पहले ही सार्वजनिक रूप से  किसी निकाय के  सर्वसम्मत या सामूहिक दृष्टिकोण के  रूप में  प्रस्तुत किया जा चुका हो, 
जिसकी विश्वसनीयता इसी प्रतीति पर निर्भर करती है  कि वह सच है। सदस्य को ईमानदारी से  पूछना चाहिए कि क्या यह टिप्पणी 
सुधार की ओर एक वास्तविक क़ दम है  — जिसे  सहकर्मी और, यदि आवश्यक हो, कोई समीक्षा-प्राधिकरण देखेगा, चर्चा करेगा और उस 
पर कार्य करेगा — या यह अंतरात्मा को साफ़  करने  का एक निजी कृ त्य मात्र है  जो सार्वजनिक अभिलेख में  कु छ नहीं बदलता, जिसे  
नागरिक वास्तव में  देखता है।

4. पॉन्टिंग का मामला गोपनीयता की सीमाओं के  बारे  में  क्या सिखाता है  — पॉन्टिंग की जूरी का तर्क  यह नहीं था कि गोपनीयता के  
दायित्व मायने नहीं रखते , बल्कि यह था कि एक सिविल सेवक का अंतिम 'संविधान के  साथ अनुबंध' — संसद और जनता के  प्रति 
उसका कर्तव्य, जिसका बेलग्रा नो संबंधी मत वह सच्चे  तथ्यों से  सुधार सकता था — किसी अत्यंत विरल मामले में  उस गोपनीयता के  
कर्तव्य से  भारी पड़  सकता है  जो किसी मंत्री की अपनी राजनीतिक स्थिति की रक्षा के  लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, न कि किसी 
वास्तविक राज्य-हित के  लिए। वर्तमान मामले में  लागू करने पर, वही भेद सदस्य का मार्गदर्शन करना चाहिए: वह गोपनीयता जो वैध 
रूप से  संवेदनशील विचार-विमर्श की रक्षा करती है , सम्मान की पात्र है , परंतु  वह गोपनीयता जो जनता को यह जानने से  रोकने के  लिए 
आह्वान की जाती है  कि निकाय के  सामूहिक दृष्टिकोण के  रूप में  प्रस्तुत निर्णय वास्तव में  इसका दावा करने  वाले  से  कम सदस्यों द्वारा 
लिया गया था, संस्था की छवि की रक्षा करती है , न कि उस हित की जिसके  लिए गोपनीयता की शपथ बनाई गई थी। आंतरिक 
असहमति-टिप्पणी से  आगे  जाना — किसी संवैधानिक रूप से  उपलब्ध माध्यम से , जैसे  न्यायालय, संसदीय समिति, या अंतिम उपाय के  
रूप में  सार्वजनिक बयान — के वल तभी नैतिक रूप से  औचित्यपूर्ण बनता है  जब सदस्य ने  वास्तव में  आंतरिक सुधार के  सभी उपाय 
आज़ मा लिए हों और यह दिखा सके , जैसा पॉन्टिंग दिखा सके  थे , कि प्रकटीकरण उस सार्वजनिक हित की सेवा करता है  जिसकी रक्षा के  
लिए वह शपथ अंततः बनी थी, न कि के वल सदस्य के  स्वयं के  औचित्य-प्रमाण की।

5. अंतरात्मा का पालन करने की क़ी मत, और यह क़ी मत निर्णायक कारक क्यों नहीं हो सकती — लवासा स्पष्टता से  मानते  हैं  कि 
अंतरात्मा का पालन एक चार-चरणीय कृ त्य है  — उद्देश्य की स्पष्टता, उद्देश्य के  सही होने का विश्वास, कार्य करने  का साहस, और 
परिणामों को झेलने की क्षमता — और जो सदस्य सार्वजनिक रूप से  जाता है  वह निंदा, स्थानांतरण, या इससे  भी बुरा जोखिम उठाता 
है , ठीक वही परिणति जो भारतीय सार्वजनिक जीवन में  उनके  लिए सुरक्षित रखी जाती है  जिन्हें  निबंध 'प्रणाली के  असुविधाजनक 
हिस्सों के  रूप में  अलग-थलग' किया गया बताता है , ऐसी संस्कृ ति के  अंतर्गत जो स्वतंत्र निर्णय की बजाय 'प्रतिबद्ध नौकरशाही' और 
'सोच में  एकरूपता' को अधिक तरजीह देती है। एक ईमानदार प्रति-दृष्टिकोण को भी स्थान मिलना चाहिए: संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से  
विचार-विमर्श करने  के  लिए वास्तव में  गोपनीयता चाहिए होती है , और जो सदस्य हर आंतरिक असहमति पर बहुत जल्दी सार्वजनिक 
हो जाता है , वह सामूहिक निर्णय-निर्माण को असंभव बना सकता है , जिससे  उन सहकर्मियों के  बीच खुली बहस ठंडी पड़  जाती है  जो अब 
उस कक्ष पर भरोसा नहीं करें गे। सदस्य का दायित्व इसलिए यह है  कि वह व्यक्तिगत क़ी मत को ईमानदारी से  तौले , न कि उसे  चुपचाप 
परिणाम तय करने दे  — किसी स्थानांतरण या निंदा को सह लेना स्वयं इस बात का प्रमाण नहीं कि सार्वजनिक होना सही था, न ही उससे  
बचना यह प्रमाण है  कि चुप रहना सही था; कसौटी यह बनी रहती है  कि क्या सार्वजनिक हित को वास्तव में  प्रकटीकरण की 
आवश्यकता थी, न कि यह कि उसे  देने  में  सदस्य को कितनी क़ी मत चुकानी पड़े गी।

पृष्ठ (Page) 104



UPSC Darpan · 28  सितंबर 2026

प्रकरण 3 — नई बिक्री के  लिए 40-50%, उसे जीवित रखने के  लिए लगभग कु छ नहीं : बीमा अभिकर्ता का वास्तविक 
प्रोत्साहन

 परिदृश्य (SCENARIO)  इरडा (IRDAI) के  अध्यक्ष अजय सेठ ने  इस सप्ताह अख़ बारों को बताया कि भारत में  बीमा की कु बिक्री (mis-
selling) कोई विचलन नहीं बल्कि यह उद्योग अपने वितरकों को भुगतान करने के  ढंग की एक संरचनात्मक विशेषता है : किसी नई 
जीवन-बीमा पॉलिसी पर प्रथम वर्ष का कमीशन प्रीमियम के  40% से  50% तक ऊँ चा होता है , जबकि के वल किसी मौजूदा पॉलिसी को 
चालू रखने का कमीशन — उद्योग में  जिसे  'पर्सिस्टें सी' कहा जाता है  — इसकी तुलना में  नगण्य है। नियामक को प्राप्त होने  वाली 
शिकायतों में  से , श्री सेठ ने  कहा, अच्छी-खासी 40% से  50% अनुचित व्यापार प्रथाओं की श्रेणी में  आती हैं , जो कु बिक्री से  एक व्यापक 
शब्द है  परंतु  जिसके  भीतर वास्तव में  बड़ा  हिस्सा कु बिक्री का ही है। इरडा का परामर्श पत्र, जो 23 सितंबर 2026 को प्रस्तावित हुआ, 
तदनुसार व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसियों पर प्रथम वर्ष के  कमीशन को वितरण संस्थाओं के  लिए 15% और अभिकर्ताओं के  लिए 20% 
पर सीमित करता है , जबकि नवीनीकरण और पोर्टे बिलिटी कमीशन को इससे  काफ़ी  कम, क्रमशः 5% और 10% पर सीमित रखता है  — 
यह एक ऐसी संरचना है  जिसे  यह उद्योग भर में , उत्पाद-दर-उत्पाद विस्तारित करने का प्रस्ताव रखता है  — और साथ ही अलग से  एक 
'सार्वजनिक बीमा रजिस्ट्री ' का भी प्रस्ताव रखता है  जो ग्रा हक को वितरक के  प्रति भी उतना ही 'नो योर डिस्ट्रि ब्यूटर' करने  दे  जितना एक 
वितरक को पहले से  ग्रा हक के  प्रति 'नो योर कस्टमर' करना अनिवार्य है , यह वितरक के  शिकायत-अभिलेख और पूर्व आचरण की 
जानकारी प्रकाशित करके । श्री सेठ ने  स्पष्ट कहा कि इरादा कु बिक्री के  प्रोत्साहन को पूरी तरह समाप्त करना है : उन्होंने  कहा कि किसी 
बीमाकर्ता के  पास किसी वितरक को उचित कमीशन सीमाओं की पहले से  अनुमत राशि से  अधिक कु छ भी भुगतान करने का 'कोई अन्य 
कारण नहीं होना चाहिए'। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी सार्वजनिक क्षेत्र के  बैं क की एक शाखा के  प्रबंधक हैं , जहाँ  बैं क की बीमा-
वितरण शाखा वॉक-इन ग्रा हकों को जीवन और स्वास्थ्य पॉलिसियाँ  'क्रॉस-सेलिंग' के  सामान्य क्रम में  बेचती है , और आपकी अपनी 
शाखा के  त्रैमासिक निष्पादन लक्ष्यों में  जमा और ऋण के  साथ-साथ क्रॉस-सेलिंग की संख्या भी स्पष्ट रूप से  शामिल है। एक बुज़ु र्ग, 
प्रथम-बार की ग्रा हक, जिसकी बचत सीमित सावधि जमा तक है  और जिसके  पास अन्य कोई बीमा नहीं, अपनी सावधि जमा नवीनीकृ त 
कराने  शाखा में  आती है। आपका बीमा-बिक्री कर्मचारी, जो उसी लक्ष्य की ओर काम कर रहा है  जिसके  लिए आप उत्तरदायी हैं , पहले ही 
उसे  यह सुझाव दे  चुका है  कि वह अपनी बचत का एक बड़ा  हिस्सा एक उच्च-कमीशन यूनिट-लिंक्ड बीमा उत्पाद में  लगाए, इसे  उसे  'FD 
से  बेहतर' बताते  हुए।

प्रश्न 1. इस प्रकरण के  कें द्र  में  मौजूद हित-टकराव की पहचान कीजिए, बैं क के  संस्थागत हित, बिक्री कर्मचारी के  व्यक्तिगत प्रोत्साहन, 
और ग्रा हक के  प्रति शाखा प्रबंधक के  न्यासीय (fiduciary) कर्तव्य को अलग-अलग रेखांकित करते  हुए।

प्रश्न 2. शाखा प्रबंधक के  रूप में  आप बुज़ु र्ग ग्रा हक से  जुड़े   इस विशिष्ट लेनदेन में  क्या करें गे , और इस प्रक्रिया में  अपने कर्मचारी के  
निष्पादन लक्ष्य को कै से  संभालें गे?

प्रश्न 3. इरडा के  अध्यक्ष का तर्क  है  कि कमीशन प्रोत्साहन को हटाना कु बिक्री का एक प्रणालीगत समाधान है। के वल कमीशन-आधारित 
समाधान की सीमाएँ क्या हैं , और आपकी दृष्टि में  ऐसी ग्रा हक के  प्रति निष्पक्षता के  लिए और क्या आवश्यक है?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)
1. हितधारक, और 'बैं काश्योरें स' हित-टकराव को फै लाने  के  बजाय क्यों कें द्रित करता है  — हितधारक हैं  — वह बुज़ु र्ग ग्रा हक, जिसकी 

सीमित सावधि-जमा बचत जोखिम-उठाने की प्रवृत्ति के  बजाय जीवनभर की सावधानी का प्रतिनिधित्व करती है ; बिक्री कर्मचारी, 
जिसकी आय और मूल्यांकन एक क्रॉस-सेलिंग संख्या पूरी करने  पर निर्भर करते  हैं , जिसे  एक यूनिट-लिंक्ड उत्पाद, अपने ऊँ चे  प्रथम-वर्ष 
कमीशन के  साथ, किसी सादे  जमा-नवीनीकरण से  कहीं बेहतर संतु ष्ट करता है ; बैं क स्वयं, जो उत्पाद ग्रा हक के  अनुकू ल है  या नहीं इससे  
निरपेक्ष होकर बिक्री से  शुल्क-आय कमाता है ; और शाखा प्रबंधक, जो शाखा के  लक्ष्यों के  लिए और, संस्थागत विश्वास के  कें द्र-बिंदु के  
रूप में , ग्रा हक की बचत के  साथ जो होता है  उसके  लिए भी जवाबदेह है। बैं क शाखा के  माध्यम से  बीमा बेचना — 'बैं काश्योरें स' — श्री 
सेठ द्वारा वर्णित हित-टकराव को फै लाता नहीं है ; बल्कि, यह उसे  और अधिक कें द्रित करता है , क्योंकि वर्षों  के  सामान्य लेनदेन से  
निर्मित अपने बैं क पर ग्रा हक का विश्वास ही ठीक वह चीज़  है  जो उसे  किसी अजनबी से  आने पर वह अधिक कड़ी  जाँच से  देखी जाने  
वाली उत्पाद-सिफारिश को कम नहीं बल्कि अधिक आसानी से  स्वीकार करने की ओर ले जाती है।

2. न्यासीय कर्तव्य के वल प्रकटीकरण से  संतुष्ट नहीं होता — बैं क शाखा, और उसे  चलाने  वाला प्रबंधक, ग्रा हक के  प्रति के वल प्रकटीकरण 
मानकों के  तकनीकी अनुपालन से  कहीं अधिक ऋणी है , क्योंकि किसी बुज़ु र्ग प्रथम-बार की ग्रा हक से , जिसके  पास कोई अन्य बीमा नहीं 
और साधन सीमित हैं , यह नहीं मान लिया जा सकता कि वह के वल एक पर्चा दिए जाने भर से  सावधि जमा के  गारंटीशुदा, तरल 
प्रतिफल और यूनिट-लिंक्ड उत्पाद की बाज़ा र-आधारित, अग्रि म-भारित, बहु -वर्षीय प्रतिबद्धता के  बीच का अंतर समझ जाएगी। इस 
संदर्भ में  न्यासीय कर्तव्य का अर्थ है  यह सक्रिय रूप से  सु निश्चित करना कि ग्रा हक की वास्तविक वित्तीय स्थिति, तरलता की 
आवश्यकता और जोखिम-सहनशीलता — न कि उत्पाद की कमीशन-अर्थव्यवस्था — तय करे  कि क्या सिफ़ा रिश की जाए, ठीक वही 
'उपयुक्तता' (suitability) मानक जिसका इरडा का पत्र आह्वान करता है  जब वह कहता है  कि इरादा RBI के  उत्पाद-उपयुक्तता संबंधी 
अपने निर्देशों के  बाद 'अगला क़ दम' उठाना है। जहाँ  शाखा प्रबंधक के  पास यह मानने का कारण हो कि बिक्री कर्मचारी का सुझाव ग्रा हक 
के  हित के  बजाय लक्ष्य से  प्रे रित था, वहाँ  चुप रहना स्वयं में  उस कर्तव्य का उल्लंघन है  जो प्रबंधक स्वयं उस अधिकारी के  रूप में  ग्रा हक 
के  प्रति ऋणी है  जिस पर वह अंततः भरोसा कर रही है।

3. इस विशिष्ट लेनदेन के  बारे  में  शाखा प्रबंधक को क्या करना चाहिए — शाखा प्रबंधक को किसी भी बिक्री के  अंतिम रूप लिए जाने  से  
पहले बुज़ु र्ग ग्रा हक को दी गई सिफ़ा रिश की व्यक्तिगत रूप से  समीक्षा करनी चाहिए, सरल शब्दों में  सावधि जमा की गारंटीशुदा प्रकृ ति 
और यूनिट-लिंक्ड उत्पाद के  बाज़ा र-जोखिम, लॉक-इन और भारी प्रथम-वर्ष शुल्क के  अंतर की व्याख्या करते  हुए, और बिक्री को तब तक 
स्थगित करना चाहिए जब तक कि उस व्याख्या के  बाद भी ग्रा हक स्वतंत्र रूप से  उसे  चुनती है  और उसमें  लगाई जाने  वाली राशि उसे  
भविष्य की सम्भावित आवश्यकताओं के  लिए पर्याप्त तरल बचत छोड़ ती है। यह के वल सावधानी के  लिए सावधानी बरतना नहीं है ; 
यह शाखा-स्तर पर वही तर्क  लागू करना है  जिसे  इरडा के  प्रस्तावित सुधार व्यवस्था के  प्रोत्साहन-ढाँचे  में  निर्मित करने  का प्रयास कर रहे  
हैं , और जो प्रबंधक इस आचरण को अपनाने  से  पहले नियमन के  इसे  बाध्य करने की प्रतीक्षा करता है , उसने यह ग़ लत समझा है  कि यह 
कर्तव्य मूल रूप से  कहाँ  से  उत्पन्न होता है  — यह सीधे  ग्रा हक के  प्रति ऋणी है , के वल नियामक की अनुपालन-सूची के  प्रति नहीं।
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4. स्वयं लक्ष्य, और प्रबंधक इसे  किसी और की समस्या क्यों नहीं मान सकता — शाखा प्रबंधक इस प्रकरण को के वल एक लेनदेन के  स्तर 
पर नहीं सुलझा सकता; अंतर्निहित समस्या एक ऐसे  निष्पादन-मूल्यांकन ढाँचे  की है  जो यह देखे  बिना कि बिक्री ग्रा हक के  अनुकूल थी 
या नहीं, के वल क्रॉस-सेलिंग की मात्रा को पुरस्कृ त करता है  — यही संरचनात्मक स्थिति है  जिसे  श्री सेठ का साक्षात्कार उद्योग-स्तर पर 
बताता है  और जो शाखा-स्तर पर दोहराई जाती है। एक ज़ि म्मेदार प्रबंधक को बैं क के  क्षेत्रीय या उत्पाद नेतृत्व तक लक्ष्य के  डिज़ा इन को 
ही आगे बढ़ा ना चाहिए, यह इंगित करते  हुए कि गुणवत्ता या पर्सिस्टें सी के  प्रतिसंतुलन के  बिना के वल क्रॉस-सेलिंग की संख्या ठीक वही 
प्रोत्साहन पैदा करती है  जिसे  इरडा उद्योग से  मिटाने  का प्रयास कर रहा है , और इस बीच, शाखा के  अपने कर्मचारियों के  स्थानीय 
मूल्यांकन पर जो भी विवेकाधिकार प्रबंधक के  पास हो, उसका उपयोग शिकायत-मुक्त, उपयुक्त बिक्री को के वल मात्रा के  बजाय महत्व 
देने  के  लिए करना चाहिए।

5. के वल कमीशन-आधारित समाधान की ईमानदार सीमाएँ — इरडा के  प्रस्तावित कमीशन सीमा और 'सार्वजनिक बीमा रजिस्ट्री ' 
प्रोत्साहन-ढाँचे  को उसके  सबसे  स्पष्ट बिंदु पर निशाना बनाते  हैं , और श्री सेठ यह कहने में  सही हैं  कि कु बिक्री का कारण हटाना घटना के  
बाद के  दंडों पर निर्भर रहने  से  अधिक टिकाऊ है; परंतु  कमीशन सीमित करना अपने आप में  सूचना की असमानता को नहीं सुलझाता, 
क्योंकि के वल इसलिए कि विक्रे ता अब उसे  बेचने  पर 45% के  बजाय 20% कमाता है , बुज़ु र्ग ग्रा हक किसी जटिल, बाज़ा र-आधारित 
उत्पाद का आकलन करने में  बेहतर स्थिति में  नहीं आ जाती। एक गंभीरता से  लेने  योग्य प्रति-दृष्टिकोण यह है  कि कमीशन सीमाएँ कु छ 
वितरकों को उपयुक्तता के  बजाय मात्रा की ओर धके ल सकती हैं  — कम मार्जिन पर अधिक पॉलिसियाँ  बेचना — जब तक कि उन्हें  
वास्तविक उपयुक्तता-जाँच, शीतलन-अवधि (cooling-off period), और सुलभ शिकायत-निवारण के  साथ न जोड़ा  जाए, जिनका 
प्रस्ताव भी परामर्श पत्र में  रखा गया है। इस जैसी ग्रा हक के  प्रति निष्पक्षता के  लिए अंततः दोनों की आवश्यकता है : एक ऐसा 
प्रोत्साहन-ढाँचा जो कु बिक्री को पुरस्कृ त न करे , और एक ऐसी अग्रि म-पंक्ति संस्कृ ति, जिसे  अपने न्यासीय कर्तव्य को आकांक्षा नहीं 
बल्कि वास्तविकता मानने वाले  प्रबंधकों द्वारा लागू किया जाए, जो उसकी रक्षा करती रहे  भले ही कमीशन-संरचना बिल्कु ल न बदली 
होती।
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10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

             ये तथ्य उसी पैटर्न पर लिखे गए हैं जिस पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims)      — वास्तव में प्रश्न पूछती है प्रावधान, 
 मूल अधिनियम,    नियु क्ति या प्रशासनिक प्राधिकारी, संरचना, परिभाषा,        ।    संधि का वर्ष और कानून में तय सीमा समाचार के वल संदर्भ
 देता है ;         ।          उसके पीछे का स्थायी तथ्य ही पूछा जाता है जिन अस्थायी आँकड़ों  पर कोई वस्तु निष्ठ प्रश्न नहीं बन सकता,  उन्हें

   ।जानबूझकर छोड़ा  गया है

विषय (TOPIC) परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)

सेकं ड, और भारत की घड़ि याँ  
सेव्र  (Sèvres) के  प्रति क्यों 
जवाबदेह हैं

सेकं ड को सीज़ि यम-133 परमाणु  से  निकलने वाले  विकिरण के  9,192,631,770 चक्रों के  रूप में  परिभाषित 
किया जाता है , यह मानक 1967 के  भार और माप पर आम सम्मेलन (General Conference on Weights 
and Measures) द्वारा तय किया गया था; भारतीय मानक समय (Indian Standard Time, IST) UTC + 5 
घंटे  30 मिनट पर निर्धारित है , और समन्वित सार्वभौमिक समय (Coordinated Universal Time, UTC) 
स्वयं प्रत्यक्ष प्रसारित नहीं होता बल्कि हर महीने  फ्रांस के  सेव्र  में  विश्व भर की लगभग 85 प्रयोगशालाओं 
की करीब 450 परमाणु  घड़ि यों — जिनमें  भारत की अपनी सीज़ि यम घड़ि याँ  भी शामिल हैं  — के  आधार पर 
पूर्वव्यापी रूप से  परिकलित किया जाता है।

किशोर न्याय अधिनियम, 
2000 की धारा 63 और वह 
अधिकारी जिसे  हर थाने  में  
नामित करना अनिवार्य है

किशोर न्याय अधिनियम, 2000 (Juvenile Justice Act, 2000) की धारा 63 के  अनुसार हर पु लिस थाने  में  
एक विशेष रूप से  प्रशिक्षित अधिकारी को बाल कल्याण अधिकारी (Juvenile Welfare Officer) के  रूप में  
नामित करना अनिवार्य है , जो विधि का उल्लंघन करने वाले  बालकों और देखभाल व संरक्षण की 
आवश्यकता वाले बालकों से  अधिनियम की भावना के  अनुरूप संवेदनशीलता से  निपटने के  लिए 
उत्तरदायी होता है ; यह नामांकन एक स्थायी वैधानिक अपेक्षा है , न कि कोई विवेकाधीन या मामला-विशेष 
नियु क्ति।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 
1951 की धारा 33-A — 
उम्मीदवार को क्या बताना 
अनिवार्य है , और क्या नहीं

धारा 33-A, जिसे  भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रे टिक रिफॉर्म्स मामले में  सर्वोच्च न्यायालय के  
निर्णय के  बाद 2002 में  जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) में  
जोड़ा  गया, वह एकमात्र प्रावधान है  जो उम्मीदवार के  आपराधिक पूर्ववृत्त के  प्रकटीकरण को वैधानिक रूप 
से  अनिवार्य बनाता है , और यह भी के वल उन अपराधों तक सीमित है  जिनमें  दो वर्ष या उससे  अधिक की 
कै द की सज़ा  हो और जिनमें  न्यायालय पहले ही आरोप तय कर चुका हो — यह सामान्यतः समझी जाने 
वाली सीमा से  कहीं संकीर्ण प्रकटीकरण दायित्व है।

एन.पी. पोन्नुस्वामी बनाम 
रिटर्निं ग ऑफिसर (1952) — 
अनुच्छे द 329(बी) और चुनाव 
के  बीच न्यायिक हस्तक्षेप पर 
रोक

एन.पी. पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर (1952) मामले में  सर्वोच्च न्यायालय ने  अभिनिर्धारित किया 
कि संविधान का अनुच्छे द 329(बी) निर्वाचन प्रक्रिया के  आरंभ हो जाने  के  बाद उसमें  न्यायिक हस्तक्षेप को 
रोकता है , और सभी निर्वाचन संबंधी विवादों को प्रक्रिया पूरी होने  के  बाद के वल निर्वाचन याचिका के  
माध्यम से  निपटाने  की व्यवस्था करता है ; यह निर्णय आज भी इस मौलिक सिद्धांत का आधार है  कि 
न्यायालय चुनाव के  दौरान उससे  दू र क्यों रहते  हैं ।

कु लदीप नायर बनाम भारत 
संघ (2006) — 'निर्वाचित 
करने का अधिकार' मौलिक 
नहीं, वैधानिक अधिकार है

कु लदीप नायर बनाम भारत संघ (2006) मामले में  पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने  अभिनिर्धारित 
किया कि 'निर्वाचित करने  का अधिकार' जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 द्वारा सृजित एक 
वैधानिक अधिकार है , न कि संविधान के  अनुच्छे द 325 और 326 के  अंतर्गत कोई मौलिक अधिकार — यह 
भेद आज भी यह तय करता है  कि न्यायालय मतदाता सूची और मतदान प्रक्रिया को दी गई चुनौतियों को 
किस तरह तौलते  हैं ।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 
1950 की धारा 19 — निर्वाचक 
कौन बन सकता है

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) की धारा 19 के  अनुसार 18 
वर्ष या उससे  अधिक आयु  का हर नागरिक, जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में  'सामान्यतः निवासी' है , वहाँ  
निर्वाचक के  रूप में  पंजीकृ त होने  का अधिकारी है ; न्यायालयों और निर्वाचन आयोग ने  'सामान्यतः निवासी' 
शब्द का अर्थ एक सच्ची, निरंतर उपस्थिति से  लगाया है , न कि किसी अस्थायी या क्षणिक ठहराव से।

आरटीआई अधिनियम की 
धारा 24(4) — वह छूट जो 
राज्य अपने सुरक्षा और 
आसूचना संगठनों के  लिए ले 
सकते  हैं

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) की धारा 24(4) किसी राज्य 
सरकार को यह अनुमति देती है  कि वह अपने द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को, अधिनियम 
की द्वितीय अनुसूची में  अधिसूचित किए जाने  पर, अधिनियम के  प्रकटीकरण दायित्वों से  छूट दे  सके ; इस 
सप्ताह तमिलनाडु  के  मानव संसाधन प्रबंधन विभाग ने  अपने कानून-व्यवस्था प्रभाग के  लिए यह प्रावधान 
लागू किया और फिर जनदबाव में  विवादास्पद ढंग से  वापस ले लिया।

समुद्र-स्तर वृ द्धि पर संयुक्त 
राष्ट्र  घोषणापत्र (2026) — 
डूबता तट भी राष्ट्री यता को 
समाप्त नहीं करता

24 सितंबर 2026 को सर्वसम्मति से  अंगीकृ त समुद्र-स्तर वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र  घोषणापत्र (UN 
Declaration on Sea Level Rise) यह प्रतिपादित करता है  कि निचले और छोटे  द्वीपीय राष्ट्र , बढ़ ते  समुद्र  से  
उनके  तट और भू-भाग जलमग्न हो जाने  पर भी, अपनी राष्ट्री यता, संप्रभु  अधिकार और संयुक्त राष्ट्र  
सदस्यता बनाए रखें गे; यह प्रत्याभूति समुद्र  के  कानून पर संयुक्त राष्ट्र  अभिसमय (UNCLOS) के  
निरंतरता सिद्धांतों पर आधारित है , न कि किसी नई संधि के  अधिकार पर।

अनुच्छे द 85(2) और क्यों 
'अनिश्चित काल के  लिए 
स्थगन' सत्रावसान 
(prorogation) के  समान नहीं 

संविधान का अनुच्छे द 85(2) राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करते  हुए, संसद के  सत्र का 
औपचारिक सत्रावसान करने  की शक्ति देता है ; सदन की पुनः बैठक की कोई निश्चित तिथि दिए बिना 
किया गया 'अनिश्चित काल के  लिए स्थगन' (sine die adjournment) कानूनी रूप से  सत्रावसान से  भिन्न है , 
और लोकसभा की प्रक्रिया नियमावली के  नियम 15 के  परंतुक के  अंतर्गत, अध्यक्ष को अनिश्चित काल के  
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है स्थगन के  बाद भी, नए राष्ट्रपति के  आह्वान की प्रतीक्षा किए बिना, सदन को पुनः बुलाने  की शक्ति प्राप्त 
है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 
1960 — फॉर्म 6 का वैधानिक 
आधार

नए मतदाता के  रूप में  पंजीकरण के  लिए मानक आवेदन, फॉर्म 6, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के  
अंतर्गत बनाए गए निर्वाचक रजिस्ट्री करण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960) के  तहत 
निर्धारित है ; किसी ऑनलाइन पोर्टल के  माध्यम से  इन वैधानिक नियमों में  संगत संशोधन किए बिना पेश 
की गई कोई अतिरिक्त अनिवार्य घोषणा यह प्रश्न खड़ा  करती है  कि क्या उसे  निर्धारित फॉर्म के  समान ही 
कानूनी बल प्राप्त है।

अनूप बरनवाल बनाम भारत 
संघ (2023) और सीईसी/ईसी 
नियुक्ति अधिनियम का जन्म

अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) मामले में  संविधान पीठ ने  अभिनिर्धारित किया कि संविधान का 
अनुच्छे द 324 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियु क्ति को विनियमित करने वाला 
कानून अपेक्षित करता है , क्योंकि तब तक ऐसा कोई कानून अस्तित्व में  नहीं था; इसके  जवाब में  संसद ने  
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियु क्ति, सेवा शर्तें  और पदावधि) अधिनियम, 2023 
पारित किया, जिसके  अंतर्गत चयन समिति में  प्रधानमंत्री, लोकसभा में  विपक्ष के  नेता, और प्रधानमंत्री द्वारा 
नामित एक कें द्रीय मंत्रिमंडल मंत्री शामिल होते  हैं ।

बिजोय इमैनुएल बनाम के रल 
राज्य (1986) — राष्ट्रगान के  
दौरान मौन रहना अपराध नहीं

बिजोय इमैनुएल एवं अन्य बनाम के रल राज्य (Bijoe Emmanuel & Ors v. State of Kerala, 1986) 
मामले में  न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी ने  अभिनिर्धारित किया कि जो छात्र सम्मानपूर्वक खड़े   रहे  किं तु  
धार्मिक आधार पर राष्ट्रगान नहीं गाया, उन्होंने  राष्ट्री य सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के  
अंतर्गत कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि यह अधिनियम अनादर को दंडित करता है , के वल न गाने  की 
क्रिया को नहीं।

पीएम-कु सुम घटक A — कृ षि 
भूमि पर सौर ऊर्जा, पर पीएम 
सूर्य घर जैसी सब्सिडी के  बिना

पीएम-कु सुम (PM-KUSUM) घटक A व्यक्तिगत किसानों को अपनी ही भूमि पर 2 मेगावाट तक के  ग्रि ड-
संबद्ध सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की अनुमति देता है , किं तु  छत पर सौर ऊर्जा के  लिए पीएम सूर्य घर: मुफ्त 
बिजली योजना के  विपरीत, इसमें  कोई कें द्रीय पूंजीगत सब्सिडी नहीं है , जिससे  किसान को संयंत्र की 
आरंभिक लागत स्वयं वहन करनी पड़ ती है , बदले  में  उसे  ग्रि ड को बेची गई बिजली से  आय प्राप्त होती है।

एनबीएफसी वर्गीकरण — 50-
50 का 'मुख्य कारोबार 
परीक्षण'

भारतीय रिज़ र्व बैं क के  ढाँचे  के  अंतर्गत कोई कं पनी गैर-बैं किं ग वित्तीय कं पनी (Non-Banking Financial 
Company, NBFC) के  रूप में  तभी वर्गीकृ त होती है  जब उसकी वित्तीय आस्तियाँ  उसकी कु ल आस्तियों 
(अमूर्त आस्तियों को छोड़ कर) के  50% से  अधिक हों और उसकी वित्तीय आय उसकी सकल आय के  50% से  
अधिक हो — यही युगल 'मुख्य कारोबार परीक्षण' (principal business test) एक वास्तविक एनबीएफसी 
को उस कं पनी से  अलग करता है  जो के वल आकस्मिक रूप से  कु छ वित्तीय आस्तियाँ  रखती है।

कोर इन्वेस्टमें ट कं पनियाँ  — 
90/60 की वह सीमा जो समूह-
धारक संरचना को परिभाषित 
करती है

कोर इन्वेस्टमें ट कं पनी (Core Investment Company, CIC), जो भारतीय रिज़ र्व बैं क द्वारा विनियमित 
एनबीएफसी की एक विशिष्ट श्रेणी है , वह होती है  जो अपनी निवल आस्तियों का कम-से-कम 90% समूह 
कं पनियों के  इक्विटी या ऋण में  निवेश के  रूप में  रखती है , जिसमें  से  कम-से-कम 60% विशेष रूप से  समूह 
कं पनियों की इक्विटी में  होना चाहिए — यह संरचना सामान्यतः किसी कॉर्पोरेट समूह को धारण करने और 
नियंत्रित करने के  लिए प्रयुक्त होती है , न कि खुले  बाज़ा र में  ऋण देने  या निवेश करने के  लिए।

कं पनी अधिनियम, 2013 की 
धारा 97(1) — वार्षिक आम 
बैठक बुलाने  की एनसीएलटी 
की शक्ति

कं पनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013) की धारा 97(1) राष्ट्री य कं पनी विधि अधिकरण 
(National Company Law Tribunal, NCLT) को यह निर्देश देने  की शक्ति प्रदान करती है  कि किसी कं पनी 
की वार्षिक आम बैठक बुलाई, आयोजित और संचालित की जाए, आवश्यकता होने  पर कं पनी की सामान्य 
कोरम अपेक्षा को अधिक्रमित करते  हुए — यह प्रावधान तब प्रासंगिक हो जाता है  जब किसी कं पनी का 
आंतरिक शासन-विवाद वैधानिक रूप से  अपेक्षित वार्षिक आम बैठक को होने  से  ही रोकने की स्थिति पैदा 
कर दे।

यूपीआई की 0.4% व्यापारी 
छूट दर — वह सीमा जो तय 
करती है  इसे  कौन चुकाएगा

15 अक्तूबर 2026 से  ₹2,000 से  अधिक के  व्यक्ति-से-व्यापारी यूपीआई लेनदेन पर 0.4% की व्यापारी छूट 
दर (Merchant Discount Rate, MDR) लागू होगी, जबकि व्यक्ति-से-व्यक्ति अंतरण और छोटे  व्यापारी 
भुगतान शुल्क-मुक्त बने  रहें गे; एमडीआर वह शुल्क है  जो व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने  के  लिए 
चुकाता है , और 2020 के  एक नीतिगत निर्णय के  बाद से  यूपीआई और रुपे  डेबिट कार्ड पर यह शून्य रहा है , 
जिसे  इसके  बजाय एक अलग कें द्रीय सब्सिडी से  वित्तपोषित किया जाता रहा है।

आईआरडीएआई के  प्रस्तावित 
कमीशन सीमा, और 'नो योर 
डिस्ट्रिब्यूटर' रजिस्ट्री

23 सितंबर 2026 को प्रस्तावित आईआरडीएआई (IRDAI) के  परामर्श पत्र में  व्यक्तिगत स्वास्थ्य-बीमा 
पॉलिसियों पर प्रथम वर्ष के  कमीशन को वितरण संस्थाओं के  लिए प्रीमियम के  15% और अभिकर्ताओं के  
लिए 20% पर सीमित करने का प्रस्ताव है , जबकि नवीनीकरण और पोर्टे बिलिटी कमीशन को इससे  भी कम, 
क्रमशः 5% और 10% पर सीमित रखा गया है ; कमीशन को समूचे  बीमा उद्योग पर एक समान सपाट सीमा 
के  बजाय उत्पाद के  प्रकार के  अनुसार सीमित करने का प्रस्ताव है। पत्र अलग से  एक सार्वजनिक बीमा 
रजिस्ट्री  का भी प्रस्ताव रखता है  जो उत्पाद प्रदर्शन और वितरक की शिकायत संबंधी आँकड़ों  को जोड़ ती 
है , ताकि ग्रा हक भी 'नो योर डिस्ट्रि ब्यूटर' कर सके , ठीक वैसे  ही जैसे  वितरक को पहले से  ग्रा हक को 'नो योर 
कस्टमर' के  तहत जानना अनिवार्य है।

कें द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, 
इसका मूल अधिनियम, और 
इसके  पीछे  का संवैधानिक 

कें द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal, CAT) की स्थापना प्रशासनिक 
अधिकरण अधिनियम, 1985 के  अंतर्गत हुई थी, जो संविधान के  अनुच्छे द 323A के  अनुसरण में  
अधिनियमित किया गया था, और जो संसद को लोक नियोजन में  व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों  से  
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संबंधित विवादों के  निपटारे  के  लिए अधिकरण स्थापित करने की शक्ति देता है ; इस सप्ताह भारतीय वन 
सेवा अधिकारी संजीव चतुर्वेदी से  जुड़े   एक मामले में  कै ट दिल्ली पीठ के  एक सदस्य के  पुनर्वयन (recusal) 
को, उनके  13 वर्षों  से  चल रहे  सेवा-विवाद मुकदमे  में  सर्वोच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, कै ट 
और जिला न्यायपालिका के  न्यायाधीशों व न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया गया 17वाँ  ऐसा पुनर्वयन 
बताया गया।

FAST-DS — छोटे  
करदाताओं की विदेशी 
आस्तियों के  लिए आयकर 
विभाग की एकबारगी खिड़ की

आयकर विभाग द्वारा 16 अगस्त 2026 को आरंभ की गई छोटे  करदाताओं की विदेशी आस्तियाँ-प्रकटीकरण 
योजना (Foreign Assets of Small Taxpayers-Disclosure Scheme, FAST-DS) पात्र छोटे  करदाताओं को 
31 दिसंबर 2026 तक खुली एकबारगी अनुपालन खिड़ की देती है , जिसके  तहत वे  पहले न बताए गए 
विदेशी बैं क खातों, शेयरों या अन्य विदेशी आस्तियों का स्वेच्छा से  प्रकटीकरण कर सकते  हैं ; यह योजना 
काला धन (अघोषित विदेशी आय और आस्तियाँ) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (Black Money 
Act, 2015) के  इर्द-गिर्द निर्मित रिपोर्टिंग ढाँचे  के  तहत विभाग के  व्यापक प्रयास का हिस्सा है , जिसका 
उद्देश्य अप्रकटित विदेशी होल्डिंग को अभिलेख पर लाना है।

100 चै म्पियन ज़ि ले , 100 
आकांक्षी ज़ि ले  — वस्त्र 
मंत्रालय का निर्यात-कें द्र  
मानचित्र

भारत के  वस्त्र मंत्रालय ने  ज़ि ला-स्तरीय वस्त्र निर्यात क्षमता निर्मित करने  की योजना के  भाग के  रूप में  
राष्ट्री य स्तर पर 100 'चै म्पियन ज़ि ले ' और 100 'आकांक्षी ज़ि ले ' चिह्नित किए हैं , यह उन लगभग 530 
ज़ि लों के  आधार पर है  जो वर्तमान में  किसी-न-किसी रूप में  वस्त्र निर्यात में  भाग लेते  हैं  — यह ज़ि लावार 
लक्ष्यीकरण दृष्टिकोण पारंपरिक वस्त्र समूहों (clusters) से  आगे  विनिर्माण और निर्यात आधार को व्यापक 
बनाने  के  लिए है।

जेएनपीए का शोर-पावर ऋण 
— भारत के  समुद्री क्षेत्र में  
पहला 'ब्लू फाइनें सिंग'

विश्व बैं क समूह की निजी-क्षेत्र निवेश शाखा अंतरराष्ट्री य वित्त निगम (International Finance 
Corporation, IFC) ने  राज्य-संचालित जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (Jawaharlal Nehru Port 
Authority, JNPA) को शोर पावर आपूर्ति अवसंरचना के  वित्तपोषण के  लिए 70 मिलियन डॉलर का ऋण 
देने  पर सहमति दी है , जिससे  बर्थ पर खड़े   जहाज़  अपने डीज़ ल इंजन बंद कर ज़ मीन से  बिजली ले सकें गे  — 
इसे  भारत के  समुद्री क्षेत्र में  पहला 'ब्लू फाइनें सिंग' बताया गया है , जो नए भारतीय पत्तन अधिनियम, 
2025 के  अंतर्गत जारी बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के  हरित सागर हरित पत्तन दिशानिर्देशों 
के  अनुरूप है।

भारत-ईएफटीए व्यापार 
समझौता — वह शुल्क कटौती 
जिसका हवाला स्विस घड़ी  
निर्माता दे  रहे  हैं

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (European Free Trade Association, EFTA) — आइसलैं ड, 
लिष्टनस्टाइन, नॉर्वे  और स्विट्ज़ रलैं ड — के  बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते  ने  भारत में  प्रवेश करने वाली 
स्विस वस्तुओं, जिनमें  विलासी घड़ि याँ  शामिल हैं , पर शुल्क घटाया है , स्विस घड़ी  निर्माताओं का कहना है  
कि इससे  उन्हें  भारतीय बाज़ा र में  अपने  दीर्घकालिक निवेश को विस्तार देने  का अधिक भरोसा मिल रहा है , 
भले  ही कमज़ो र रुपया और मज़ बूत स्विस फ्रैं क निकट भविष्य की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल रहे  हों।

बैं क यूनियनों ने  आईबीए के  
आश्वासन के  बाद अपनी तीन-
दिवसीय हड़ ताल टाली

सात कर्मचारी व अधिकारी संगठनों की एक छत्र संस्था, बैं क यूनियनों का संयुक्त मंच (United Forum of 
Bank Unions, UFBU) ने  पाँच-दिवसीय बैं किं ग सप्ताह की माँग सहित अन्य मुद्दों पर 28 से  30 सितंबर 
तक तीन-दिवसीय राष्ट्र व्यापी बैं क हड़ ताल का आह्वान किया था; भारतीय बैं क संघ (Indian Banks' 
Association, IBA) के  साथ एक बैठक के  बाद हड़ ताल टाल दी गई, जिसमें  पाँच-दिवसीय सप्ताह की माँग 
और अन्य लंबित मुद्दों के  शीघ्र  समाधान हेतु  विचार-विमर्श के  लिए आईबीए और यूएफबीयू के  प्रतिनिधियों 
वाली एक उच्च-स्तरीय समिति बनाने  का निर्णय लिया गया।

जनगणना 2027 — अब तक 
32 करोड़  परिवार दर्ज, और 
स्व-गणना क्यों मायने  रखती है

अपने 'मन की बात' प्रसारण में  प्रधानमंत्री नरें द्र  मोदी ने  कहा कि जारी जनगणना 2027 अभियान के  तहत 
32 करोड़  से  अधिक परिवारों का आँकड़ा  पहले ही दर्ज किया जा चुका है , और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, 
जम्मू-कश्मीर तथा उत्तराखंड के  दू रस्थ, हिमाच्छादित क्षेत्रों में  कार्य जारी है ; उन्होंने  जनगणना को 
'राष्ट्री य उत्तरदायित्व' बताया और नागरिकों से  ऑनलाइन स्व-गणना करने का आग्र ह किया, यह वह 
सु विधा है  जिससे कोई परिवार गणनाकार के  आने की प्रतीक्षा किए बिना स्वयं अपने जनगणना विवरण भर 
सकता है।

भारत-कनाडा व्यापार लक्ष्य 
— 2030 तक सी$70 अरब तक 
दोगुना

भारत और कनाडा अपने वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 70 अरब कनाडाई डॉलर से  भी अधिक 
तक, यानी दोगुने  से  ज़् यादा, ले  जाने  की दिशा में  कार्य कर रहे  हैं ; कनाडा के  प्रधानमंत्री मार्क  कार्नी ने  भारत 
के  साथ जारी मुक्त-व्यापार वार्ताओं में  'अच्छी प्रगति' बताई, और प्रधानमंत्री नरें द्र  मोदी के  इस वर्ष दिसंबर 
के  आसपास कनाडा जाने  की संभावना है , जबकि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने  इस संबंध को 'उच्चतर स्तर' 
पर ले  जाने  की बात कही।

बोइंग के  737-मैक्स का 
मार्गदर्शन-प्रणाली दोष, और 
वह नियामक जिसे  सूचित नहीं 
किया गया

बोइंग ने  अपने कु छ 737-मैक्स विमानों में  एक सॉफ्टवेयर संबंधी खामी पाई है , जिसके  कारण चूके  हुए 
लैं डिंग प्रयास के  बाद स्वचालित उड़ा न मार्गदर्शन प्रणाली का जुड़ा व टूट सकता है , और उसने ऑपरेटरों को 
एहतियात के  तौर पर प्रणाली को रीसेट करने की सलाह जारी की है ; भारत में  96 बोइंग 737-मैक्स विमान 
परिचालनरत हैं , जिनमें  से  53 एयर इंडिया एक्सप्रेस और 43 अकासा एयर के  पास हैं , लेकिन यह पु ष्टि नहीं 
हुई कि भारत के  नागर विमानन नियामक, नागर विमानन महानिदेशालय (Directorate General of Civil 
Aviation, DGCA), को इस मुद्दे  की सूचना दी गई थी या वह इसकी जाँच कर रहा है।

प्रोगा, 2025 — रियल-मनी 
ऑनलाइन गेमिंग पर पूर्ण 
प्रतिबंध, और उसके  पास खड़ा  

लगभग एक वर्ष पहले अधिनियमित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम (Promotion 
and Regulation of Online Gaming Act, PROGA), 2025 ने  पोकर और रम्मी जैसे  रियल-मनी ऑनलाइन 
खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, और यह बाह्यक्षेत्रीय (extra-territorial) रूप से  भी लागू होता है , अर्थात 
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विषय (TOPIC) परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)

क्रिप्टो नीति शून्य

इसका उपयोग भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने  वाले विदेशी सट्टे बाज़ी  मंचों के  विरुद्ध भी किया जा 
सकता है ; इसके  विपरीत, भारत का क्रिप्टोकरें सी क्षेत्र अब भी किसी समर्पित नियामक ढाँचे  के  बिना है , 
अधिकारियों ने  इस क्षेत्र की जाँच कर रही एक संसदीय समिति को बताया कि 'नीति न होना भी एक नीति 
है ' — जिसे  इस सप्ताह टिप्पणीकारों ने  एक जारी 'नीतिगत धुँधलके ' (policy twilight zone) की संज्ञा दी।

  स्रोत टिप्पणी (Source note):    सभी सामग्री  द हिंदू ,        द इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक टाइम्स (  दिल्ली संस्करण) — 28  सितंबर 2026    से ली गई है ,  जहां
     संके तित है वहां आधिकारिक विज्ञप्तियों (official releases)     और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS Legislative Research)  । से पूरक तथ्य,    आंकड़े  और उद्धरण उसी  

       तारीख को रिपोर्ट किए गए अनुसार पुनरुत्पादित हैं ;         उत्तर में उपयोग करने से पहले उनकी वर्तमानता (    चल रही कानूनी कार्यवाही,  बदलते आंकड़े )  ।सत्यापित करें
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11. आज के  निबंध (Essays of the Day)
 दो निबंध,       ऐसे प्रश्नों पर जिनकी भाषा निबंध (Essay)        प्रश्नपत्र वास्तव में जिस तरह तय करता है ,        और एक शीर्ष रैं क वाले अभ्यर्थी के

      ।          —     ।समयबद्ध लेखन की शैली में लिखे गए इन्हें संरचना और उदाहरणों के दायरे के लिए पढ़ें  याद करने के लिए नहीं

निबंध (ESSAY) 1  ·  निबंध · खंड A  ·  6 मिनट पठन (min read)

        अंतरात्मा एक निजी आवाज़ है जिसके सार्वजनिक दायित्व हैं ।
विषय (Themes): सार्वजनिक जीवन में  नैतिकता · संस्थाएँ · जवाबदेही

फ़ रवरी 1985 में  ओल्ड बेली की एक जूरी ने क्लाइव पॉन्टिंग के  मामले की सुनवाई की, जो ब्रि टे न के  रक्षा मंत्रालय में  एक वरिष्ठ सिविल 
सेवक थे। उन्होंने संसद सदस्य टै म डैलियल को ऐसे दस्तावेज़  भेजे थे जो दिखाते थे कि मंत्रियों ने फ़ॉ कलैं ड्स युद्ध के  दौरान अर्जेंटीना के  
युद्धपोत जनरल बेलग्रा नो को डु बोए जाने के  बारे  में  संसद को गुमराह किया था। न्यायाधीश ने संके त दिया कि सार्वजनिक हित प्रभावतः 
वही था जो उस समय की सरकार कहे। फिर भी जूरी ने उन्हें  दोषमुक्त कर दिया। चार वर्ष बाद संसद ने एक नया आधिकारिक गोपनीयता 
अधिनियम (Official Secrets Act) पारित किया जो किसी भी सार्वजनिक-हित बचाव की अनुमति नहीं देता था। इस निबंध की पूरी 
समस्या उसी कहानी में  समाहित है: एक व्यक्ति की अंतरात्मा, एक राज्य की गोपनीयता, एक जनता जिसने तय किया कि अंतरात्मा 
का पक्ष अधिक मज़ बूत था, और एक संस्था जिसने उसके  पीछे  दरवाज़ा  बंद कर दिया।

हम सामान्यतः अंतरात्मा की बात किसी व्यक्ति की सबसे  निजी संपत्ति के  रूप में  करते  हैं , एक ऐसी आवाज़  जिसे  कोई और नहीं सुन 
सकता। परंतु  सार्वजनिक पद पर, जो अंतरात्मा निजी बनी रहती है , वह अपना काम करना बंद कर देती है। यह निबंध तर्क  देता है  कि 
सार्वजनिक जीवन में  अंतरात्मा तीन दायित्व वहन करती है : उसे  उपलब्ध माध्यमों से  बोलना चाहिए, उसे  ऐसे  कारण देने  चाहिए 
जिनकी दू सरे  जाँच कर सकें , और उसे बोलने की क़ी मत चुकाने के  लिए तैयार रहना चाहिए। जो अंतरात्मा इन दायित्वों को पूरा करती 
है , वह किसी भी गणतंत्र के  पास मौजूद सर्वश्रेष्ठ रक्षा-कवचों में  से  एक है। जो नहीं करती, वह या तो निरर्थक है  या ख़ तरनाक।

पहले, यह कि अके ले नियम पर्याप्त क्यों नहीं हैं । 1960 के  दशक के  आरंभ में  येल विश्वविद्यालय में  स्टे नली मिलग्रा म के  प्रयोगों के  सबसे 
प्रसिद्ध संस्करण में , लगभग दो-तिहाई सामान्य स्वयंसेवकों ने  एक अजनबी को वे  बिजली के  झटके  देना जारी रखा जिन्हें  वे  ख़ तरनाक 
मानते थे , के वल इसलिए क्योंकि धूसर कोट पहने एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि प्रयोग की यही अपेक्षा है। हन्ना अरें ट ने 1961 में  एडोल्फ़  
आइष्मान के  मुक़ दमे  की रिपोर्टिंग करते  हुए एक राक्षस नहीं बल्कि एक सतर्क  अधिकारी पाया, जिसने ज़ो र देकर कहा कि उसने के वल 
अपना कर्तव्य निभाया था, और उन्होंने जो देखा उसे 'बुराई की सामान्यता' (banality of evil) कहा। बड़े  अपराध सामान्यतः प्रक्रिया का 
पालन करने  वाले  लोगों द्वारा किए जाते  हैं । संविधान मानो यह जानता है। तीसरी अनुसूची में  कें द्रीय मंत्री की शपथ के वल कानून के  
पालन का वचन नहीं देती; यह 'बिना भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के ' (without fear or favour, affection or ill-will) कार्य करने का 
वचन देती है , जो किसी नियम-पु स्तिका द्वारा न दिए जा सकने वाले  आंतरिक अनुशासन की अपील है। पूर्व निर्वाचन आयुक्त अशोक 
लवासा ने  हाल ही में  इस वाक्यांश को पलट दिया: लोक सेवक को दुर्बल के  पक्ष में  और अपनी ही अंतरात्मा के  भय में  कार्य करना 
चाहिए।

पहला दायित्व है  बोलना। किसी बहु -सदस्यीय निकाय में , जो सदस्य निजी रूप से असहमत होते हुए भी किसी निर्णय को अपने नाम से 
जारी होने देता है , उसने उसे अपना अधिकार उधार दे  दिया है। यही कारण है कि दर्ज असहमति मायने रखती है। लवासा स्वयं 2019 में 
तब तक आदर्श आचार संहिता की बैठकों से  दू र रहे  जब तक अल्पमत की राय आयोग के  आदेशों में  दर्ज नहीं की गई। सबसे  प्रसिद्ध 
भारतीय उदाहरण न्यायपालिका का है। ADM जबलपुर (1976) मामले में  चार न्यायाधीशों ने माना कि आपातकाल के  दौरान निरोध को 
चुनौती देने के  लिए कोई न्यायालय नहीं जा सकता। अके ले न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना ने असहमति जताई, यह मानते  हुए कि जीने का 
अधिकार राज्य की अनुमति पर निर्भर नहीं करता। जनवरी 1977 में  मुख्य न्यायाधीश के  पद के  लिए उन्हें  अधिक्रमित (supersede) कर 
दिया गया और उन्होंने  इस्तीफ़ा  दे  दिया। इकतालीस वर्ष बाद, पुट्टस्वामी (2017) में  सर्वोच्च न्यायालय ने  बहुमत के  निर्णय को स्पष्ट 
रूप से  पलट दिया। सार्वजनिक रूप से  लिखी गई एक असहमति को बाद की पीढ़ी  उठा सकती थी; एक निजी आपत्ति अपने लेखक के  
साथ ही समाप्त हो जाती।

दू सरा दायित्व है  कारण देना। निश्चितता की भावना अभी अंतरात्मा नहीं है ; पूर्वाग्र ह भीतर से  बिल्कु ल वैसा ही महसूस होता है। 
सोफ़ो क्लीज़  के  नाटक में , एंटिगनी अपने भाई को दफ़ नाने के  लिए राजा क्रियॉन की अवहेलना करती है, और वह यह खुले तौर पर करती 
है , उस उच्चतर नियम का नाम लेते  हुए जिसका वह पालन करती है , ताकि क्रियॉन, कोरस और दर्शक उसका न्याय कर सकें । इसकी 
तुलना कें टकी की काउंटी क्लर्क  किम डेविस से  कीजिए, जिन्होंने  2015 में ,  सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैं गिक जोड़ों   के  विवाह के  
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अधिकार को मान्यता दिए जाने के  बाद, अंतरात्मा के  आधार पर उन्हें  विवाह लाइसें स जारी करने से इनकार कर दिया। उनकी अंतरात्मा 
निष्कपट थी, परंतु  उसने  जनता को अपने निजी विश्वासों की क़ी मत चुकाने  पर मजबूर किया। परीक्षा यह है  कि क्या कोई कारण ऐसे  
शब्दों  में  दिया जा सकता है  जिसे  साथी नागरिक, विशेषकर उनमें  सबसे  कमज़ो र,  स्वीकार कर सकें । मैक्स वेबर ने  अपने  1919 के  
व्याख्यान 'राजनीति एक पेशे के  रूप में ' (Politics as a Vocation) में  एक 'निष्ठा की नैतिकता' (ethic of conviction) के  विरुद्ध चेतावनी 
दी, जो के वल अपनी मंशा की पवित्रता की परवाह करती है  और परिणामों की उपेक्षा करती है , और इसके  साथ एक 'उत्तरदायित्व की 
नैतिकता' (ethic of responsibility) की माँग की।

तीसरा दायित्व है  क़ी मत स्वीकार करना। हेनरी डेविड थोरो ने  1846 में  दासता और युद्ध का समर्थन करने वाला कर चुकाने  से  इनकार 
करने पर एक रात जेल में  बिताई। मार्च 1922 में  अहमदाबाद में  अपने मुक़ दमे में , गांधी ने न्यायाधीश से कहा कि वे वहाँ इसलिए हैं  'उस 
अपराध के  लिए उच्चतम दंड आमंत्रित करने  और प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करने ' (to invite and cheerfully submit to the highest 
penalty) के  लिए जिसे कानून अपराध कहता था और जो उन्हें  'नागरिक का सर्वोच्च कर्तव्य' (the highest duty of a citizen) लगता था। 
दंड स्वीकार करना अंतरात्मा को सुविधा से  अलग करता है। फिर भी क़ी मत अन्यायपूर्ण हो सकती है। राष्ट्री य राजमार्ग प्राधिकरण के  
एक इंजीनियर सत्यें द्र दुबे  ने 2002 में  प्रधानमंत्री कार्यालय को राजमार्ग ठेकों में  भ्र ष्टाचार के  बारे  में  लिखा और 2003 में  उनकी हत्या कर 
दी गई। सीटी बजाने वालों की सुरक्षा अधिनियम (Whistle Blowers Protection Act) 2014 में  पारित हुआ और वह अब भी काफ़ी  हद 
तक अप्रयुक्त पड़ा  है। जो राज्य अंतरात्मा की प्रशंसा करता है परंतु  उसे दंडित करता है , वह अपने अधिकारियों को चुप रहना सिखा रहा 
है।

प्रति-तर्क  को गंभीरता से  सुना जाना चाहिए। सिविल सेवक निर्वाचित नहीं होते। यदि हर अधिकारी निजी नैतिक निर्णय पर कार्य करने 
लगे , तो सरकार व्यक्तिगत पसंदों का एक जोड़ -तोड़  भर बन जाएगी, जिसमें  समग्र  के  लिए कोई जवाबदेह नहीं होगा। निष्पक्षता स्वयं 
एक सार्वजनिक भलाई है: दो झगड़ ते  राजनेताओं के  बीच फँ सा एक इंजीनियर पक्ष लेकर नहीं बल्कि तथ्यों को सत्यनिष्ठा से  दर्ज करके  
जनता की सेवा करता है। और अंतरात्मा ग़ लत भी हो सकती है। ओलिवर क्रॉमवेल ने  1650 में  स्कॉटलैं ड के  चर्च को लिखा: 'मैं  तुमसे  
विनती करता हूँ , मसीह के  करुणा-भाव में , यह संभव मानो कि तुम ग़ लत हो सकते हो' (I beseech you, in the bowels of Christ, think 
it possible you may be mistaken)। भगवद्गीता में , अर्जु न की अंतरात्मा उससे कहती है  कि वह कु रुक्षेत्र में  न लड़े , और कृ ष्ण उत्तर देते  
हैं  कि उसे  अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए।

ये  आपत्तियाँ  अंतरात्मा को परास्त नहीं करतीं; वे  उसे  अनुशासित करती हैं । वे  संस्थाओं पर भी एक दायित्व डालती हैं । यदि कोई 
निकाय चाहता है  कि अधिकारी लीक करने के  बजाय आंतरिक रूप से  आपत्तियाँ  उठाएँ, तो उसे  असहमति-टिप्पणियाँ  दर्ज करनी होंगी 
और उन्हें  समय पर प्रकाशित करना होगा। यदि वह किसी पु लिस गोलीबारी की जाँच का आदेश देता है ,  जैसे  लेह गोलीबारी की 
न्यायमूर्ति चौहान जाँच, तो उसे रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी, अन्यथा वह जाँच प्रश्न को दफ़ नाने का ही एक तरीक़ा  बन जाती है। दू सरे  
प्रशासनिक सुधार आयोग की 'शासन में  नैतिकता' (Ethics in Governance, 2007) पर रिपोर्ट  और ब्रि टे न के  नोलन सिद्धांत (Nolan 
principles, 1995) दोनों इसी कारण से  खुलापन माँगते  हैं । सूचना का एक कार्यशील अधिकार भी वही काम करता है, यही कारण है  कि 
किसी पु लिस विभाग को उससे  छूट देने  वाला आदेश उजागर होते  ही अधिक देर तक टिक नहीं पाता।

पॉन्टिंग जूरी ने  कु छ असाधारण किया: उसने  एक व्यक्ति की अंतरात्मा पर सार्वजनिक फ़ै  सला रख दिया। संसद का जवाब था उस 
चुनाव को छीन लेना। एक अधिक समझदार राज्य इसके  उलट करता और एक ऐसा मार्ग बनाता जिससे किसी कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी 
की बात जूरी की ज़ रूरत पड़ ने से पहले ही सुनी जा सके । अंतरात्मा एक निजी आवाज़  के  रूप में  आरंभ होती है, परंतु  सार्वजनिक पद पर 
वह एक सार्वजनिक न्यास बन जाती है। अधिकारी का जनता के  प्रति यह कर्तव्य है  कि वह बोले , समझाए और आवश्यकता पड़ ने  पर 
क़ी मत चुकाए। बदले में , जनता का अधिकारी के  प्रति यह कर्तव्य है  कि वह एक ऐसी व्यवस्था दे  जिसमें  ऐसा करने से  उसका करियर या 
उसकी जान न जाए।

     आज के कार्ड्स से निर्मित (Built from today's cards): '    दुर्बल के पक्ष में ,    अंतरात्मा के भय में ':  एक बहु -          सदस्यीय निकाय का सदस्य पाता है कि उसके नाम
         पर एक निर्णय बिना उसे शामिल किए लिया गया ·            लेह गोलीबारी के एक वर्ष बाद भी न्यायमूर्ति चौहान जाँच रिपोर्ट अप्रकाशित
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निबंध (ESSAY) 2  ·  निबंध · खंड B  ·  6 मिनट पठन (min read)

     एकरूपता उपज में जो पाती है ,   वह सहनक्षमता (resilience)      में उतना ही खो देती है।
विषय (Themes): कृ षि एवं पारिस्थितिकी · विज्ञान और समाज · विविधता एवं विकास

1845 में  आयरलैं ड में  एक फफूं द पहुँची। फाइटोफ़् थोरा इन्फे स्टै न्स ने आलू को ज़ मीन में  ही काली लुगदी में  बदल दिया, और यह इतनी 
तेज़ी  से  फै ली क्योंकि देश का अधिकांश भाग एक ही फ़ सल पर, और लगभग एक ही किस्म — लम्पर (Lumper) — पर निर्भर था। 
लम्पर को अच्छे  कारणों से चुना गया था: यह ख़ राब मिट्टी में  भी भारी उपज देती थी। इसके  पास झुलसा रोग (blight) से कोई बचाव भी 
नहीं था। अगले कु छ वर्षों  में  लगभग दस लाख लोग मारे  गए और लगभग उतने ही लोग प्रवास कर गए। लम्पर में  उसकी सफलता के  
सिवा कु छ भी बुरा नहीं था। यह इतनी सामान्य हो चुकी थी कि एक रोगाणु  पूरे  देश को एक साथ प्रहार कर सकता था।

उत्तर प्रदेश ने  अभी हाल ही में  इसी कहानी का एक छोटा संस्करण जिया है। को-0238 (Co-0238), जो कोयंबटूर स्थित गन्ना प्रजनन 
संस्थान (Sugarcane Breeding Institute) द्वारा 2009 में  जारी की गई एक गन्ना किस्म थी, ने  उच्च उपज और उच्च चीनी-परता (sugar 
recovery) दी और राज्य को भारत का सबसे  बड़ा  चीनी उत्पादक बना दिया। मिलों और किसानों ने  इसे  अपने अधिकांश गन्ना क्षेत्र में  
लगाया। फिर लाल सड़ न (red rot) कवक ने  एक ऐसा रूप विकसित किया जिसने  इसके  प्रतिरोध को तोड़  दिया, और राज्य का चीनी 
उत्पादन 2019-20 के  126.4 लाख टन से गिरकर 2025-26 में  89.5 लाख टन रह गया। अब एक नई किस्म, को-20016 (Co-20016), को 
स्वीकृ ति दी गई है। यह निबंध तर्क  देता है  कि एकरूपता हमेशा एक ही सौदा बेचती है : आज की दक्षता के  बदले  कल की भंगुरता। 
मानकीकरण अपरिहार्य है , परंतु  बु द्धिमत्ता इसमें  है  कि कहाँ  मानकीकृ त किया जाए और कहाँ  विविधता की रक्षा की जाए।

यह पैटर्न कृ षि के  इतिहास में  बार-बार दिखता है। सिलोन (Ceylon) एक महान कॉफ़ी  निर्यातक था जब तक 1869 में  कॉफ़ी  पत्ती-रस्ट 
(coffee leaf rust) प्रकट नहीं हुआ और दो दशकों के  भीतर उसके  बागानों को नष्ट नहीं कर दिया; द्वीप ने  चाय का रुख़  किया। ग्रॉ स 
मिशेल (Gros Michel) के ला, जिसने  बीसवीं सदी के  आरंभ में  पश्चिमी बाज़ा रों  को भर दिया था, 1950 के  दशक में  पनामा रोग से  
व्यावसायिक रूप से मिटा दिया गया। इसका विकल्प, कै वें डिश (Cavendish), अब उसी कवक की एक नई किस्म से ख़ तरे  में  है। 1970 में  
एक पत्ती-झुलसा रोग ने अमेरिकी मक्का फ़ सल के  लगभग 15 प्रतिशत हिस्से को नष्ट कर दिया, क्योंकि अधिकांश संकर मक्का एक ही 
कोशिकाद्रव्य (cytoplasm) साझा करती थी जिसने उसे असुरक्षित बना दिया था। हर मामले में , किसी फ़ सल को उपज के  लिए चुना गया 
और फिर इतनी व्यापक रूप से  लगाया गया कि वह एक अके ला लक्ष्य बन गई।

यही तर्क  वहाँ  भी दिखता है  जहाँ  भी उत्पादन के  लिए प्रणालियों को सरल बनाया जाता है। जेम्स सी. स्कॉट ने  अपनी पुस्तक सीइंग 
लाइक अ स्टे ट (Seeing Like a State, 1998) में  वर्णन किया है  कि कै से  अठारहवीं सदी के  जर्मन वनपालों ने  मिश्रित जंगलों को नॉर्वे  
स्प्रूस की सुव्यवस्थित पंक्तियों से बदल दिया, जिन्हें  गिनना, कर लगाना और काटना आसान था। पहला रोटे शन उत्कृ ष्ट रहा। दू सरे  और 
तीसरे  ने  मिट्टी की गिरावट और कीट-प्रकोप ला दिए, और वनपालों ने  'वाल्डश्टे र्बेन' (Waldsterben) — अर्थात 'वन-मृत्यु ' — नाम 
गढ़ा । वित्त क्षेत्र ने 2008 में  यही सबक सीखा। बैं क ऑफ़  इंग्लैं ड के  एंड्र यू हाल्डेन ने 2009 में  देखा कि बैं कों ने समान आस्तियाँ रखना और 
समान मॉडल अपनाना शुरू कर दिया था, जिससे एक झटका उन सबको एक साथ प्रभावित करता था, ठीक उसी तरह जैसे कोई बीमारी 
एकल-फ़ सल (monoculture) में  फै लती है। ऐसी प्रणाली जिसमें  सब समान रूप से  कु शल हों, वह ऐसी प्रणाली भी हो सकती है  जिसमें  
सब एक साथ विफल हो जाएँ।

साहित्य ने पहले ही इसका मानवीय रूप देख लिया था। एल्डस हक्सले के  ब्रे व न्यू वर्ल्ड (Brave New World, 1932) में , विश्व-राज्य का 
आदर्श-वाक्य है 'समुदाय, पहचान, स्थिरता' (Community, Identity, Stability)। लोगों को मानक बैचों में  उत्पादित किया जाता है, और 
समाज उत्पादक, शांतिपूर्ण और किसी भिन्न चीज़  की कल्पना करने  में  असमर्थ है। जीव विज्ञान वह कारण देता है  कि विविधता क्यों 
मायने रखती है। जिस आबादी के  सदस्य एक-दूसरे  से भिन्न होते हैं , वह अपने भीतर कहीं-न-कहीं वह विविधता लिए रहती है जो अगली 
बीमारी, सूखे या शिकारी से बच सकती है। निकोलाई वाविलोव ने यह समझा जब उन्होंने लेनिनग्रा द के  पादप उद्योग संस्थान (Institute 
of Plant Industry) में  बीजों का एक विशाल संग्र ह बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के  दौरान शहर की घेराबंदी के  समय, इसके  कई वैज्ञानिकों 
ने  अपनी रक्षा में  रखे  बीजों को खाने  के  बजाय भूखे  मरना चुना। वे  समझते  थे  कि एक बीज बैं क किसी ऐसे  भविष्य के  विरुद्ध बीमा है  
जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता।

एकरूपता के  पक्ष में  तर्क  सशक्त है और इसे स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए। एकरूपता ने भारत को खिलाया। 1960 के  दशक के  मध्य में  
नॉर्मन बोरलॉग और भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा पंजाब लाई गई उच्च-उपज बौनी गेहूँ  की किस्मों ने  कु छ ही वर्षों  में  भारत की गेहूँ  फ़ सल 
को लगभग दोगुना कर दिया और अमेरिकी PL-480 कार्यक्रम के  तहत खाद्य सहायता के  अपमान को समाप्त कर दिया। बोरलॉग ने  
स्वयं  1970 में  नोबेल शांति पुरस्कार स्वीकार करते  हुए हरित क्रांति को एक 'अस्थायी सफलता' (temporary success) कहा जिसने 
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मानवजाति को 'साँस लेने की मोहलत' (a breathing space) दी थी। एकरूपता कु छ सरल तरीक़ों  से भी किसी राष्ट्र  को संभव बनाती है। 
ब्रि टे न के  रेलवे ने 1840 के  दशक में  एक ही मानक समय अपनाया ताकि पूरे  देश में  समय-सारणियाँ बनाए रखी जा सकें । भारत ने 1906 में  
भारतीय मानक समय अपनाया,  हालाँकि बंबई  1955  तक अपना समय रखता रहा।  1992  में  शुरू की गई यूनिगेज  (Unigauge) 
परियोजना ने रेलवे लाइनों को एक ही गेज में  परिवर्तित किया ताकि माल को हर गेज-परिवर्तन बिंदु पर उतारना न पड़े । फ़ रवरी 2027 से  
राष्ट्री य भौतिक प्रयोगशाला (National Physical Laboratory) की परमाणु घड़ि याँ  भारत का एकमात्र वैध समय प्रदान करें गी। कोई भी 
घड़ि यों, मापों या वोल्टे ज की विविधता नहीं चाहता।

फिर भी ये उदाहरण भी संयम सिखाते हैं । पंजाब में  हरित क्रांति के  संकीर्ण धान-गेहूँ  चक्र ने भूजल को इतनी बुरी तरह सुखाया कि राज्य 
ने 2009 में  धान की रोपाई में  देरी के  लिए एक कानून पारित किया। एकल वैध समय की मज़ बूती इस बात पर निर्भर करती है  कि उसे देने  
का एक से अधिक तरीक़ा  हो, ताकि किसी एक उपग्र ह या के बल की विफलता बैं कों और बिजली ग्रि ड को न रोक दे। सबक यह नहीं है  कि 
एकरूपता ग़ लत है। सबक यह है  कि एकरूपता तभी सुरक्षित है  जब उसे  सोच-समझकर चुना जाए और किसी भिन्न चीज़  से  समर्थित 
किया जाए।

इसका समाधान एक भेद में  निहित है। इंटरफ़े  स को मानकीकृ त करो; सारतत्व में  विविधता रखो। एक साझा समय, एक साझा गेज, एक 
साझा भुगतान-प्रोटोकॉल और एक साझा संविधान वे  मंच हैं  जिन पर विविधता सुरक्षित रूप से  फल-फू ल सकती है। बीज, फ़ सलें , 
भाषाएँ, संस्थाएँ  और विचार भिन्न होते  हैं । ये  वे  स्थान हैं  जहाँ  विविधता स्वयं  ही रक्षा-कवच है। कृ षि के  लिए इसका अर्थ है  किस्म-
प्रतिस्थापन योजनाएँ, ताकि कोई एक गन्ना या गेहूँ  किस्म किसी क्षेत्र के  अधिकांश हिस्से  को बहुत लंबे  समय तक न ढके , साथ ही बीज 
बैं क और मिश्रित फ़ सल-प्रणाली भी। बाजरा और दलहन, जो सूखे  को बेहतर सहन करते  हैं , उस वर्ष में  और अधिक मायने  रखते  हैं  जब 
मानसून सामान्य से लगभग 12 प्रतिशत कम रहा हो। राज्य के  लिए इसका अर्थ है  संघवाद और स्थानीय प्रयोग, न कि हर जगह एक ही 
डिज़ा इन। संस्कृ ति के  लिए इसका अर्थ वही है  जो यूनेस्को के  सांस्कृ तिक विविधता पर सार्वभौम घोषणापत्र (Universal Declaration 
on Cultural Diversity, 2001) कहता है : सांस्कृ तिक विविधता 'मानवता के  लिए उतनी ही आवश्यक है  जितनी प्रकृ ति के  लिए जैव 
विविधता' (as necessary for humankind as biodiversity is for nature)।

भारत इसे हमेशा से अपने योजनाकारों की याद से बेहतर समझता रहा है। इसकी एकता कभी एकरूपता के  रूप में  अभिप्रेत नहीं थी, और 
संविधान निर्माताओं ने अनेक भाषाओं, विधिक व्यवस्थाओं और अनुसूचियों को स्वीकार किया क्योंकि एक ही एकल साँचा देश को तोड़  
देता। लम्पर और को-0238 विज्ञान की विफलताएँ नहीं थीं। वे इस बात को भूल जाने की विफलताएँ थीं कि हर फ़ सल भविष्य पर भी एक 
दाँव है। एकरूपता अगले मौसम के  लिए उपयोगी है। सहनक्षमता (resilience) भविष्य के  लिए पर्याप्त विविधता बनाए रखने पर निर्भर 
करती है , जब परिस्थितियाँ  बदलती हैं  और एक अके ला दृष्टिकोण विफल हो सकता है।

     आज के कार्ड्स से निर्मित (Built from today's cards):  लाल सड़ न-  प्रतिरोधी को-20016  को स्वीकृ ति,      जबकि यूपी का चीनी उत्पादन 126.4   से घटकर 89.5 
    लाख टन रह गया ·    विधिक माप विज्ञान (IST) नियम, 2026  फ़ रवरी 2027  से NPL  के परमाणु-          घड़ी  समय को भारत का एकमात्र वैध समय बनाते हैं
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